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 लोक  दाव-जघिवाद

 लोक  सभा

 ५  भह  0902/15

 लौक  मैमा  ।।  धूम  मत  पृ०  यो  संमवैत

 प्राक्ष  महोदय  पीठोधौस  हुए  i]

 श्री  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  कावेरी  जक़त  का  मुद्दा  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  ।  आज

 तमिलनाडु  के  जोंगों  के  लिए  जात  नहीं  हे  ।  मैंਂ  चाहता  हुँ  कि  प्रभात  मैत्री  इस  बारे  मेंਂ  एक  षकतथ्य
 दे  यह  समस्या  मेरे  राग्य  की

 11-02  हन०  पू७

 हस  समय  श्री  सरी७  क्रे०  कुप्पुस्थामी  आए  और  सस्तापटक  के  निकट  फशाँ  पर  बेंठ

 गए  ।

 श्री  राम  जिलाहम  पाश्जाल  :  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  आशवासम  दिया  है  कि  वह  मुख्य  मंत्रियों
 को  शुत्ाएंगे  ।

 वह  अध्यक्षपौठ  से  क्यों  छाड़  रहे  हैं  ?  वह  प्रधान  मंत्री  से  क्यों  महीं  जड़ते  ?  यह  प्रधान  मैत्री  का  दाधित्व
 प्रधान  मंत्री  से  प्रमा  को  ओआपएवॉसम  दिया  है  कि  वह  मुख्य  मंत्रियों  को

 बुणाएंग  ।

 सर  यह  बहुत  गम्भीर  मामतता  है  ।  अर्जुन  सिंह  जी  यहां  बैठे  हैं  ।  प्रधां  मंत्री  जी  ने  हसी  सदन  में  कहां

 था  कि  दोनों  चीफ  मिनिह्टर्स  को  ऋुताकर  के  हम  बात  चाहें  तमित्तनादु  के  लिए  या  कनारटिक  के  छिए
 पे

 हो  ।  इसलिए  हसे  को  सरकार  को  निश्चित  रूप  हे  गम्पीरता  से  लेना

 अिशुवाब|

 ही  अशधुतेध  अआधाय  सरकार  वक्तत्य  ये  कि  तसमे  क्या  ऋवम  तेंठाए
 हैं  ।
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 11-04  बन  पू०

 इस  समय  ही  सी  के  कुप्पुस्थामी  अपने  स्थान  पर  ब्रापध  चले  गए  ।

 झी  ही  के  कुप्पुस्थामी  :  यह  बहुत  खराब  स्थिति  जल  बिल्कुल  मी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभ्  प्रशन  संख्या  861  से  ।

 न  पू०

 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर

 विछततंग  ब्यक्त्सियों  के  लिए  शायिकाओं  का  आरकण

 *861.  श्ली  पी०  |धुदाल  गिरियप्पा
 क्या  रेत्त  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  के०  एच०  घुमिय्प्पा

 कया  महत्वपूर्ण  रेलगाड़ियों  में  विकलांग  फ्राक्तियों  के  लिए  दितीय  श्रेणी  का  एक  डिज्जा  अथवा

 कुछ  शाविकाएं  आरक्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हे
 a

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नहीं  |

 (a)  प्रश्न  नहीं

 यध्षपि  रेलचे  विकर्तांग  व्यक्तियों  की  सहायता  करना  चाहेगी  परन्तु  आरक्षित  स्थानों  की

 उपलब्धता  की  तुलना  में  माँग  बहुत  अधिक  होने  के  और  यात्रियों  की  अन्य  कोटियों  से  इसी  प्रकार  के

 अनुरोध  प्राप्स  होने  के  उनके  लिए  अलग  से  स्थान  निर्धारित  करना  व्यावष्ठारिक  नहीं  पाया

 गया  हे  ।

 भरी  सौ०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :  अध्यक्ष  चिकलांग  व्यक्तियों  के  प्रति  मह्द  रूखा  उत्तर  तथा

 रवेया  है  ।  आप  जानते  हे  कि  हम  मानवीय  कठिमाईयों  विज्ेषकर  जिकलांग  लोगों  की  कठिनाईयों  का

 बहुत  ध्यान  रखते  हें  ।  वे  हसलिए  विकलांग  नहीं  हें  कि  यह्द  उन्हीं  का  भाग  है  बल्कि  समाज  उनकी  उचित
 मदद  नहीं  कर  रहा  ।  यह  सरकार  को  घोषित  नौति  के  मुताबिक  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  ने  विभिन्न  योजनाओं
 के  तहत  घिकलांग  व्यक्तियों  को  सुविधाएं  दी  हैं  ।  जबकि  रेलये  ने  विकलांश  प्यक्ततियों  को  कोई  सुषिधा  नहीं  दी

 है  ।  इसलिए  क्या  मानवीय  मेत्री  विकलांग  ध्यक्तियों  के  प्रति  उनके  विचार  पर  गौर  करेंगे  और  सरकार  की

 नीति  में  घोषित  सभी  सुत्रिधाएं  उपलब्ध  कराएंगे  ।

 श्री  मत्सिकाजुन  :  में  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  की  कद  करता  हूँ  और  रेलवे  भी

 विकलांग  के  प्रति  मानवीय  रतैये  के  तहत  ऐसा  ही  चाहता  है  ।  जहां  तक  विकलांग  के  लिए  भारत  सरकार  ढारा

 2



 15  1914  मौखिक  उत्तर

 घोषित  नीति  का  संभ्ंध  हे  कि  वह  उन्हें  सुविधाएं  हमारे  यहां  कुछ  सुतिषाएं  हैं  ।  उदाहरण  के

 विकलांग  चिकित्सा  संबंधी  तचरांग-घात  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  हिए  प्रथम  तथा  दितीय  श्रेणी  में

 75  प्रतिशत  रियायत  दी  गई  है  ओर  बहरों  और  गूंगे  व्यक्तियों  को  भी  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ।

 दुर्भाय  से  यह  संभव  नहीं  हे  कि  विकलांगों  के  लिए  आलग  डिब्बे  की  व्यवस्था  कर

 जी  सौ»  प्री०  मुदाल  गिरियप्पा  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  माननौय  मंत्री  को

 अन्य  देशों  मेंਂ  उपलब्ध  ऐसी  सुविधाओं  के  बारे  में  पता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  वाहन  छड़े  करने  के  घार्दजनिक

 स्थानों  पर  भौ  विकलांग  व्यक्तियों  के  त्तिए  अलग  स्थान  आरक्षित  होता  है  ।  अनेक  सामाजिक  संगठनों  मे

 विकलांग  प्यक्तियों  की  मदद  के  लिए  पड़ल  की  है  ।  इसलिए  मेंਂ  अनुरोध  करता  है  और  खाशा  छरता  हूं  कि

 मंत्री  महोदय  अन्य  देशों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करेंगे  कि  वहां  पर  क्या  सुविधाएँ  ठपलब्ध  हैं  और  हन्हें  भारतीय  रेलवे

 मेंਂ  भी  उपलब्ध

 थी  मत्लिकार्जुव  :  अवश्य  ही  यह  संभव  में  उतना  महीं  जानता  जिठना  माननीय  सदस्य
 जानते  हैं  कि  विदेशों  मेंਂ  विकलांगों  की  कौन  सी  सुविधाएं  ठप्लच्य  हें  ।  लेकिन  मैंਂ  जानता  हूँ  कि  उषाइरण  के

 लिए  वहां  यह  सुविधा  हे  कि  विकलांग  की  पटष्टियेदार  कुर्सी  सीधे  ही  डिब्बे  मेंਂ  आएगी  ।  अन्य  देशों  में  अन्य  अनेक
 बाते  वहां  पर  आर्थिक  तथा  अन्य  परिस्थितियां  मारत  से  एकदम  भिन्न  है  ।  लेकिन  फिर  भी  हम

 सभी  को  विकल्ांगों  के  प्रति  सहानुभूति  हे  ओर  जहां  तक  आरक्षण  का  संबंध  कम्प्यूटरीकृत  ह्टेशनों  पर  जडां

 तक  संभव  स्वतंत्रता  सेनानियों  तथा  विकलांगों  के  लिए  आरक्षण  हेतु  एक  पृथक
 काउन्टर  की  व्यवस्था  हे  ।

 शरध्यक्ष  मद्दोदय  :  अगर  डिब्बे  नहीं  तो  क्या  कुछ  शायिकाएं  आरक्षित  रखना  मरी  संभष

 नहीं  हे  ?

 थ्री  मत्त्तिकाजुंन  :  मुद्दा  यह  हे  कि  यह  प्रएन  एक  गाड़ी  ठपत्ब्ध  कराना  नहीं  है  ।  हम  इजारों

 गाड़ियों  को  इसके  लिए  लेते  हें  और  विशेषकर  ल्लम्बी दृरी  की  मेल  तथा  एक्सप्रैस  छेते  हैं  ।  वास्तव  मैं

 हमने  ठपने  रेत  प्रशासन  को  कष्ा  हे  कि  वह  झुनिश्चित  करे  कि  इन  गाड़ियों  में  और  अधिक  गैर-आरक्षित

 डिब्बे  जोड़े  ताकि  आरक्षण  की  व्यचस्या  काफी  हुए  तक  कम  हो  जाए  ।

 के०  एच  मुमियप्पा  :  अध्यक्ष  में  माननीय  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ  तथा  माननीय  राज्य

 मंत्री  श्री  मह्लिकार्जुन  की  दलित  और  विकल्ञांग  व्यक्तियों  के  प्रति  सहानुभूति  को  जानता  हूँ  ।  लेकिन

 यह  अजीब  बात  हे  कि  माननीय  मंत्री  के  ठततर  से  यह  पता  नहीं

 में  जानता  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  हे  कि  रेलवे  दारा  चिकल्मंंग  व्यक्तियों  को  80%

 विकलांगता  होने  पर  ही  रिययत  दी  यदि  तो  यह  प्रतिशतता  कैसे  तय  की  जाती

 है  ।

 क्या  यह  सच  हे  कि  एक  विकल्लांग  व्यक्ति  जो  दोनों  टांगें  खो  युका  हे  और  केक्श  पहियेवार  कुर्सी  हे

 चलता  है  उसे  50%  विकलांग  माना  जाता  हे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।

 *प्ृज्ततलः  कन्नढ़  मैं  पूछे  गए  अनुपूरक  प्रप्न  के  अंग्रेजी  अमुरार  का  हिग्सी  कपान्तर  ।
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 सुलिधप्या  :  व्यक्ति  लाध्ात्य  आदमी  नहीं  दोता  और  इसततिए  विकलांग

 द्राफिशिप्रों  होई  प्रेद्ाव  गहीं  किया  ता  लाक्कता  ।

 विक्ञतांगता  की  प्रशिशवत्ता  तथ  काने  हो  सक्षतता  और  ह्ंततता  हे  बारे  में  प्री

 हुघ  बान्देह

 इधािए  कया  प्रानतीय  मंत्री  इस  प्रतिशतहा  ध्यपस्या  को  समाप्त  करेंगे  दौर  सन्नी  दिक्षतांत  ध्यक्िलयों

 को  रियायत  देते  |

 णपूलतः  आजनढ़  में  पृदे  गए  बतुप्रक  प्रष्रम  के  अ्रप्रेज़ी  अनुधाद्  का  शिल्की  छचान्त  ।

 कध्स  में  क्या  माषतीय  मंत्री  अनुतक्षण  रहित  बिकतांगों  क्रो  राइत  वेकर  क़पिश्ली  झंस्कृति  शो

 प्रदर्शित  करेंगे  ।

 शच्याश  ब्रद्मोद्रतत  :  क्या  शाप  पह  समझ

 शी  भत्तिक्ताहुँंत  :  कुछ  हत  तक  |  दलतिए  मैं  दत्ता  हे  रहा  मापनीय  सदस्य

 प्रसिशञातहा  के  जारे  मेंਂ  जाममा  चाहते  थे  क्लि  हम्र  छिस  प्रक्तार  चिक्॒तांत  व्यक्ति  का  निश्नरिण  और  उसकी  पैधता

 जहां  हल्ला  प्रिकरतांग  स्यक्तित  के  निर्धारण  जा  संधंध  हमारे  छुछ  मातवंश  हैं|  दाक्टर

 अष्थिजव्य  व्यक्षितयों  करे  तिए  प्रमाणपत्र  जारी  करा  |  सरकारी  डाक्टर  प्राषह्चिक  रूप  से  अचरात
 व्यक्तियों  हो  पी  एम्राणपत्र  जारी  इसी  प्रल्ार  एक  लरज़ारी  शकक्तत  था  चिक्षित्सक्त  ध्यक्सि  हे  आध्येपत
 पर  प्रयाणपत्र  जाही  कर  झक़ता  है  ।

 जहां  तक्त  गाड़ियों  में  यात्रा  छाते  बाएं  तेत्रहौन  लोगों  करा  संश्रंध  एक  भार  ह्टेश्नान  मास्टर  उन्हें  देखता

 है  और  पहचान  पग्म  से  हसकी  शिवाज्म  जरहा  वह  तले  रियायत  हे  देशा  है  ।  प्दाँ  हथा  अध्थिजाद  चिक्॒तांत
 वा  पूर्णतः  धरे  था  तृक्ष  और  त्राथस्तिक्त  कृप  से  अधराह  ध्यक्तितयों  का  संबंध  उच्छ  तभी  अनुमति  वौ  जाती  है
 अब  उनझा  आधुरक्षी  हनके  झादा  यात्रा  कर  रहा  हो  और  उनके  अनरक्ी  को  थी  चिक्॒तांत  व्यक्ति  के  हम्रात
 रियापत  बिलेगौ  ।

 ओ  सर्च  ग्राराचत  प्राइश्च  प्रध्यक्ष  अप्री  मानमीध  मंग्री  जौ  ने  सर  दिया  है  क्लि  अहुत  त्यादा

 हैनें  चलती  इश्नतिये  दच्ततें  श्रार्सक्षत  करता  उचित  तहीं  है  ।  मैं  माहनीध  मश्री  कौ  मरे  जानता  चाहता  हूं  कि
 जो  दूरी  के  हेगे  राजभानी  आती  पैसे  राजसानी  या  ताी  सफर  की  गाड़ियां  डच्में  कया  एक  डिम्मा
 वह  विक्षतांगों  के  तिपे  ग्रारक्षित  करता  चाहते

 शच्यक्  ब्रहोद्रत्  :  उत्होंने  कह  दिशा  है  ।

 a

 अध्यक्ष  बद्दोदत  या  पाते  हो  इृश्चल्ला  उत्तर  हे  चुके

 ही  लम्णा  जोशी  |  अजो  मंग्रो  प्रदोरय  ने  कमा  है  जि  व्यक्तियों  के  ल्राय्य  इनसे  श्रायी  को
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 अनुमति  ही  जाती  है  ।  तोकिन  वाहशच  मेंਂ  पूरा  तम्म  इलकौ  आभुत्ति  महों  हे  रहा  ।  मैं  मेत्री  महोदय  से  अनुरोध
 हरूंगा कि  कृपया  इसको  जांच  करें|  या  कह  रहे  हैं  जि  विज्णात  धात्रियो ंके  साथ  साथियों  कौ  शमुमति

 लेडिन  चाघ्तव  में  पऐला  नहीं  इक्षत्िए  मैं  उन्हे  हृथ्  बारे  मैं  जाँच  करते  का  शप्रोध
 ज़हता  ।

 मेर्ता  प्रात  है  कि  प्रम्य  कितनी  प्रेत्तियों  ने  रेलवे  में  ऐसौ  ही  ध्ृत्िचाएं  मांती हैं  और  जैसा  कि  आपने  जब

 है  इनज़ी  तादाद  हो  इसे  स्वीकार  न  काने  क्रा  एक  कारण  है  ।  लिशनी  अष्य  प्रेणियों  ने  ऐच्नी  रिप्राथत  के  लिए

 क्र  है  पा  अनुरोध  किया

 की  प्रतितिजाएुश  :  जहां  तक  व्यक्तित  के  सादा  चने  बाते  व्यक्ति  का  संधंध  मेने  इश्च

 सम्मानीय  क्षमा  को  बहुत  ही  स्पष्ट  कप  से  पृचित  किया  है  ।  सस्थिजम्य  चिक्रलांग  अर्थात  अथरांग-धात  हर

 प्रामप्तिल्ष  रूप  से  विक्विप्स  व्यक्तियों  को  यात्रा  क्री  अनुमति  महीं  होती  आर  जे  अपना  धामुरक्षौ  लेक्षर  महों  चातते

 हैं  और  उच्च  अनुरक्षी  क्रो  भरी  इतनी  ही  रियाधत  मिलेगी  ।

 यही  रिपायत  ब्रागने  बातो  श्रष्य  लोगों  की  श्रेणी  में  घूढ़े  ह्वतानाता  सेभातियों  तसा  अन्य  की

 पृ  इसे  उपताब्ध  कराना  संभव  नहीं  यह  एक  बड़ों  झमस्या  कल  गई  है  ।

 अ्षतक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संक्ता  ४/१--स्थीत  |

 गेहूं  ला  मूल्य  और  चिलरण

 *865.
 tay श्री  अ्ष्याराष्ु  हा  )  ,  अ  ॥
 हो  अ्ोभिधाह्ाण  )

 ।  क्या  खाद्य  मंत्री  पा  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सत्कार  का  सार्वजनिक  चितरण  प्रणाती  के  माध्यम  हो  उपभोकसाओं  को  छोष्टी  वैशियों  में

 उत्तम  किस्म  के  रो  करा  घितण  करने  करा  विचार  हैः

 इल  समय  सार्पजनिश  चिताण  प्रणातती  के  प्राध्यम  ले  सप्लाई  किये  जा  रहे  गई  का  सृष्य  कया  है
 कर  छुले  बाजार  में  इसका  पृल्य  क्या

 क्या  रोई  के  आयात  के  गाए  अारमंत्रित  जिचिदाओं  पर  कार्यवाही  करके  उन  दर  छग्शिव  भिर्णप्र  के
 क्षिया  गया

 यहि  तो  उम्त  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  क्र

 (2)  अन्लष्टीय  बाजार  में  गो  का  वर्तमान  परृत्य  क्या

 साद्य  ब्रग्रातय  के  राज्य  बंग्नौ  सहत्ता  :  से  (8)  एक  पिधरण  सप्ता  के  पटल  परत
 रखा  जाता  है  ।

 जिलत्ण

 प्रारत  झाज्ार  केवल  जुचित  औसल  क़्िह्म  के  गेहूं  ली  बदली  करती  हे  |  पढ़  देश  प्र  में
 सार्पजनिल  वितरण  प्रणाती  के  माध्यम  से  चिताण  हाजे  के  लिए  जारी  किया  फाता  है  ।  भ्रह्टिया  छिक्म  के  किसी
 पी  ऐहू  का  सोषटो  दैतियों  में  चितरण  करने  का  ओोई  प्रस्ताव  महीं  है  ।
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 भारतीय  छाल  निगम  के  गोदाम  से  गेहूं  का  वर्तमान  केन्द्रीय  निर्मम  मृज्य  280/-  रू०  प्रति  किवेटत्त

 हे  लेकिम  समन्वित  आदिचासी  विकास  परियोजना  स्कीम  के  ढायरे  में  आ  रहे  इलाकों  में  यह  मृक्य  230/-  रू०

 प्रति  क्विंटल  है  ।  उपभोकत्ताओं  के  लिए  निश्चिचत  मूल्य  प्रशासनिक  परिवहन  प्रभारों

 और  उचित  दर  की  दुकानों  के  लिए  अनुमत  मार्जिन  पर  निर्भर  करते  हुए  राज्य  प्रति  राज्य  भिन्य-भिन्न  होता

 है  ।  समन्वित  आदिषयासी  विकास  परियोजना  स्कीम  के  उन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों  में  राज्यों/संघ  शासित

 प्रदेक्षों  से  खुदरा  मृत्य  को  255/-  रू०  प्रति  क्विंटल  के  स्तर  पर  बनाए  रखने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  वेश  के

 कुछेक  प्रमुख  उपभोक्ता  केन््डों  में  22-4-1992  को  सृचित  की  गई  स्थिति  के  अनुसार  गेहूं  का  खुछे  बाजार  में

 छुदरा  मृत्य  3/-  रू०  प्रति  किलों  और  7.20  Go  प्रति  किलो  के  बीच

 और  1992  में  जारी  की  गई  विश्वष्यापी  खुली  टेंडर  इन्क्वायरी  के  प्रत्युसर  में  प्राप्त

 हुई  विभिन्न  पेशक्यों  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  इस  टेंडर  इन्क्वायरी  के  आधार  पर  गेहूं  की  खरीदारी
 करने  के  लिए  कोई  आर्हर  भ  वेबे  का  निर्णय  किया

 (2)  ढाई  रेड  विटर  किस्म  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  कंसास  एक्सचेंज
 पिछले  कुछ  चिनों  के  लिए  लगमग  14  प्रतिप्वात  प्रोटोनतल्व  के  साथ  कोट  किए  गए  गेहूं  के

 मृक्ष्य  निम्नानुसार  हैं  —

 मौटरी

 15-4-1992  यू०  एस०  डालर  334.13

 16-4-1992  यू०  एस०  डालर  134.75

 20-4-1992  यू०  एस०  हात्तर  136.36

 21-4-1992  यू०  एच०  डाशर  136.34

 24-4-1992  यृू०  एच  डालर  137.81

 :  कामाडिटी

 अध्यक्ष  म्रष्ठोद्य  :  में  समझता  हूं  कि  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 शी  अव्यारासु  हरा  :  में  उनके  पास  भी  नहीं  बैठना  चाहता  ।  वष्ठ  कोई  भी  तहलका  मचाने  वाला  उत्तर
 दे  सकते  हैं  ।

 समझता  हूं  कि  हरियाणा  और  के  किसानों  को  गेहूँ  का  बहुत  ही  कम  मृ्य  दिया

 है  ।  मेरें  विचार  मेंਂ  प्रति  विचेटल्ल  250  रूपये  किसानों  को  दिया  गया  है  ।  अतः  यह  जानकारी  मिक्ती  हे  कि

 सरकारी  एजेन्सियों  को  खपना  माप्त  नहीं  बेच  रहे  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  के  तहत  क्या  ऐसा  गेहूँ  के  क्रय  मूल्य
 में  तृद्दि  करने  का  कोई  विचार  हे  ताकि  किसानों  को  लाभ  मिल  सके  ?

 भरी  सहाज्ञ  गशोई  :  यह  न्यूनतम  समर्शन  पूज्य  है  ।  इसे  225  रुपये  से  बढ़ाकर  250  रूपये
 किया  गया  इसके  अलावा  मई  के  ओत  तक  हमने  25  रुपये  बोनस  के  हौर  पर  दिए  हैं  ।
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 श्री  अन्थारा्म  इशा  :  मेने  समाचार  पत्रों  मेंਂ  एक  दूसरा  समाचार  पढ़ा  है  कि  गेहूं  के  निर्यात  कोटे  में

 कटौती  करने  के  लिये  तथा  आपूर्ति  की  स्थिति  को  बेडतर  बनाने  और  देश  में  मुल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये

 मारत  सरकार  ने  इस  वर्ध  जनवरी  मेंਂ  10  लाख  टन  गेहूं  का  आयात  करने  का  निर्णय  लिया

 साथ  एक  अन्य  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के

 दोरान  कुल  6.72  लाख  टन  गेहूँ  का  निर्यात  किया  हे  ।  यह  विरोधाभासपूर्ण  हे  ।  एक  ओर  तो  हम  आयात  कर

 रहे  हैं  और  दूसरी  ओर  निर्यात  कर  रहे  हैँ  ।  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसकी  क्या  वजह

 क्या  यह  सही  है  कि  हम  आयात  के  साथ-साथ  निर्यात  भी  कर  रहे  कौन-सी  बात

 सही  हे  ?

 झी  लक्ण  गगोई  :  आज  हमने  गेहूं  के  आयात  के  संबंध  में  कोई  अतिम  निर्णय  नहीं  किया  हे  ।

 1990  में  हमने  गेहूं  के  निर्यात  के  धंद्॑ंघ  एक  निर्णय  लिया  था  ।  वह  निर्णय  पूर्षवर्ती  सरकार  द्वारा

 लिया  गया  था  ।  हमने  इसे  जारी  रहने  दिया  क्योंकि  ठन  दिनों  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  थी  ।

 आज  तक  घात  लाख  टन  हमने  निर्यात  किया  है  ।  आयात  करने  संबंधी  एक  निर्णय  लिया  गया  था

 आज  तक  हमने  आयात  महीं  किया  है  ।  एक  मित्तियन  टन  आयाल  करने  का  निर्णय  क्षियां  गया  था  ।  लेकिन

 आज  तक  हमने  गेहूं  आयात  के  मामले  में  अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  हे  ।

 भी  सी०  औनिवाहम  :  हमारे  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  बताया  है  कि

 प्रशासनिक  व्यय  एवं  दुलाई  भाड़ा  के  कारण  राज्यों  में  गेहूं  के  मृ्य  में  अतर  होता  हे  ।  में  माननीय  मंत्री  से  यह

 जानना  चाहता  हूँ  कि  पूरे  देश  में  गेहूं  का समान  मृल््य  निर्धारित  करने  के  लिये  कढ्म  उठाने  का  कोई  विचार  है

 ताकि  दक्षिण  के  गरीब  ग्रामीणों  को  सहायता  दी  जा  सके  ।

 शी  तरूण  गगोई  :  वास्तव  मेंਂ  जारी  मृत्य  समान  होता  है  लेकिन  राज्यों  के  खुदरा  बाजार  मृत्त्य  मेंਂ  अंतर

 होता  है  ।

 झी  सीन  झीमियासम  :  आप  राजसहायता  दे  सकते  हैं  ।

 झौ  लक्षण  गगोई  :  समर्थन  मृत्य  समान  होता  हे  ।  तथ  पूरे  देश  में  केम्द्रीय  निर्गत  पूल्य  भी  समान  होता

 है  ।  लेकिन  राष्यों  में  खुदरा  मुल्य  मिन्न-पभिन््ने  होता  है  ।

 भी  कोछनाथ  चौधारी  :  में  तथ्य  जानना  चाहता  हूं  ।  समर्थन  मूल्य  के  कारण  किसान  गेहूं  नहीं

 बेच  रहे  हैं  ।  खुले  बाजार  में  गेहूं  का  मृल्य  7  रुपये  से  कुछ  अधिक  है  ।  क्या  सरकार  को  यह  आशंका  हे

 कि  यह  गेहूं  बाजार  में  आ  जाएगा  और  दूसरी  तरह  वितरित  किया  जाएगा  जिससे  जनपितरण  प्रणाली  कार्य  नहीं

 कर  पाएगी  और  सृक्ष्य  नियंत्रित  नहीं  हो

 दूसरी  यदि  सरकार  चावल  निर्यात  कर  रही  हे  तो  गेहूं  त्रायात  करने  की  क्या  आवश्यकता  हे  ?  जब

 आपके  पास  प्रचूर  भण्डार  है  तो  भी  आप  निर्यात  करते  हैं  ।  आपने  किस  कारण  यह  विक्षार  किया  और  गेहूँ
 आयात  करने  के  लिये  निविदाएं  मांगते  हे  ?  यह  किसी  दच्ाव  के  कारण  हो  रहा  है  या  पहले  से  ही  ढोता

 ष्ह्ठा  है  ?

 अध्यक्ष  मढ़ोदर्श  :  इस  प्रएन  का  उत्तर  मंत्री  जो  हारा  दिया  जा  चुका  हे  ।  यदि  आप  चाहें  तो  आप  इप्चे

 दृह्रा  सकते  हैं  ।

 पी  तरूशझ  गगोई  :  जहां  तक  आज  की  स्थिति  में  ख़तीद  का  समय  है  हमने  करीब  3.5  मिक्षियन  टन

 खरीद  की  है  और  घिगत  वर्ष  भी  इतनी  ही  खरीद  की  गई  थी  |  इस  बार  कोई  आंदोलन  चत  रहा  था  और  में
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 काशा  करता  हूं  कि  खरीद  में  वृष्ि  होगी  ।  जहां  लक्ष  आयात  का  संज्ंच्र  है  उस  स्रप्नय  मिषिदा  में  तृत्य  बहुत

 बचिक्ष  था  ।  इसतिये  इमने  कोई  भिर्णप  नहीं  किया  |  इप  तय  खरोए  का  समय  शुकू  हो  गया  है  और  हम  पूरे
 मामले  ही  खरोद  का  मौसम  समय  प्तम्राप्स  होने  पर  समीक्षा  करेंगे  ।

 [foe]

 ही  दिलीप  जाई  संझान्री  ;  अध्यक्ष  मे  मंत्री  जौ  ते  आपके  माध्यम  से  यह  जातता  चाहता  हूं
 कि  मंत्री  महोदथ  मे  बताया  कि  रोड  हम  एक्श्पोर्ट  कर  रहे  हैं  हम्पो्ट  वहीं  कर  रहे  हैं  और  चिदेशौ  झुण  के  लिए

 एक्सपोर्ट  क्र  रहे  हैं  ।  एक  तरफ  से  चि७९ेशी  खझूण  के  लिए  रोह  पच्चपोर्ट  क्र  रहे  हैं  और  स्ार्वजनिक्त  वितरण

 पर  अपनी  पूरा  गेहूं  जो  राषमेंट  मे  तय  किया  हुआ  है  वह  पूर्ता  क्रोटा  द्वारे  राज्यों  को  बह  दे  पा  रहे  हैं  तो  थे  पूरा
 झरने  के  किए  गप/्शवेंट  क्या  कर  रहौ  है  ?  जो  गधर्ममेंट  ने  क्राहत्ासत  दिया  है  बह  पूरा  कोटा  राज्यों  पर  पूरा
 निर्भर  वहीं  हर  रहा  है  तो  वह  पूरा  देने  के  लिए  तवर्ममेट  क्या  क्र  रही  है  ?

 शी  सक्तण  गगोई  :  वह  निर्यात  व्रत  में  क्रिए  गए  सम्रझ्ौौते  के  लात  था  ।  रोड  के  निर्यात  के  तिपे

 इमने  लोई  निर्णय  मह्ो  किया  हे  ।

 कप्ताश  मद्दोदव  !  इसका  उत्तर  विधा  जा  चुका  है  ।

 भी  जराजौत  सिंह  जरार  :  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  मैं  एक्त  बात  जागणा  चाहता  हूं  कि  जैसा
 कि  पंजाब  के  संत्षंय  में  एक  प्र  के  उत्तर  में  जकोंने  ब्रताया  था  क्लि  चित्त  सात  दिलों  से  किश्वानों  में  भारी

 आफ़रोश  है  और  क्रौ  सभ्ची  अमाज  प्रंद्रियों  जा  सहिध्कार  क्षिया  गया  है  |  मैं  शमझता  हूं  जि  खरोद  का  जो

 लक्ष्य  पंजाब  छरज्षार  मे  विधारित  क्रिया  है  वह  इसप्रे  पूरा  बहीं  हो  पाएता  और  वे  प्रंजान  में  श्लात  दिनों  की

 इडताल  पर  जाने  का  चित्रार  कर  रहे  है  ।  अतः  केन्द्रीय  पूण  मेंਂ  राज्य  के  किसान  70  प्रतिशत  अनाज  देते  हैं  यदि
 हे  अआतते  धात  दिम  और  बाजार  मेंਂ  अनाज  मह्नीं  लाते  हैं  हो  वाह  लाह्यंत  गंधौर  मरानला  हो  जञाएता  |

 झापके  माध्यम्र  हे  में  त्रानभौध  मेत्री  से  पह  निवेदल  करता  हूं  कि  था  इस  हड़ताल  लो  समाप्त  झरने  तथा

 विशेषज्ञ  भदिष्कार  को  रोने  के  लिये  लाप्ने  आएं  ओर  क़िश्यातों  गा  विप्रिन्न  कृषक  संगठनों  क्री  बैठक  घुलाएं
 जो  पहतो  से  ही  सामने  काने  थे  किये  तेयार  है  और  इस  मामले  मे  जिसार  करें  ।  मेरे  िचारं  परे  पदि  उन्हें  समय
 विधा  जाए  तो  इस  बह्रिष्कार  को  समाप्त  कर  सज़ते  हैं  और  यह  पूरे  राष्टर्ित  में  होता  ।

 क्षप्तक्ष  बह्लोदद  |  आप  उनके  इस  सुझाव  को  प्रभ  मात्र  म्कले  हैं  ।

 शी  लक्ततत  ग़शोई  :  हम  इस  माम्ते  पर  गौर  क्र  रहे  हैं  और  हम  पंजाण  सरकार  से  इस  संबंध  में

 प्त्यर्क  मनाएं  हुए  हैं  ।

 र्तल  जैंछ

 866,  tet की  चिलालराध  शराशभाथराथ  गंदेधार

 जो  जोधण  शाखा  है
 ।  जया  चल्ाच्त्य  और  परिचार  लत्साष

 सनी
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (m)  कया  राजभानी  में  जुख़  ब्रातितियिक्  रक़्त  बैंक  रक्त  के  शाप  अपना  मुक्तस  प्रमाण

 पत्र  जारी  करहे  रज्स  बेच  रहे

 |]



 ।$  1914  भौछिण  इत्तर

 कया  हाता  ही  में  जांच  किए  गए  छुछ  आपमलते  में  ऐसा  रक्त  आई०  भौ०  के  जीधाणु  से  तुकस
 चाद्या  गधा

 पहि  हो  क्या  इत  वाणितियक  रक्त  बैंकों  हरा  ऐसे  मुक्त  प्रमाश  पत्र  जारी  किए  जाने
 के  हारे  में  जांत्र  के  आपेश  दिए  गाए

 यदि  हो  इस्रक्रे  क्या  विफक्कर्ष  और

 (३)  राजआभी  और  वेश  हे  क्षष्य  भातों  मेंਂ  रक््ल  हे  प्राजले  में  हो  रही  ऐशौ  भोखाचड़ो  छो  रोकने  हे
 हिएए  क्या  उपाय  लिए  जा  रहे

 जाभध  धोध्याध्रण  चि२्षात्ष  मे  अ्रजुंभ  थे  एक  विधरण  सबत  के  पटल  पर
 रख  विधा  गया  है  ।

 जिथरत

 हे  1989  में  स्वास्थ्य  शोजा  महानिदेशालय  हारा  जारी  लिए  गए  विशा-निर्मेशों  के

 वातित्यिक्ष  रक्त  बैंकों  स््वित  ध्ी  रचस  मैंलों  को  यह  प्रृतिहिच्रत  करने  के  प्रयोजन  से  क्षि  सप्लाई
 क्रिया  गया  रक्त  धाई०  ब्ी०  प्रतियिंडों  हे  प्रुक्ण  ल्ांचलिक्ष  रक््स  जांच  क्ेन्दों  के  साथ

 जोड़ना  अपेक्षित  है  ।

 चूजि  त्क्त  नपूतरों  को  श्ांचतिज्ञ  रक्स  जांच  केन्हों  मेंਂ  आई०  भौ०  झक़लण  हो  जिपए  जांच  करती
 जकूरी  होती  इच्चलिए  बाणित्यिक  बैक  एच  आई०  सौ०  बुत  प्रशाणपत्र  जारी  करते  के  लिए  प्राभ्रिकृत  गहीं
 है  ।  ब्रातत  एक  दृष्टांत  मिषा  है  जहां  एलन  रक्स  बता  आंचलित  रस  जांत्र  केश  क्षम्ांत  प्रिक्षरि
 विज्ञान  संस्याव  (आाई/०  ही  एम्र०  हारा  एच०  धाई०  भेगेटिज  धोजित  स्िधा  ग्मा  जो  पक्ष  प्राहबेह
 नर्सिंग  होम  हाता  एच०  आाई०  थी०  पॉजिटिन  पाया  गया  था  ।  इच्ची  नहन्े  पर  राष्ट्रीय  संचारी  रोश  धंस्यात  हारा  की

 गई  एल  और  जांच  हो  मर्शित  होम  के  भिष्कर्थ  की  पृष्टि  हुई  ।  पित्सी  प्रशाद्यत  मे  परफ्पर  विरोधी  जांच  रिपोर्टर

 के  मुद्दे  थे  पंश्रंधिल  परिस्थितियों  की  विध्तुत  जांच  करते  के  छलिए  एक्र  विश्रोषश  समिति  ला  गहम
 जिया  ।

 विशोषज्ञ  समिति  ते  रक्स  मपृत्रों  हंसंधी  परस्यर  विरोधी  जांच  रिपोर्टों  क्षा  शरण  प्र  श्रताया  है  कि  या  हो

 रख्स  हे  बरयूने  शहड-परड़ड  हो  एए  या  एश  पृर  सौ  धंधाषता  यह  हो  सलाती  हे  लि  छूहे  परिणात्र  प्राप्त  लिए
 ।  इच्च  निषार्य  हे  आधार  पर  विशेषज्ञ  सतिति  मे  जांच  प्रयोगशालाओं  में  जारयरत  क्ार्मिक्रों  के  प्रशिक्षण

 और  भिरंतर  अनुधौक्षण  को  चिफारिश  की  है  ।

 आंचतिक  रक्श  जांच  केन्हों  और  बैंकों  क्री  एक  संयुक्त  बैठक  रक्त  नप्तनों  क्षो  ऐोचता

 तगाने  और  वात्ायात  के  शिए  एकक्षप  म्राभक्षौकुतल  स़ियात्रिद्धि  तेयार  करने  वेहु  बुफाई  जा  रहो

 है  ।

 की  चिक्ताशराज़  लाशभाधरात  गुडेश्ञार  :  धध्यक्  रक्त  म्रामत  जीचन  के  तिए  अत्यंत

 महत्वपूर्ण  है  और  उच्च  रक्त  का  देशभर  में  जो  अवैध  ध्यापार  अत  ता  है  कौर  देशभर  मे  लहुत  बड़े  पैमाने  पर
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 कक  ध्ध  ।]

 कुछ  लोग  जो  व्यावसायिक  रक््तदाता  हैंਂ  उनसे  रक्त  खरीद  कर  उसका  ब्लैक  मार्केट  करते  हैਂ  और  उस  रक्त

 की  जांच  किए  कौर  उनको  प्रमाण-पत्र  दिए  जाते  हैं  जिससे  एड्स  जेसे  भयानक  कीटाणु  के  होने  की  संभावना  है

 तो  इसके  लिए  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ?  सरकार  ने  अपने  उत्तर  में  दिया  हे  कि  हम  एक  समिति  बनाने

 जा  रहे  हैं  तो  इतने  बड़े  महत्वपूर्ण  प्एन  के  ऊपर  समिति  कंब  तक  तैयार  हो  जाएगी  और  उसका  उत्तर  कब  तक

 आएगा  और  सरकार  के  उत्तर  में  यह  भी  बताया  है  कि  एच०  आई०  वी०  एक  संस्थान  द्वारा  एच०  आई०
 वी०  नेगेटिव  का  प्रमाण-पत्र  दिया  है ओर  एक  संस्थान  ने  एच०  आई०  थवी०  पाजिटिव  का  प्रमाण-पत्र  दिया  है  तो

 ऐसा  डबक्ष  प्रमाण-पत्र  दिया  ह ेओर  सरकार  खुद  बोलने  जा  रही  है  कि  उसके  अन्दर  झूठा  प्रमाण-पत्र  दिया  गया

 है  ऐसा  संभव  है  ।  तो  ऐसा  झूठा  प्रमाण-पत्र  जिस  संस्था  ने  दिया  जिन्होंने  प्राप्त  किया  है  उनके  विरूद

 सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  हे  क्योंकि  यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विषय  हे  ।

 री  ठार्जुन  दिंह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  यह  चिन्ता  की  है  कि  जो  जीवन  की

 रक्षा  क ेलिए  रक्त  की  आवश्यकता  होती है  उसकी  शुद्वता  प्रमाणित  हो  और  उसमें  किसी  प्रकार  की  गड़बड़ी  न

 यह  उपयुक्त  है  और  इसके  लिए  अलग-अलग  जोनल  सेंटर  दिल्ली  में  कायम  किए  गए  हैं  जिनसे  सेबंधित

 ही  ब्लड  बैंक  ब्लड  दे  सकते  टेह्टिंग  के माद  और  जिस  घटना  का  उल्लेख  माननीय  सदस्य  कर  रहे  उस

 घटना  की  14-4-92  को  एक  समाचार-पत्र  में  ठसके  बारे  में  जानकारी  छपी  थी  ।  उसके  बाद  इन्क््वायरी  की

 गयी  ।  जहां  तक  ब्लढ़  सैम्पत्त  जो  दिया  गया  और  बाद  उसको  नेगेटिव  कष्ठ  कर  दिया  पाजिटिव

 उस  क्ल्िनिक  ने  उसको  टेस्ट  किया  जहां  उसको  इस्तेमाज्त  करने  के  लिए  भेजा  गया  उन्होंने  उसको  पॉजिटिव
 बताया  ।  सबसे  पहले  तो  वष्ट  सैम्पत्त  नष्ट  कर  दिया  किसी  को  देने  का  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  लेकिन

 यह  सवात्त  आया  कि  उसमें  से  कुछ  ब्लड  फिर  टेस्ट  करने  के  लिए  गया  आई०  सी०  एम०  आर०  को  ।  एन०

 आई०  सी०  डौ०  मे  कैफर्म  किया  कि  यंह  पॉजिटिव  आई०  सी०  एम०  आर०  में  गया  तो  उन्होंने  कंहा  कि

 नेगेटिव  है  ।  जब  यह  इन्क्वायरी  झ्रुरू  हुई  कि  ऐसा  केसे  हो  सकता  अभी  तक  जो  प्राप्त  तथ्य  हैं  उनके
 आधार  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  मिकसिंग-अप  हुआ  है  कहीਂ  पर  ।  मैਂ  आदरणीय  सदस्य  और  सम्मानीय

 सदन  को  यह  कहना  चाहुंगा कि  हस  निष्कर्ष से  में  भी  पूरी  तरह  संतुष्ट  नही ंहूं  ।  इस  विषय  पर  और  गहराई  से
 जांच  कौ  जाएगी  और  फिर  धम  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचेंगे  ।  दोकिन ऐसा  न  चूंकि  यह  पहला केस  इसके
 पहले  ऐसा  कोई  केस  नहीं  हुआ  आगे  ऐसी  कोई  चीज  रिपीट  न  हो  हम  उसके  लिए  सतर्क

 रहेंगे  ।

 झी  विलासराल  मागनायराव  शुंडेचार  :  अध्यक्ष  देशभर  में  ऐसे  कितने  प्रकरण  पढढ़े  हैंਂ

 जिसमें  रक्त  में  भयानक  प्रकार  के  किटाणू या  एड्स  के  किटाणु  पाए  गए  हैं  ?  उसके  वास््ते  सरकार  कोई  नया

 जानुम  तालुका  स्तर  पर  क्या  बनाने  जा  रही  हे  कि  रक्त  पैसे  महत्वपूर्ण  विषय  मेंਂ  यदि  कोई  गड़बड़  हो  गयी  तो

 उसके  लिए  ज्याक्ष  से  ज्यादा  दण्ड  मिलना  ऐसा  कोई  कानून  सरकार  बनाने  जा  रही  है  क्या  ?  क्या
 भारत  सरकार  ताखुका  स्तर  पर  ब्लड  बैंक  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  हे  और  लसके  लिए  क्या  कषम

 उठाने  जा  रहे

 जी  छार्जुम  हिंड  :  यह  प्रशन  तो  दिहसी  से  संबंधित

 झी  विलासराणज  मागनायराल  गुंडेजार  :  मृत्त  प्राम  का  लास्ट  भाग  आप  देखें  यह  भी

 हसके  अन्दर  हें  ।

 झ्री  छाजुग  शक्िंह  :  इसके  बारे  में  डिटेल  में  माननीय  सदस्य  और  सम्मानीय  सदस्य  को

 प्रस्तुत  कर
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 डॉ०  ताकसी  माराधथण  पात्डेय  !  अध्यक्ष  मैं  मैत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  नर्सिंग
 होम  के  ढ़वारा  या  काजिज्यिक  रक्त  बैंक  के  दारा  इस  प्रकार  का  प्रभाण-पत्र  आपके  कहे  अनुसार  कि  एक
 पर  रिजल्ट  मेगेटिष  आया  और  बूसरे  पर  पॉजिटिव  ठत्तके  छिलाफ  कोई  इन्क्वायरी  की  गयी  या  नहीं  ?
 क्या  ब्लड  बैंक  नाम्स  का  पाहान  वह  संस्था  कर  रहो

 उत्तर  में  यह  अताया  कहा  गया  हे  कि  रक्त  के  नमृनों  के  रखरखाव  के  करने  तथा

 व्यवस्था  करने  के  शिये  समााम  मामकीकृत  प्रक्रिया  अपनाने  के  छिये  क्षेत्रीय  रक्त  परीक्षण  केन्द्रों  तथा  रक्त

 बेंकों  की  एक  संयुक्स  बेठक  बुलाई  गई  हैं  ।

 क्योंकि  टाष्सपिंरान  मेंਂ  झापर  इस  प्रकार  की  सम्पराषभाएं  ही  भ्रद्धती  हैं  कि  क्रहीं  कोई  क्ञापरचाही  हो

 जाए  और  किटाणुओं  का  प्रदेश  हो  जाए  ।  आप  इसके  बारे  में  कृथ  और  कोन  से  जपाय  करने  जा  रहे  हें  ताकि

 इस  प्रकार  की  परिस्थित्तियां  पैद्दा  न  हों  और  लोगों  में  धायुरक्षा  की  स्थिठि  पैदा  न  हो  तथा  उनको  अपनी  जान  से

 हाथ  न  धोना  पढ़े  ?

 -  भी  अर्जुन  चिंह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  जहां  हक  प्रइन  के  भाग  का  सवाल  है  एक्श्रोन  तभी
 लिया जां  सकेगा  जब  पूरी  तरह  के  किसी  निष्कर्ष  पर  इंच  पर्ुंच  जाएं  ।  निष्कार्थ  पर  पहुंचने  के  लिए  जो  कुछ  भो
 कार्यवाही  हो  रही  हे  वह  तो  हो  रहौ  है  ।  जहां  तक  हृश्चरा  प्का  प्रएन  का  सभ्ती  राज्य  सरकारों  से  इस  संडंध  में
 प्रतिवेदन  मांगे  गए  सुझाष  भी  मांगे  गए  जोनल  कमेटी  का  भी  इसमें  जैसे  ही  यह  सभ  कार्यवाही  पूरी
 हो  जाएगी  व्यापक  रूप  से  जो  प्रथण्थ  करना  है  ठसके  द्लिए  कार्यवाही  की

 झी  शाम  लख्ाण  चिंह  यादव  :  अध्यक्ष  जैसे  कवि  म्तननतीय  मंत्री  जी  मे  क्या  इस  भयानक
 रोग  से  बचने  के  लिए  दिठती  की  तरह  देश  के  अध्य  हिस्सों  सभी  फ़्देशों  में  जोनल  सेटर  खोलने  की  योजना
 हे  ताकि  वहां  खून  की  जांच  सही-सही  हो  सके  और  केश  इस  रोग  से  बच  सकते  ?

 झ्ी  अर्जुन  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  मैंने  पहले  कष्ठा  कि  इसकी  जानकारी  तोकर  में

 सदन  को

 वर्कਂ  देशों  के  परयावरण  मंत्रियों  का  घम्मेलन

 867.

 हर  सृघीर  फिरि
 पटेल

 ॥
 :  क्या  पर्यावरण  और  धन  मंत्री  मह्ठ  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  जून  में  श्राजील्त  मेंਂ  होने  वाले  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  पर्यावरण  और  विकास  सम्मेलन  हेतु
 एक  संयुक्त  नीति  तेयार  करने  के  लिए  नई  ढिल्ली  में  देशों  के  पर्यावरण  मंत्रियों  का  ब्िदिवसीय
 सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और  क्या  निर्णय  लिए
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 क्या  ऐशों  कहो  शल्रिति  हारा  दक्षिण  एशिया  क्षेत्र  मेंਂ  हाठसਂ  प्रभाव  के  वार  में

 अध्ययन  क्रिया  गया  और

 पादें  तो  तह्लंभंधी  मिध्कर्य  क्या

 प्रयांभरश  और  जम  मेशालय  के  राज्य  मंत्री  हल  ते  ब्राजील  में

 1992  को  होने  वाले  परयागरिण  और  विज्ञाल  प९  संभुक्स  राष्ट्र  सम्मेलन  से  सम्शाष्गत  मुदृंदों  पर  भर्चा  करने  के

 लिए  हाई  देशों  के  परधरावरण  मंत्रियों  का  एक  घामेशन  8-9  1972  को  नई  दिल्ली  में  हुआ  था  ।

 सप्मेतन  में  एक  संमुक्त  विजेप्ति  आरी  ही  गई  जिसमें  परधावरण  और  विक्रांस  पर  शाह  हैशों  के  एकमत  विचारों
 |

 को  प्रतिनिग्नित  क्रिया  गया  था  |  जिस  संधुक्त  चिज्ञाप्त  पर  लहमति  हुई  दंसकी  एक  प्रात  शामनीय  सहस्यों  कै

 पंवर्भ  के  तिए  ae:  है  पुस्तक्रातय  में  रखी  गई  है  ।

 मंजाजर  ०2.  प्रात  में  आयोजित  शाके  शिखर  सामपेज़न  के  धोषणा-पश्र  में  प्रौम  हॉठल  प्रभाव

 और  हस  क्षेत्र  मेंਂ  हृ०॥ी  है  संबंधित  अध्यपन  करने  की  मांत  की  गई  यो  ।  लोक  स्थाई  समिति  में  इस
 बामेते  की  शांत  को  सिसस  निएय  तिया  कि  सदस्य  है॥  आपने  राष्टीय  लाध्यध्म  तैथार  करें  और  हम  अध्ययनों

 कौ  सांक॑  धंचिवातय  को  भेते  णिलेंਂ  भाद  एक  क्षेत्रीप  सध्यध्म  के  हूप  मेंਂ  संझलित  किगा

 जाना  है  ।

 अ  अधप  कुमार  दक्षसਂ  बैठक  में  मेत्रियोਂ  ने  पाथां  कि  यद्यपि  हाठशਂ
 परत  का  मध्ट  होना  तथी  सी०  सौ०  पैल्ली  तैधों  का  शौधोगिक  कृप  ये  विकाप्रित  हारा

 उत्सतजित  इंन  पदार्थों  का  बपमीय  पहएु  यह  है  कि  ने  विकासशील  वैशों  को  पर्यावरण  को  नष्ट  होने  से  बचाने  में

 थे  सहायता  ही  इच्ता  तहीं  व्मक्त  का  रहे  हैं  ।  दूसरी  ओर  थे  विकासशोएत  वेशों  पर  मई  हातों  को  लाएू  करें

 अऑफ्ामक  रपतैधा  अपना  रहे

 महोदय  क्या  में  जाने  सक्षता  हैँ  लि  साप्मेतन  में  मेत्री  हारा  किन  हांतों  और  आक्रमक  रतैधों  का  जिक़

 कियां  गया  ?

 शी  मत  भादय  :  ओजनਂ  परत  के  संभंध  पे  मांद्रिपात  विश्ति  में  ठत्तेशा  है  जिस  पर  भारत

 को  अभी  दष्ताक्षर  करना  है  ।  भारत  मे  मॉटियत  विजाप्त  में  कुप्त  संशोधन  करने  की  व्यक्त  की  हे  ।  इम

 संशोभ्मों  को  तभी  स्वीकार  किया  जाएगा  जथ  ?0  देशों  की  दस  पर  सहमति  मिल  जाएं  ।  अधुमोदन  की  प्रक्रिया

 अथ  भी  चते  रही  है  ।  मेरी  जानकारी  के  पुताजिक  विदेशों  मे ठस  पर  इस्ताहर  कर  दिये  हैं  और  ज्योही

 देशी  इसका  अमुमोदन  करेगा  तथ  भारत  मॉर्टियत  विज्ञप्ति  को  स्वीकार  क्र  तेगा  |

 घत्फर  डाई  नाइट्रोज़न  हाई  शऑक्साईट  और  क्ाभंत  हाई  आऑक्साइड  जैती  तैसों  के  उत्सर्जन

 के  संबंध  में  जानतीय  सदस्य  का  ठोक  हो  करता  है  कि  सुरुय  रूप  से  पर्यावरणीय  चिमाहा  किये  विकसित  हैंशा

 जिम्मेवार  हैं  जो  कि  उनके  विकास  के  क्रम  में  हुआ  है  ।  इस  पर  एक  प्रस्तावित  संमतेशम  में  विचार  किया

 इस  पर  आतंच्ौत  हो  है  और  हसे  पंयविरण  परिवर्तन  सम्मेलन  कहा  गायों  विक्रासशीत  देशों  में  अधिक

 धरम  मांगा  जिसका  तात्यर्थ  है  मेए  और  अतिरिक्त  कोष  ।  धंग  देने  पर  अंध  भी  आतचीत  चत  रही  है  ।  हमने

 स्पष्ट  रूप  से  राशि  की  मांग  की  हमने  एक  ऐसी  राशि  की  मांग  की  है  ओ  ऐोक  तांजिक  हूप  से  दी  जाती  है

 और  ठंखमें  वानकर्ता  विकसित  देशों  का  कोई  प्रधुत्व  नहीं  हो  ।  यह  सभ  भी  आतंचौत  के  दौर  में  है  शेकिंग

 जिकसिते  देशों  में  जो  रत्रैधा  अपनाया  है  वह  आत्यत  पूर्ण  है  ।

 ही  अरधण  छुआर  पहैल  :  दूसरा  अशुपूरक  प्रात  मानवोध  मंत्री  के  उत्तर  से  जुड़ा  है  ।  हैं

 पह  जानना  चाहृंगा  कि  को  बैठक  में  क्या  भीति  तंथ  ही  गई  है  जिससे  परधावरण  घुरक्षा  के  शिपे
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 आधश्यक  राशि  विकसित  देशों  से  तो  जा  सके  और  संभुक्ह  राष्ट्र  शाचिबाताय  के  अनुश्तार  यह  शाह  प्रतिबर्  ८25

 बितियन  हातर  है  औरਂ  क्या  तौसरी  दुनिया  के  देश  अहराष्ट्रीय  तुतरा  कोष  और  वित्ध  बैंक  दोनों  से

 पर्यावरण  संबंधी  चिएभ  शंहायता  कोष  के  माध्यम  से  सहायता  देगे  का  आग्रह  कर  रहें  इसके  प्रति  बढ़े  देशों
 की  सहमति  होने  के  फिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ओर  कया  पर्धावरण  विक्ञास  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र

 समेगुक्त  एण्ट  मानवाधिकार  आाधोग  कौ  तरह  बनाई  जानी  है  ?

 ही  कल  भा  :  मह  प्रहत  दो  भागों  में  है  ।  मैं  पहले  प्रथम  भार  को  उत्तर  हैगा  |  विश्व
 पर्यावरण  व्यधस्या  एक  भम  उपाब्ध  कराने  की  व्यवस्था  है  जिशका  प्रस्ताव  जलबाधु  परिचतेन  साबोलन  हें

 जिया  गया  ।  धास्तत्र  में  जिकलित  देशों  ने  प्रस्ताव  क्रिया  है  कि  वित्व  पर्यावरण  व्यक्षस्या  हों

 एक  मात्र  यम  ठप्तब्ध  कराने  बाती  व्यवस्था  होगी  चाहिये  चाहे  यह  मैच  विविधता  सम्मेतन  हो  अथवा  जतवाशु
 परिवर्तन  सम्मेलन  हो  था  विक्रासशीत  देशों  के  लिये  तैयार  प्राकृप  विधम  सूची  इकक्ौस  में  निहित  अन्य  लार्य

 पोजना  हो  ।  भारत  साॉधित  के  श्धिक्रोँह  देशों  सधित  विकासहौल  देशो  क्ा  यह  मत  है  कि  प्रत्येक

 झम्मेतन  के  लिये  एक  पृथक्ष  भंग  उपंत्तब्य  कराने  कौ  ध्यक्षश्या  हो  और  जेला  कि  तैंने  हशहा  है  यह  व्यधस्था

 €ाष्ट  लोकतांत्रिक  तरीके  से  चते  और  दानकर्ता  के  प्रति  झुझाव  मे  रखे  ।  यू  एन०  ह०  ही०  सचिधातय

 तैयार  625  वितियम  हातर  की  यह  सेशपा  आवश्यक  छुए  धन  राशि  का  ठनक्ता  अनुमाम  हे  ।  इसका  शेबल

 एक  मांग  चिक्रासशीत  राष्टोंਂ  बढ़ायो  जा  रष्टा  वर्तमान  समय  में  वार्धिक  55  विफियम  डॉलर  ओ०  हो

 ए०  विकास  उपतब्ध  है  और  यह  आशुमान  तगाथा  गधा  है  कि  विक्षाशशीत  राध्टरोंਂ  की

 आवश्यकताओं  को  पत्ता  करते  के  दिए  सरकारी  विक्रास  सहायक  को  बढ़ाकर  |2९  विियिम  डॉलर  प्रतियर्ष

 कर्ता  होगी  |

 विकसित  राष्ट्रों  ater  इस  राह  को  बढ़ाकर  125  विछियम  डॉलर  प्रतिवर्ष  करने  के  लिए  कोई  उपाय  तहीं

 किए  एए

 प्री  झुधौर  गिरि  :  अध्यक्ष  प्रश्न  और  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  विकसित  और  विक्रासशौत

 राष्ट्रों  के  बीच  संअधों  के  भरे  में

 हक्षेस  देशोंਂ  ध्योकृत  इस  जो  पृथ्वी  धत्मेशन  में  रखा  के  अलावा  इस  क्षेत्र  में
 पर्याषरणौष  विक्रास  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  झरने  के  लिए  इनमे  वोशों  ने  कौन  से  वपायों  पर
 विचार  किया

 पांचवी  दक्षेस  सम्मेतन  धोधणा  1990  में  की  गई  थी  ।  बक्षेस  स्थायों  शात्रिति  मे  सदस्य  वेशों  से
 अपने  क्षेत्र  पादप  नाह्यों  का  अध्ययन  करने  के  हिए  कहां  थी  ।  मैं  यह  जानता  चाहता  हूँ  कि  क्या  इन  बश्ेस
 देशों  में  अध्ययन  रिपोर्ट  तैयार  कर  हह  है  और  ठसे  प्रस्तुत  कर  दिया  है  तथा  विशोध  रूप  से  क्या  भारत  ने  कोई
 अ्रध्ययंग  रिपोर्ट  तेयार  कर  तौ  है  और  भति  तथ  इसके  परिणाम  क्या

 ही  कलता  दक्ेंस  मे  अब  तक  जूत  में  ब्राजील  में  रियो  डी  ओेनेरियों  मेंਂ  होने  आते

 संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरणीय  विक्राल  सम्मेजन  में  हम  देशों  के  सामजस्यपूणं  और  प्रमव्नित  दृष्टिकोश  के  लिए  ही
 प्रभास  किए  हैं  ।  हश्तमें  अभी  यही  कार्य  हुआ  है  ।  यह  शबकझ्ौता  हुआ  था  कि  प्रत्मेक  वेश  अत्त-खलग  अध्ययन
 करंगा  जिसके  आधज्रार  पर  समेक्तित  रिपोर्ट  बनेगी  ।  प्रत्येक्त  वेश  राष्ट्रीय  अध्ययम  कर  रहा  भारत  में  भी
 आशिक  रूप  से  यह  कार्य  शुरू  हो  गया  है  ।  अम्य  वेशों  में  भी  पद  कार्य  क्रिया  जा  रहा  है  और  शुछ  परिशाम  मी
 श्र  गए  हैं  ।  पहन  हम  हनन  भा  में  हु  निश्चित  हौर  पर  महीँं  कह  सकते  क्योकि  प्रत्येक  बैश  मैं  गत

 के भारं में अध्ययत अ्रधी भी किया ता
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 ही  विजय  एन०  पाटीशा  :  अध्यक्ष  1990  में  एक  सम्मेलन  हुआ  था  ।  दूसरा  सम्मेलन

 ब्राजोल  में  1992  में  होगा  ।  मैत्री  महोदय  ने  कहा  कि  इन  दक्षेस  देशों  की  1992  में  बैठक  हुई  थी  ।  मैं

 जानता  चाहता  हैँ  कि  क्या  हाल  के  राषड़ी  मुध्द  के  कारण  प्रदूषण  और  पर्यावरण  में  परिवर्तन  से  संत्रंधित  मुठ

 ठस  बैठक  की  कार्य-सूची  में  शामिल  क्योंकि  यह  मुख्यतः  दक्षेस  देशों  को  प्रसचित  करेगा  ।  अभी  हम  खाड़ी

 युष्द  के  दोरान  तेल  कुंचों  में  लगी  आग  के  प्रमाव  को  झेल  रहे  हैं  ।

 विप्रोध  रूप  से  दिल्ली  में  तापमान  गत  वर्षों  की  ग्रीष्मकालीन  ऋतु  की  तुछवा  में  काफी

 कम  हो  गया  ।

 मैं  यह  जानना  बाहता  हूँ  कि  क्या  इन  दक्षेस  देशों  के  पर्यावरण  पर  खाड़ी  युध्द  के  प्रभाव  के  कारे  में

 विस्तार  से  चर्ब  थी  गई

 ज्ली  कमता  गण  :  दक्षेस  देशों  पर  खाड़ी  युधष्द  के  प्रभात  के  भारे  में  चर्चा  नहीं  की  गई  थी  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  था  कि  रियो  सम्मेलन  विभिन्न  घुधों  पर  दक्षेस  देशों  दादा  अपनाए  जाने  वाले  रवैये

 पर  ही  चर्चा  हुई  थी  |  लेकिन  जैसा  कि  मैंने  सभा  में  पहले  बताया  था  कि  हराक  युद्द  और  मारतस  में  नोट  किए

 गए  उत्स्राच  का  कोई  प्रकट  प्रभाव  नहीं  इस  बारे  में  कोई  खोज  भी  नहीं  की  गई

 8  और  9  अप्रैल  को  दक्षेस  देशों  के  पर्यावरण  मेत्रियों  के  सम्मेदनन  में  रियो  सम्मेज्नान  में  अपनाए  जाने

 वाले  संयुक्त  दृष्टिकोण  पर  ही  चर्चा  की

 पभीमती  मासतिनी  1992  में  दक्षेस  देशों  के  मंत्रियों  की  बैठक  के  भाद  रियो

 सम्मेष्नन  के  लिए  प्रारंभिक  वार्ता  के  अनेक  दौरे  हुए  ।  पैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  कया

 प्रारंभिक  वार्ता  के  अंतिम  दोर  में  कुछ  दधोस  देशों  ने  सार्वभौमिक  परयवरणीय  सुविधाओं  और  इस  संबंध  में

 प्रारत  की  स्थिति  के  बारे  में  अपने  विचारों  में  कुछ  संशोधन  किया  ।

 श्री  कमत्त  नाथ  :  दक्षेस  बैठक  के  बाद  पिछले  सप्ताह  मलेशिया  में  के  पर्यावरण
 मंत्रियों  की  बेठक  हुई  ।  मैं  उस  बेठक  में  उपस्थित  था  ।  दछ्षेस  देशों  ने  अपने  रवैये  में  परिवर्शन  नहीं  किया  है  ।

 मैंने  पाकिस्तान  और  नेपाल  के  पर्यावरण  मंत्रियों  के  साथ  द्विपक्षीय  चर्चा  कौ  और  मैंने  देखा  कि  8  और  9  अप्रेल
 को  जो  हमने  निर्णय  लिया  था  अभी  भी  हमारे  वही  विचार  हे  ।

 माननीय  सदस्य  भारत  के  रवैये  की  घुरूष  बातों  के  बारे  में  आनना  चाहते  हे  ।  हाल  ही  मेंਂ  कल  और  आज

 भी  न्यूयार्क  में  अतर्सरकारीय  जलवायु  परिवर्तन  संबंधी  वार्ता  समिति  की  बैठक  चल  रही  जलवायु  परिवर्तन
 के  बारे  में  हमारा  यह  रवैया  है  कि  विकसित  देशोंਂ  को  अपना  उत्सव  स्तर  स्थिर  करने  के  किए  सहमति  देनी

 चाहिए  ।  उन्हें  कोई  वचन  देना  चाहिए  क्योंकि  वे  पर्यावरण  प्रद्दृषण  के  शिए  उत्तरदायी  हैं  ।  उनको  यह  दायित्व
 है  कि  वह  सबसे  पहले  कदम  विकासशील  राष्ट  उत्सव  को  रोकमे  के  लिए  कोई  भाषी  कार्ययोजना

 विकास  के  लिए  हमारी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  और  योजनाओं  से  समझौता  किए  बिना  उत्ख्राच  को  रोकने
 के  लिए  बढ़ी  हुई  लागत  नये  और  अतिरिक्त  कोष  से  पूरी  की  जाती  है  ।  मैंने  और  अतिरिक्स  कोचਂ  शब्द
 का  उपयोग  किया  जो  कि  विकसित  राष्ट्रों  दारा  दिया  विकसित  राष्ट्र  नए  और  अतिरिक्त  कोष  के

 लिए  सहमत  नहीं  हुए  उनका  कहना  हे  कि  इसके  लिए  कोषਂ  शब्द  का  उपयोग  करना  चाहिए  ।
 यही  भारत  और  विकसित  राष्ट्रों  के  रवैये  में  अंतर  हे  ।

 जैव  सम्मेज्नन  के  आरे  मेंਂ  भारत  ने  जैव-सामग्री  और  जैबन्प्रोद्योगिकी  के  बीच  संबंध  के  लिए
 कहा  ।  अभी  तक  भारत  और  उष्ण  कटिबंध  देश  में  जैव-सामग्री  के  प्रचुर  भंडार  ह ेओर  विकसित  राष्ट्रों  के  पास

 उपलब्ध  इससे  विकसित  जैव-सामग्री  और  जैव-प्रौद्योगिकी  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  किसी  भी  अन्य
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 विकासशील  राष्ट  जैसे  भारत  को  भी  जैब-प्रौद्योगिकी  के  लिए  भुगतान  करना  पड़ता  हे  ।  इसीलिए  हमने  भारत
 और  अन्य  उप-उष्णकटिबंधीय  देशों  से  जी  गई  जैव  ओर  जेव-सामग्री  के  ब्रीच  संघंध  के  विए  कहा  ।

 यह  दो  सम्मेलन  चल  रहे  जैव  सम्मेलन  और  जलवायु  परिवर्तन  सम्मेत़्न  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है
 जि  इन  पर  चर्चा  हो  रही  है  और  यह  भारत  के  रखैये  की  मुख्य  विशेषताएं  हैं  ।

 श्री  आनन्दगजपलि  राजू  पूल्लापलि  :  परिस्थिति  की  और  विकास  सेबंधी  इस  सम्मेलन  के  आधार

 पर  हमने  यह  देखा  कि  पश्षित्रमी  देश  मितव्ययता  की  नीति  नहीं  अपना  रहे  है  क्योंकि  वे  समुचित  विकास  नहींਂ

 कर  रहे  हैं  अर्थात  दूसरे  शब्दों  मेंਂ  अग्रतर  विकास  के  कारण  परयविरण  प्रदूषित  हो  रहा  है  ।  सम्मेलन  के

 आधार  पर  विकासशीह्  शष्ट्  यह  देखने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठा  रहे  है  कि  पश्चिमी  राष्ट  मितष्ययता  की

 नीति  अपनाएं  और  समुचित  विक्रास  पर  अधिक  बत्त  दिया  जाए  ।

 श्री  कमत्त  साथ  :  यह  समुचित  विकास  पर  निर्भर  है  क्योंकि  भाषी  विकास  प्रतिमान  सप्ुचित  विकास

 पर  निर्भर  होता  हे  और  यही  मुद्दा  हे  यह  जून  में  सेयुकत  राष्ट्र  पर्यावरण  और  विकास  संबंधी  सम्मेलन  के  त्तिए
 धोषणा  पत्र  हे  ।

 हमने  अन्य  विकासशील  देशों  के  साथ.ध्यक्तिगत  और  सामृद्ठिक  तोर  पर  प्रभावी  तौर  से  अनेक  मंचों  पर

 यह  मुद्दा  उठाया  कि  विकसित  राष्ट्रों  को  अपने  रहन-सद्दन  के  तरीके  में  परिवर्तन  कर  अपने  ठत्खाव  को  रोकना

 होगा  क्योंकि  न  केवल  वृद्धि  के  तरीके  के  कारण  ही  पर्यावरण  प्रदूषित  होता  है  बंढिकि  रहन-सहन  के  प्रति

 ध्यक्सि  ऊर्जा  खपत  तथा  उत्प्राव  स्तर  से  भी  प्रदूषित  होता  हे  ।  इसमें  कुछ  संशोधन  होना  चाहिए  और

 सम्मेलन  का  घोषणा  पत्र  इसी  पर  निर्भर

 प्री  पृथ्वीराज  डो०  चव्हाण  :  दक्षे्  देशों  में  रहने  वाले  25  करोड़  से  अधिक  लोग  तटीय  संसाधनों  पर

 निर्भर  करते  हैं  और  पादप-गृह  उनके  जीवन  पर  कुप्रभाव  ढाल  सकते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  हे  कि

 परत  मे  सी०  एफ०  सी०  के  मोन्टियल  प्रोटोक्ोल  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  हैं  ।  पिछले  मुह्ठीने  मोन्टियल

 प्रोटोकोल  में  संशोधन  किया  गया  था  जिसमें  समय  प्लीमा  पांच  वर्ष  घटाकर  सन  2000  से  1995  कर  दी  गई  ।

 प्रेश  प्रश्न  यह  है  कि  इस  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  करने  कें  लिए  भारत  का  क्या  रवैया  हे  और  इसका  हम  पर

 कया  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसका  उत्तर  दे  दिया

 ञ्री  कम्त  नाथ  :  मोन्टियत  प्रोटोकोल  में  सी०  एफ०  सी०  चरणबढ़  तरीके  से  समाप्त  किए  जाने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  कुछ  विकसित  विशेष  रूप  से  ई०  ई०  सी०  देशोਂ  ने  स्वेच्छा  स ेसी०  एफ०  सी०  को

 समाप्त  करने  को  अषधि  पंहले  करने  का  निर्णय  लिया  हे  ।  कुछ  जिन्हें  इसे  सन  2000  तक  समाप्त  करना

 उन्होंने  हंवेश्छा  से  इसे  पहले  कश्ने  का  निर्णय  जिया  क्योंकि  मए  अध्ययन  और  छोज  कौ  गई  कि  ओजोन
 रेखा  प्रभावित  रही  हे  और  इसका  पशित्रमी  देशों  पर  सबसे  पहले  प्रभाव  पढ़ेगा  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  हम  को  लागू  करने  और  सी०  एफ०  सी०  को  चरणबढ  तरीके  से

 पमाप्ठ  करने  के  विषय  में  कुछ  संशोधने  करना  चाहते  हैं  ।  इन  संशोधनों  को  ।9  देशों  ने  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 मुक्षे  अताया  गया  है  कि  बीसवां  देश  भी  इसे  अनुमति  दे  रहा  हे  ।  जेसे  ही  ऐसा  होगा  हम  मोन्टियल  प्रोटोकोज्ञ  को

 स्वीकार  कर  लेंगे  ।
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 उद्योगों  द्वारा  स्रीसखा-क्रण  युवतत  धुएं  का  छोड़ा  जाना

 १869.  श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  प्रयावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सीसे  का  प्रयोग  करने  वागों  और  इसका  निर्मांण  करने  वाले  कई  उद्योग  सीसा-क्रण  युक्त
 विषैला  धुआं  छोड़  रहें  हें  :

 यदि  तो  राज्यवार  ऐसी  कितनी  ओऔद्योगिक  यूनिटों  का  पता  लंगाया  गया

 क्या  सरकार  ने  इस  धुएं  से  पशुओं  और  मानव  विशेषकर  इवसन  प्रणाली  को

 होने  वाली  क्षति  का  अनुमान  त़गाया

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  भयावह  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  ठठाने  का  विचार  कर
 रही

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  सीसा-कण

 युक्त  धुआं  परिसंकटमय  होता  हे  ।  सीसे  का  प्रयोग  और  विनिर्माण  करने  वाली  तथा  सीसा-कण  युक्त  धुर्या
 छोड़ने  वाली  इकाइयों  के  संबंध  में  राज्य-वार  सूचना  एकन्र  की  जा  रही  हे  और  सप्ता  पटक्ष  पर

 प्रस्तुत  कर  दी

 और  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने  खाद्यान््नों  और  मानव  शरीर  के  प्रतिनिधि

 नपूनों  में  भारी  घातुओं  की  मात्रा  की  निगरानी  के  लिए  1983  से  1989  तक  भारी  धातुओं  के  संबंध

 प्र  एक  समन्वित  पर्यावरणीय  कार्यक्रम  प्रायोजित  किया  ।  इस  अध्ययन  के  निष्कर्षों  को  एक  पुस्तक  के  रूप  में

 1991  में  प्रकाशित  किया  गया  हे  ।  इस  पुस्तक  के  दो  अध्याय  भारतीय  पर्यावरण  में  सौसा  और  मानव  ध्वारीर  पर

 इसके  प्रभावों  से  संबंधित  हैं  ।

 (5)  एक  विवरण  समा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 सीसे  से  होने  वाले  प्रदूषण  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  दारा  प्रस्तावित  उपायों  में
 निम्नलिखित  शामिल

 1.  पर्यावरण  1986  के  तहत  सीसा  स्मेल्टरों  के  लिए  उत्सर्जन  मानक
 निर्धारित  करना  :

 2.  सीसे  के  लिए  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  मानक  निर्धारित

 3.  सौसे  का  उत्सर्जन  करने  वाले  उद्योगों  से  उत्सर्जन  को  निर्धारित  सीमाओं  के  भीतर  रखने  के  लिए
 राज्य  प्रद्दूषण  नियंत्रण  ओड्डों  की  मंजूरी  संबंधी  अपेक्षाओं  का  अनुपालन  करने  को

 कहना  :

 सीसे  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  जन-जाग़रूकता  पैदा

 सीसे  के  महामारी  विज्ञानी  प्रभावों  सेन्रंघ  में  अध्ययन  प्रारम्भ

 तेल  शोध  कारस्वानों  से  पेटोल  में  सीखे  की  मात्रा  को  क्रम  करके  0.15  करने
 को  कहना  :

 रू

 छा

 ७
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 7.  कार्य  के  प्रयविरण  में  सीसे  के  स्तर  की  असुझेव  मात्रा  निर्धारित  काना  ।

 प्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  यहाँ  ऐसे  उदाहरण  विशेषकर  कलकत्ता  हवाई-अड़डे  के  समीप  जहाँ

 औद्योगिक  संयंत्र  सीसा-कण  युक्त  विपैला  धुआं  छोड़  रहे  है  और  हससे  भी  अधिक  उनकी  चिमनियाँ  निर्धारित

 ज्ञाआई  मे  कम  है  जिसके  लिए  वह  यह  तर्क  देते  हैं  कि  हवाई-अड़डा  प्राधिकरण  उन्हें  हवाई  अड़डे  के  समीप
 होने  के  कारण  लम्जी  चिमनियों  के  निर्माण  क्री  अनुमति  नहीं  देता

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  सरकार  इन  उद्योगों  को  स्थानान्तरित  करने  के

 लिए  कदम  क्योंकि  बेल्जियम  में  आन्तयर्ष  विश्वविद्यालय  और  स्पेन  में  जरागोज़ा  विश्वविद्यालय  के

 सहयोग  से  पर्यावरण  विद्यालय  जादवपुर  विश्वविद्याणाय  द्वारा  नघुनों  के  विश्लेषणात्मक  अध्ययन  से  सीखे  सेखिया
 और  कुछ  हद  तक  जरगजी  के  उच्च  संदूषण  की  पुष्टि  हुई

 श्री  कमत्त  नाथ  :  दस  विशिष्ट  उदाहरण  के  संबंध  जिसके  आरे  में  वह  बात  कर  रहे  इन  विशेष

 क्षेत्रों  में  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अवश्य  ही  कदम  उठायेंगे  कि  स्थिति  में  सुधार  हो  ।  लेकिन  सीसा
 उत्सर्जन  के  मुख्य  स्लोत  केवल  फैक्टरियाँ  ही  नहीं  बल्कि  गैसोलीन  ओर  तेल  की  व्यर्थ  खपत  द्वारा  भी  सीसे
 का  उत्सर्जन  होता  है  ।  गैसोलीन  उत्सर्जन  को  मुख्य  सीसा  उत्सर्जक  कहा  गया  है  ।  इस  संबंध  में  सी  कदम

 उठाए  गए  क्योंकि  हम  सीसा-रहित  ईंधन  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  जो  कि  अब  अनेक  दूसरे  देशों  में

 उपयोग  किया  जा  रहा  हे  और  हस  विशिष्ट  क्षेत्र  के  संबंध  में  भी  आवश्यक  कदम  उठाए
 जायेंगे  ।

 श्री  घिजय  कृष्ण  हान्डिक  :  मोटर  स्पिरिट  में  जैडਂ  की  उच्च

 प्रतिशतता  को  देखते  जो  कि  सामान्य  रूप  से  पर्यावरण  को  प्रद्ृषित  कर  रहा  और  विशेष  रूप  से

 गुवाहाटी  मेंਂ  जहां  केन्द्रीय  प्रवृषण  नियंत्रण  बोर्ड  की  अध्ययन  रिपोर्ट  के  अनुसार  पर्यावरण  में  सीसे  की  प्रतिशलता

 सबसे  अधिक  कया  में  माननीय  मेत्री  जी  से  यह  जान  सकता  कि  सरकार  डिमओई  तेल  शोधक  कारखाने  के

 प्रस्ताचित  केटेलिकृुटिक  संसाधन  यूनिट  जो  कि  स्रोत  पर  सीसे  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  बनाया  गया  के

 परिणाम  के  विश्लेष  संदर्भ  में  सीसे  के  नियंत्रण  के  लिए  किन  कदमों  पर  वियार  कर  रही

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  पृथक  रूप  से  माननीय  मंत्री  जी  को  सृचित  कर  दूँगा  ।  एक  बार  फिर

 बेल  शोधक  कारखाने  के  बारे  में  एक  विशिष्ट  मामले  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड

 और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  बीच  आपसी  तालमेल  हे  ।  प्राथमिक  रूप  से  यह  जिम्मेदारी  राज्य  प्रदूषण
 नियंत्रण  भोर्ड  की  हे  कि  इसे  नियंत्रित  किया  इसका  निरीक्षण  किया  जाए  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाए
 कि  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  विभिन्न  प्रावधानों  को  ्ञागू  किया  जा  रहा  है  ।  इस  त्रिस्तर  तातमेल  हारा
 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  दारा  अधिक  सावधानी  बरती  जा  रही  है  तथा  अधिक  कोशिश  की  जा  रही  हे  जिससे

 मुझे  विश्वास  है  कि  मामदों  की  वर्तमान  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 झ्ली  निर्मल  कान्शि  चटर्जी  :  श्री  हान्डिक  द्वारा  जिस  विशेष  यूनिट  का  उल्लेख  किया  गया

 उससे  10  से  15  वर्षों  से अधिक  समय  से  सीसे  के  रूप  मेंਂ  जहर  फैल्त  रहा  है  ।  कुछ  प्रवूषण  विरोधी  ठपाय  किए

 एए  है  जिससे  कि  सीसे  जैसे  ज़हर  के  उत्सर्जन  में  कमी  आई  है  ।  यह  स्थिति  फैक्ट्री  के  पड़ोस  के  शोगों  और
 कर्मचारियों  सहित  फैक्टरी  के  मालिकों  के  बीच  विषाद  का  कारण  है  ।  पड़ोसी  जनता  चाहती  हे  कि  कारछानों

 को  ठस  स्थान  से  हटा  दिया  जाए  |  जैसा  कि  उत्सोख्  किया  गया  वे  कहते  हे  कि  क्या  हृवाई-अडडा
 प्राधिकरण  द्वारा  विना  किसी  आपत्ति  के  तम्बी  चिमनियाँ  बनाथी  जा  सकती  क्योंकि  अब  तो  ठतँची  बहुमंजलीय
 हमारते  भी  बन  रही  हैं  ।  इसलिए  में  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  मंत्री  जी  इसे  देख  सकते  है  कि  पड़ोसी  जनता
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 बचाने  के  लिए  निधि  की  आचश्यकता  जो  कि  सरकार  द्वारा  मिल  सकती  है  ओर  क्या  हवाई-अद्डा
 प्राधिकरणों  पर  यह  देखने  के  लिए  जोर  डाला  जा  सकता  हे  या  नहीं  कि  कया  वहां  हवाई-जहाजों  की  उड़ानों  पर
 प्रभाव  डाले  बिना  कुछ  ऐसी  चिसनियाँ  और  ऐसे  अन्य  प्रदूषण  विरोधी  उपाय  आरम्म  किए  जा
 सकते

 श्री  कमल  नाथ  :  में  इसे  पश्चिम  बंगाल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  सहयोग  से  करूँगा  और  दिल्ली  घ्ले

 एक  टीम  भी  जो  कि  पश्टिचम  बंगात्त  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  ओर्ट  के  साथ  समन्वय  से  विशिष्ट  समस्याओं

 पर  गौर  ताकि  एक  संतोषजनक  समाधान  दूँढा  जा  सके  ।

 श्री  सरिल  अदण  तोपदार  :  पर्यावरण  प्रदूषण  मेंਂ  सीसे  क ेकण  अधिकतर  गैसोलिन  तथा
 अन्य  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  जलने  से  आते  है  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  गैसोलिन  तथा  पैट्रोलियम  में  शामित्त

 एण्टी-नॉकिंग  तत्व  से  छुटकारा  पाने  के  उद्देश्य  से  पहले  ही  कोई  उपाय  खोजा  गया  हे  और  यदि  तो  इस
 संबंध  में  हम  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  कम्त्त  नाथ  :  यह  सही  हे  ।  पर्यावरण  में  सीसे  के  मुख्य  स्रोत  गैसोलिन  तथा  अन्य  तेल  हैं  ।  मोटर

 स्पिरिट  सीसे  की  मात्रा  को  कम  करने  के  त्तिए  तेल्ल  कम्पनियों  से  आातचीत  शुरू  की  गई  हे  ।  यह  पूरी  होने  वाली

 है  ओर  कार्यक्रम  के  मैं  समझता  हूँ  कि  अगले  वर्ष  तक  हम  सीसा  रहित  हैधन  अथवा  कम  सीसे  का

 गैसोलिन  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  विशेषकर  शहरी  केन्द्रों  के  लिए  यह  एक  बहुत  खतरनाक  प्रवूषण  हे  ।  जहाँ  लगभग

 पच्रास  अथवा  .  ... .

 श्री  निर्मल  कान्ति  क्या  मद्रास  में  यह  प्रयोग  किए  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  कमल  में  उस  पर  आ  रहा  हूँ  ।  वहां  क्षमभग  50  से  60  प्रतिशत  वाहन  प्रदूषण  हे  ।  यहाँ

 अनेक  साधन  बाज़ार  में  आ  गए  जो  कि  अेहतर  दहन  अंथवा  हसी  तरह  की  दूसरी  बातों  को  सुनिश्चित  करके

 उत्सर्जन  को  कम  करते  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  का  हमने  अपने  देश  की  विभिन्न  प्रयोगशालाओंਂ  निजी  तौर  पर

 परीक्षण  किया  है  ।  मुझे  कुछ  जानकारी  भी  भेजी  गई  हे  और  हम  उसकी  व्यवहार्यता  तथा  प्रभावशीलता  की  जाँच

 कर  रहे  जैसे  ही  यह  उपलब्ध  हम  यह  देखने  के  फ्िए  कदम  उठायेंगे  कि  यवि  इसे
 उपयोगकर्ताओं  द्वारा  नहीं  अपनाया  जाता  तो  इसे  मोटरकार  निर्माताओं  द्वारा  अपनाया  जाए  ।

 धान  खरीद  केन्द्र

 *870.  श्री  झ्रज  किशोश  शत्रिपाठी  :  क्या  सुखाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  छाद्य  निगम  के  राज्यवार  कितने  घान  खरीद  केन्द्र

 क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  राज्यों  में  विशेषकर  उड़ीसा  में  और  अधिक  ऐसे  केन्द्र  थ्लोलने

 का  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 श्क्ाद्य  मैश्नातय  मे  राज्य  मेश्री  लकूण  :  एक  विवरण  सप्ना  के  पटल  पर  रखा
 जाता  है  ।

 ज़ी  नहीं  ।  हि
 पक

 प्रपेन  ही  उठसा

 ण्ह
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 विवरण

 भारतीय  खाद्य  निगम/राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  द्वारा  घान  की  बच्चुली  करने  के  लिए  1991-92
 के  छारीफ  मौधम  के  दौरान  चलाए  गए  क्रय  केन््द्रों/मंडियों  की  संख्या

 राज्य  का  नाम  1991-92  में  चलाए  गए
 भारतीय  खाद्य  राज्य  सरकार  जोड़

 निगम
 |

 पंजाब  337  376  73
 105  a)  154

 उत्तर  प्रदेश  6]  "1189  1240

 दिल्ली  ~ 3  _  3

 राजस्थान  23  ~  253
 आन्श्र  प्रवेश  150  न  150
 मध्य  प्रदेश  55  2279  2334
 पश्टिचवम  बंगाल  185£  _  185

 पाणिडियेरी  2  न  2
 अरुणायल्ल  प्रदेश  7£  -  7

 बिहार  13£  --  13

 उड़ीसा  35  25  60

 हिमाचल  प्रदेश  9  _  9

 महाराष्ट  -  168  168

 ५४85  4086  5071

 चिोओओिि  तिल  ी।++नत+त+तहतऋम+त+__ंतहह  त>ततत_तहतह et  जल  न  नतन्क्वकव२>.औ्््त++तत्वततत++.--+-त

 नोट  :  पैजाब  और  हृरियाशा  में  कच्चे  आदतियों  शथा  अकृशाचता  प्रदेश  में  अचता  सम्गतियों  के  माध्यम  से  ।
 £:  1991-92  के  दौरान  पिछको  वर्ष  के  आंकड़े  लिए  गए

 श्री  क्रज  किशोर  भ्रिपाठी  :  अध्यक्ष  क्या  में  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूँ  कि  कया

 सरकार  कोई  ऐसी  नीति  अथवा  नियम  अपना  रही  जिसके  अस्तर्गत  भारतीय  खाद्य  निगम  ढारा  धान  खरीद

 केन्द्र  खोले  यदि  तो  वह  क्या  है  और  हस  संबंध  में  राज्यों  के  ओऔच  भेद-भाव  क्यों  हे  जेसा  कि

 विवरण  पत्र  में  स्पष्ट  रूप  से  प्रतिब्रिम्थित  हुआ

 ध्री  लरूण  गंगोई  :  जहां  तक  कि  खरीद-केन्द्रों  का  संबंध  हम  हमेशा  यह  खरीद  केन्द्र  राज्य  सरकार
 के  परामर्श  से  खोलते  ।  यदि  आप  विश्वरण-पत्र  तो  आप  देखेंगे  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  की  उपेक्षा
 राज्य  सरकार/एजेंसी  केन्द्र  अधिक  हैं  ।  कुल  5.071]  धान  ख़रीद  केन्द्रों  में  से  985  घान  केन्द्र  भारतीय  खाद
 निगम  द्वारा  और  4.086  धान  केन्द्र  राज्य  सरकारों/एंजेसियो  दारा  स्थापित  किए  गए

 झी  अ्ज  किशोर  ज्िपाठी  :  महोदय  मेरा  दूसरा  अनुपुरक  प्रश्न  यह  हे  कि  क्या  ठढ़ीसा  सरकार  तथा

 अन्य  राज्य  सरकारें  और  अधिक  धान  छरीद  केन्द्रों  के  खोलने  पर  जोर  दे  रही  ताकि  उपज  के  समय  कृषि
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 उत्पावको  की  बिक्री  को  बढ़ाकर  उनकी  मदद  की  जा  विशेषकर  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंजिन  पर  निश्चय

 सरकार  द्वारा  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 th

 झ्लौ  सरुण  गगोई  :  अभी  तक  राज्य  सरकारों  द्वारा  और  धान  खरीद  केन्द्रों  को  खोलने  के  लिए

 कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुए  है  ।  यदि  हमें  ऐसे  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  दवोते  तो  हम  केन्द्रों  को  खोलने  के  लिए

 तैयार  हें  ।

 झ्ी  बी०  धरनजय  कुमार  :  कर्नाटक  राज्य  उस  क्षेत्र  के  बढ़े  साग  का  प्रधान  खाद्य  चावल
 यह  झुची  दर्शाती  हे  कि  पूरे  कर्नाटक  राज्य  में  भारतीय  खाद्य  निगम  अथवा  राज्य  सरकार  एजेंसियों  द्वारा

 कोई  ऐसा  खरीद  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया  गया  हैं  ।  जब  भी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  बवारा  चावल  की  आपूर्ति
 का  प्रशन  आठा  तो  उत्तर  दिया  जाता  है  कि  राउ्य  सरकार  धान  की  उपलब्धि  मेंਂ  असफल्त  रही  है  ।  मेरा  प्रएन
 यह  है  कि  कम  से  कम  भारतीय  स्तराद्य  निगम  ढारा  कनटिक  के  कुछ  भागों  कम  से  कम  वहां  जहां  धान  का
 उत्पादन  बूहत  क्षेत्रोंਂ  में  होता  घान  की  वसुली  के  लिए  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  है  ।

 रायचुर  और  मंड़या  जैसे  जिलों  में  धान  बृहत  क्षेत्रों  में उगाया  जाता  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  को  वहां  खरीद
 केन्द्र  स्थापित  करने  ताकि  धान  की  वसूली  हो  सके  ..............  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  दोहराये  नहीं  ।  आपने  पहले  ही  प्रशन  पृष्ठ  लिया  है  ।

 श्री  वी०  घर्नजय  कुमार  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  कर्नाटक  राज्य  के  इन  बृहत  घान  उत्पादित  क्षेत्रों
 में  भारतीय  खाद  निगम  द्वारा  खरीद  केन्द्र  खोलने  के  लिए  कदम  उठाए

 श्री  सछूण  गगोई  :  वास्तव  यदि  मूल्य  ऊँचे  तो  थे  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  नहीं

 आते  वास््तव  में  कनटिक  मैंने  देखा  हे  कि  कई  वर्षों  से  धान  की  कोई  वसूत्नी  नहीं

 हुई  हे  ।

 श्री  मुमताज  अन्सारी  :  माननीय  अध्यक्ष  बिहार  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  केवल  13  केन्द्र

 आराम  किए  गए  हैं  जहाँ  33.1  अथवा  कुछ  ऐसे  ही  केन्द्र  पेजाब  में  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  विभिन्न  राज्यों  में

 अनेक  बड़े-बड़े  भान  के  खरीद  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  लेकिन  बिहार  मेंਂ  केवल  13  केन्द्र  खोले  गए  हें  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  केन्द्र  सरकार  का  बिहार  में  घान  के  और  अधिक  खरीद  केन्द्र

 खोलने  का  विचार  विशेषकर  कि  दक्षिण  जिहार  के  संथाल  परगना  और  छोटा  नागपुर  के  जनजातीय  क्षेत्रों
 क्योंकि  इन  क्षेत्रों  में  धान  खरीद  केन्द्र  न  होने  के  कारण  वहाँ  कम  मृक्योंਂ  पर  गेहूँ  की  मिक्री  हो  रही  हे  ।

 में  जानना  चाहूँगा  कि  कम  कीमतों  पर  ब्रि्नी  से  बचने  के  लिए  क्या  केन्द्र  सरकार  धान  के  और
 अधिक  खरीद  केन्द्रों  को  खोलने  का  विचार  रखती  हे  ।

 श्री  तकएण  गगोई  :  बिहार  में  भी  वसूली  न  के  बराबर  हे  ।  इसद्विए  जिहार  में  खरीद  केन्द्रों

 की  संख्या  केवल  तेरह  हैं  ।  यदि  लोग  अधिक  धान  का  उत्पादन  करने  के  लिए  तैयार  तो  हम  अधिक  क्रेन्द्र

 ब्लोल  देंगे  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  मंत्री  जी  कहते  हें  कि  यदि  ोग  उन्हें  अधिक  धान  बेचने  के  लिए  इच्छुक

 तो  व ेऔर  अधिक  केन्द्र  श्लोलेंगे  ।  भूँकि  धान  उड़ीसा  राज्य  की  म्रुछ्य  फसल  इसलिए  उड़ीसा  सरकार

 पारतीय  खाद्य  निगम  पर  हमेशा  से  यह  जोर  डाज़  रही  है  और  उनको  लिख  रही  है  कि  वे  उड़ीसा  मेंਂ  और  अधिक

 कैन्द्र  लेकिन  भारतीय  ख्थाद्य  निगम  और  केन्द्र  नहीं  खोल  रही  हे  ।

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूँ  कि  उड़ीसा  सरकार  की  क्या  माँग  है  और  भारतीय  खाद्य

 निगम  ने  उन  क्षेत्रों  में  विशेषकर  कि  राज्य  में  पश्चिमी  भाग  में  और  अधिक  केन्द्र  खोलने  के  लिए  उन  माँगो  का
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 क्या  मृल्यांकन  किया  भारत  सरकार  थान  की  खरीद  के  लिए  वहाँ  भारतीय  खाद्य  निगम  के  और  केन्द्

 खोलने  के  लिए  हच्छुक  क्यों  नहीं  हे  ?

 भरी  लक्ृण  गगोई  :  वास्तव  उड़ीसा  में  धान  की  वसूली  केवल  2,363  टन  हे  ओर  तप्ी  राज्य
 परकार  केन्द्र  खोल  सकती  हे  ओर  हम  विस  उपलब्ध  करवा  सकते  लगभग  सभी  राज्यों

 ।

 झ्री  भ्रीभत्तम  पाणिग्रही  :  उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  ही  एकमात्र  वसृली  एजेंट  हे  ।  यह  सही  हे

 या  नहीं  ?

 अध्यज्ञ  महोदय  :  आपने  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  ऐसा  नहीं  है  ।

 झ्ी  सकृण  गगोई  :  भारतीय  खाद्य  निगम  अधिकतर  निधि  उपक्तब्य  करवाता  हे  ओर  वसूली  हमेशा
 एज्य  की  एजेंसियों  हारा  ही  की  जालो  चाहे  वह  पेंजाज  हो  अथवा  जिहार  अयवा  कहीं  और  हो  ।  इसलिए
 5071  केन्हों  में  4086  केन्द्र  राज्य  की  एजेंसियों  हारा  ही  स्थापित  किए  गए  हे  ।  शात्य  कौ  एजेंसियाँ  केन्द्र

 स्थापित  कर  सकती  हे  हम  धन  उपलब्ध  करवाते  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 ञज्ली  श्रीकान्स  जेना  :  क्या  आप  उन्हें  सीधे  ही  खोलते

 भरी  लक्षण  गगोई  :  हम  भी  उन्हें  खोलते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशनकाल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 दिकली  मेंਂ  खतरनाक  उद्योग

 *863.  श्री  नारायण  हिंड  चौधरी  :  क्या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिएली  में  कौन-कौन  से  औद्योगिक  एकक  खतरनाक  और

 इनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्होंने  कारखाना
 1948  और  पर्यावरण  संरक्षण  1986  के  अंतर्गत  श्नाए  गए  खतरनाक  अपशिष्ट  तथा

 1989  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  किया

 परयविरण  और  घन  मेत्रालय  के  दाज्य  मंत्री  कमल  :  दिल्ली  प्रशासन  ने  प्रयुक्त
 किए  जाने  वाले  खतरनाक  रसायनों  की  मात्रा  के  आधार  पर  में  22  प्रमु्त  खतरनाक  प्रतिष्ठानों  की

 शिनाख्त  क्री  इन  इकाइयों  के  नाम  सभा  पटल्ल  पर  प्रस्तुत  विवरण  में  दिए  गए  हें  ।

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  हे  ।
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 विवरण

 दिल्ली  में  प्रमुख  दुर्घटना-प्रजणा  खालसरनाक  प्रतिष्ठानों  की

 फेक्टरी  का  नाम  और  पता

 मेसर्स  श्रीराम  केमिकल  शिवाजी  नई  पल
 मैसर्स  श्रीराम  वनस्पति  मैनुफेक्चरिंग  मई
 मैसर्स  हिन्दुस्तान  हन्सेक्टीसाइड्स  गुरू  गोविन्द  सिंह  नई
 मैसर्स  हिन्दुस्तान  वेजीटेबत  आयलल  नई
 मेसर्स  सिक्वानिया  एंड  लक्ष्मण  68/2  नजफागढ़  नई
 मेसर्स  भारत  पेट्रोलियम  ति०  इन्दिरा  मांधी  एयरपोर्ट  एन०  आई०  दी७  स्ी०
 शाहामाद  नई
 मैसर्स  भारत  पेटोम्ियस  नई
 मैसर्स  भारत  पैटोलियम  कार्पो७

 मैसर्स  हण्डियन  आयल  कार्पो५  मार्केटिंग  दिल्ली  टर्मिनल  विंजवासनः  नई

 मैसर्स  इंडियन  आयछ  कार्पो७  शकूर  त्रस्ती

 मेसर्स  ईडियन  आयलन  कार्पो॥  एल  पी  जी  दिल्खी
 मैसर्स  हिन्दुस्तान  पेट्रोप्तियम  करार्पो०  शकूर  नई
 मैसर्स  हिन्दुस्तान  पेटोज़ियम  कार्पो०  एल  पी  जी  शकूर  नई
 मैसर्स  हेदरपुर  वाटर

 मैसर्स  एम  जी  डी  भागीरणी  वाटर  ट्रीटमेंट  गोकुल
 मेसर्स  दिल्ली  वाटर  चन्द्रावल  न॑०  ।.  पुराना  सचिवाज्षय  के  सिविल

 मैसर्स  दितली  वाटर  चन्द्रावल  नं०  2,  सिधिए
 भैसर्स  वजीराआाद  वाटर  ओ०  तिमारपुर
 मैसर्स  ओखला  स्रीवेज  डिल्पोजल  पी  ओ  सी  आर  आर  मधशुरा  नई

 वि

 मैसर्स  सीबेज  टीडमेंट  .  दिएसी  ह
 मेसर्स  गैस  टर्बाइन  पावर  डेसू  आई  पी  नई
 मैसर्स  जे  जे  फोम  प्रा०  224  ओखला  इण्डस्ट्रयल्त  नई

 17  यूनिटों  ने  फैक्टरी  1948  के  अश्िकांश  उपबन्धों  का  अनुपालन  किया  हे  ।  2

 यूनिटों  के  खिलाफ  मुकदमें  चलाए  गए  हैं  और  एक  यूमिट  को  हात  ही  मेंਂ  रजिस्टर  किया  गया  हे  ।  बाकी

 पूनिटों  को  सुधार  सम्भन्धी  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ओर  उन  से  फेक्टरी  1948  के  तद्ठत  नियमों

 का  अनुपालन  करने  को  कहा  गया  है  ।  पंरिसंकटमय  अपशिष्ट  एवं  1989  के

 कार्यक्षेत्र  मेंਂ  आने  वाले  22  प्रमुख्त  खतरनाक  प्रतिष्ठानों  में  स ेअब  तक  दिल्ली  में  2  यूनिटों  अर्थात  मैसर्स  श्रीराम
 क्रेमिकल  वर्क्स  और  मेसर्स  हिन्दुस्तान  हस्थैक्टीसाइड्स  त्ति०  की  प्रमुख  खतरनाक  अपशिष्ट  पैदा  करने  वाली

 यूनिटों  के  रूप  मेंਂ  शिनाख्त  की  गई  हे  ।  मेसर्स  श्रीराम  केमिकल  वर्क्स  मे  खतरनाक  अपक्षिष्टों  की  उठाई-घराई
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 का  प्राधिकार  प्राप्स  करने  के  क्षिए  आधिदन  दिया  हे  ।  मेसर्स  हिन्दुस्तान  हन्सैक्टीसाइडस  लि०  से  अपने
 खतरनाक  अपक्षिष्टों  को  सुरक्षित  खाली  जमीन  पर  निपटान  करने  को  कहा  गया  है  ।

 अल्वर्क  होग  क्री  रोकथाम

 *864.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  अलर्क  रोंग  की  रोकथाम  के  लिए  कोई  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हेः

 क्या  कुत्तों  के  काटने  के  कारण  होने  बाली  शिशु  मृत्युदर  में  कमी  करने  देतु  सरकार  का  विचार

 पालतू  कुत्तों  को  आअल्लर्क  रोम  रोधी  टीके  लमिवार्थ  रूप  से  छावाने  के  लिए  कोई  कानून  ज्ञाने  का
 और

 यदि  तो  अलार्क  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं

 नहीं  ।

 कृषि  मंत्रालय  छठी  योज़ना  से  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तद्ठत  चुनिन्दा  महानगरों  में  अलर्क
 के  नियंत्रण  हेतु  एक  कार्यक्रम  को  सहयोग  दे  रहा  हे  ।

 सांहकुलिक  आदान-प्रदान  क्रार्यक्रम

 “868.  ही  रामाश्रय  प्रधाद  घिल  क्या  भानव  संध्ाध्यम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दौरान  घास्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रमों  हेतु  कितने  सांस्कृतिक  करारों  पर
 हस्ताक्षर  किये

 कक्या  गंत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सस्कृतिक  आदाम-प्रदान  कार्यक्रमों  की  कोई  समीक्षा  की

 गई  और
 यदि  तो  इन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  विज्ञान  और

 शिक्षा  तथा  खेलकूद  के  क्षेत्र  में  कितनी  सफल्षता  प्राप्त  हुई  ?

 मानस  संसाध्यन  धिकाह्म  मंत्री  अर्जुन  :  वर्ष  1991-92  के  6  सांस्कृतिक
 करारों  और  ।3  सांस्कृतिक  घिनिमय  कार्यक्रमों  पर  हस्ताक्ष  किए  गए  ।

 ओर  हाँ  ।  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्मक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप

 कला  एवं  शिल्प  टेलीविजन  एवं

 खेल-कूद  आदि  के  क्षेत्रों  में  सार्थक  सहयोग  और  लाभप्रद  द्विपक्षीय  आदान-प्रदान  तथा  परस्पर  ताहमेल

 हुआ  है  ।  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रमों  से  विश्वविद्यालयों  और  प॥लैक्षिक  संस्थाओं  के  बीच  संस्थागत  संबंधों  की
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 शिक्षकों  और  अध्येयताओं  का  विनिमय  तथा  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  अनुभवों  का  आद्ान-प्रदान

 भी  हुआ  है  ।

 महोरिया  नियंत्रण

 *४71.  क्री  मारे  लाल  जाटव

 श्री  मत्युंजय  नायक

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  गत  वर्ध  मणेरिया  नियंत्रण  के  लिए  मानदण्ड  के  अनुरूप  छिड़काव  कार्य  नहीं
 किया

 इस  कार्य  हेतु  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  मलेरिया  के  उपचार  के  लिए  क्लोरोक्विन  की  टिकिया  बेअसर  होने  का  कारण  प्लास्मोडियर्म

 पैरासाइट  मेंਂ  इस  औषधि  के  लिए  प्रतिरक्षण  क्षमता  पैदा  हो  जाना

 क्या  मलेरिया  अनुसंधान  मलेरिया  नियंत्रण  के  लिए  एक  नई  वैकल्पिक  औषधि  का

 विकास  करने  हेतु  अनुसंधान  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 राजधानी  में  मच्छरों  के  ख़तरे  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 जला  रे  श ध

 |
 :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याकष  मंत्री  मह  बताने  की

 मानव  संसाधन  विकास  मेत्री  अर्जुन  और  पिछले  वर्ष  ग्रामीण  झुग्गी
 नदीतटीय  क्षेत्रों  में  लगभग  50  प्रतिशत  घरों  में  घ्ीणएल०सी०  का  तीन  आर  छिड़काव  किया  गया  ।

 छिड़काव  के  छिए  बहुत  अधिक  इन्कार  किए  जाने  की  दर  के  कारण  छिड़काव  संबंधी  लक्ष्य  को  पूरी  तरह  से

 प्राप्त  नहीं  किया  जा  हि

 क्सोरोक़्वीन  अभी  भी  मलेरिया  के  रोगियों  के  उपयार  के  लिए  प्रभ्नावकारी
 है  ।

 और  मल्तेत्या  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  शुरू  किए  जा  रहे  अनुर्सघान  संबंधी  कार्यकलापों  में

 निम्नलिखित  कार्यकलाप  शामिल  हैं  :--(1)  वेक्टर  (ii)  वेक्टर  आनुवेशिकी  और  कोशिकाजनन

 (iii)  बैक्टर  नियंत्रण  के  जैव-पर्यावरणिक  (६५)  जानपदिक  रोग  विज्ञान  और  (५)
 प्रतिरक्षण-विज्ञान  ।

 मक्तेरिया  अनुसंधान  केन्द्र  ने  नई-नई  ओपषधोंਂ  की  प्रभावकारिता  की  अध्ययन  करने  के  लिए  अनुसंधान

 शुरु  किया  है  ।

 राजधानी  में  मच्छरों  के  प्रकोप  और  मलेरिया  की  रोकथाम  के  किए  निम्नलिखित  विशिष्ट  कदम

 उठाए  जा  रहे  हें  :--

 1,  मच्छरों  को  पेदा  होने  से  रोकने  के  लिए  उपयुक्त  लारवानाशकोਂ  सब्दित  पानी  जमा  होने  के  स्थानों  पर

 साप्ताडिक  लार्चा-रोधी  कार्य  ।
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 2.  मलेरिया  के  पाजीटिव  रोगियों  के  आस-पास  स्थानीय  छिड़काव  के  अतिरिक्त  ग्रामीण  और  झृग्गी
 क्षेत्रों  में  छिड़काघ  के  तीन  दौर  ।

 3.  पोस्टरों  और  जन  प्रचार  के  साधनों  के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  डेलु  स्थित्ताड़ियों  का  चयन

 *872.  श्री  अनन्तराव  क्या  मामत  संसाधन  छिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  हेतु  खिलाड़ियों  के  चयन  के  लिए  क्या  दिशानिर्देश  निर्धारित
 किये  गये

 ह

 क्या  इन्हीं  दिशानिर्देशों  के  आधार  पर  आगामी  ओलंपिक  खेलों  के  लिए  खिलाड़ियों  का  चयन
 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 मानव  संशाधन  धिकास  मंत्री  अर्जुन  सरकारी  दिशानिर्देशों  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  मेंਂ  भाग  लेने  के  पिछले  ओलम्पिक  खेणों/विश्व  चेम्पियनशिपोंਂ  दोनों

 प्रदर्शों  में  जो  भी  उच्चतर  छठे  स्थान  के  प्रदर्शन  को  मापनीय  स्पर्भाओं  के  लिए  विचार  किया  जाता  है  ।
 गैर-मापनीय  स्पर्घाओं  में  संघ  द्वारा  सार्थक  मृज्यांकन  सहित  प्रामाणिक  श्रेष्ठ  प्रदर्शान  के आधार  पर  दी

 जाती  है  कि  चयनित  किए  गए  खिलाडी  कम  से  कम  छठा  स्थान  प्राप्त  करने  की  संभावना  रखते  हैं  ।  एशियाई
 खेलों  मे  चयन  के  दिए  पिछठो  एशियाई  खेलों  या  निकटतम  एशियाई  चैम्पियनशिप  जो  भी  उच्च  तीसरे

 स्थान  के  प्रदर्शन  को  मापनीय  स्पर्धाओं  के  संबंध  में  मानदण्ड  के  रूप  में  तथा  राष्ट्रीय  संघ  ढ्ारा  सार्थक  प्रृूल्यांकन
 के  आधार  पर  लिया  जाता  है  कि  खिज़ाड़ी  रैर  विश्वाओं  के  मामले  मेंਂ  कम-से-कम  तीसरा  स्थान  प्राप्स

 करने  की  आशा  करते  हैं  ।

 ...  और  19५9?  में  आर्सोत्ोना  के  आगामी  ओलम्पिक  के  क्तिए  उन  खिलाड़ियों  को  लेने  के

 लिए  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया  गया  है  जिन्होंने  संबंधित  अन्तर्राष्ट्रीय  संघों  ढारा  विविध  विधाओं  के  लिए
 निर्धारित  प्रपत्र  के  अनुसार  अर्धता  प्राप्त  की  हे  ।  आज  की  तारीख  में  निम्नलिखित  ने  आईता  प्राप्स  की
 है  :+-

 /
 (1)  प्रुक्केब्ाजी

 :

 ()  श्री  आर०  प्रसाद  ।

 (ii)  श्री  यादव

 (2)  कुश्ती  ः

 ()  श्री  अशोक  कुमार  स्टाइल  (57  कि०

 (8)  श्री  धर्मत्रीर  कि०

 (iii)  श्री  पपु  यादव-प्रेको  रोमन  (48  क्ि०  प्रा»

 (५)  श्री  एन०  आर  पाटिज्-प्रेको  रोमन  (62  कि०
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 (3)  टेबल  टेनिस  :

 ()  श्री  कमस्तेश  मेहता  और

 (i)  श्री  चेतन  अध्युर
 (iii)  श्री  संजय  घोरपड़े

 (५)  सुश्री  नियति  शाद्व

 (4).  पूड़ों

 (0  श्री  नरिन्द्र  कि०

 (४)  श्री  संदीप  कि०

 (iti)  श्री  राजिन्द्र  कि०

 (९५)  श्री  कषास  (9६  कि०

 (५)  सुश्री  संगीता

 (5)  तीर॑दाजी

 (i)  श्री  लिम्बा  राम

 (४)  श्री  ल्ालरेम  संगा

 (४)  श्रो  धूल  चन्द  वमोर

 (6)  निशानेबाजी

 कुमारी  सोमा  दत्ता

 (7)  लॉन  टेनिस

 श्री  रमेश  कृष्णन

 (8)  हॉकी

 संभावित  खिलाड़ियों  के  ठीक  नामों  सहित  टीम  का  अतिम  चयन  1992  में  यूरोपीय  दौरे  के
 बाद  किया  जाएगा  ।

 वर्तमान  ओज्लम्पिक  खेलों  के  दोरान  अपनाई  जा  रही  आअईता  प्रक्रिया  के  अनुसार  एथलेटिक्स  और
 नौकायन  के  सम्बन्ध  मेंਂ  एथलीटोंਂ  और  छितलाडियों  से  कोई  विशेष  अरईता  मानदण्ड  प्राप्त  करने  की  अपेक्षा  नहीं
 की  जाती  बातें  विशेष  स्पर्धा  में  प्रविष्टियों  की  संदयया  एक  वष्यक्ति  या  एक  टीम  तक  सीमित
 हो  ।

 अन्य  विधाओं  के  सम्जन्ध  जिनमें  भारत  के  भाग  छसेने  की  आशा  संबंधित  अन्तर्राष्ट्रीय  संधों  द्वारा

 निर्धारित  अईता  मानदण्डों  को  प्राप्त  करना  होगा  ।  बैंडमिंटन  और  भारोत्तोलन  की  विधाओं  मेंਂ  हमारे  एयलीटों
 और  खिलाढ़ियों  के  अ्ता  प्रदर्शन  के  बारे  मेंਂ  अंतिम  परिणाम  अभी  नहीं  आए  हैं  ।  कुछ  अतिरिक्त  एथलीट
 और  खिलाड़ी  भी  मुक्केबराजी  और  टेनिस  मेंਂ  आईता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  तथापि  यह  स्थिति  चल  रहे  प्री-अरईईता

 टूनमिंट  पूर्ण  होने  के  बाद  जानी

 जृद्द  क्ोक  नर्तकों  और  गायकों  को  जिस्सीय  सह्ठायता

 13.  प्री  जीर  घसिंश  क्या  मानत  संसाधन  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 क्या  ऐसे  वृद्ध  लोक  नर्तकों  और  गायकों  जिन्होंने  राष्टीय  सांस्कृतिक  घरोहर  को  बनाये  रखने

 और  ठसे  समृद्द  करने  में  योगदान  किया  वित्तीय  सहायला  प्रदान  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सेबंधी  ज्योरा  क्या  और

 यदि  तो  ठसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकाहम  सेत्री  अर्जुन  :  और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया  हे  ।

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 कला  और  जीवन  के  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  के  विशिष्ट  व्यक्तियों  और  अभावपग्रस्त  परिस्थितियों  में

 रह  रहे  ऐसे  सुविदछ्यात  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना  के  अंतर्गत  58  वर्ष  से  ऊपर  की  आयु  के

 ऐसे  कलाकारों  और  उनके  आश्रितों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  व्यवस्या  जिनकी  वैग्रक्तिक  आय

 जीवन  साथी  की  आय  सहित  1000/-  रूपये  प्रतिमाह  से  अधिक  नहीं  है  ।  वृद्ध  लोक  नर्तकों  और  गायकों  को  भी

 इस  योजना  में  शामिल  किया  जाता  है  ।

 इस  योजना  के  अंतर्गत  अधिक  से  अधिक  1000/-  रुपये  प्रतिमाह  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का

 प्रावधान  है  ।  आवेदन-पत्र  राज्य  सरकारो/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  के  माध्यम  से  आमंत्रित  किए  जटे  हें

 जिनका  सहायता  में  केन्द्रीय  सहायता  के  50%  का  छंशदान  होता  है  ।  असाधारण  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार

 शत-प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करती  है  ।

 मातु  एवं  शिक्षु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 *४74.  झी  के०  राममूर्ती  टिडिजनास  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे

 1992-93  के  दौरान  लागू  किए  जाने  वाले  मातृ  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  की

 मुख्य  बातें  क्या

 वर्ष  1992-93  हेतु  हनके  लिए  कितना  परिव्यय  रखा  गया

 इस  प्रयोजनार्थ  विश्वव  बैंक  और  से  कितनी  घनराशि  मिलने  की  संभावना

 क्या  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  क्षिए  कोई  समय-सरीमा  निर्भारित  की  गई

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  जया

 मानव  सेह्याधघन  विकाहम  मंत्री  अर्जुन  :  से  (5)  1992-93  के  दौरान  कार्यान्वित

 किए  जाने  वाले  भातु  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :-

 शिशुओं  और  गर्भवती  महिलाओं  के  लिए  व्यापक  रोग-प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  को  चलाए

 रखना  ।

 27
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 अतिप्तार  के  कारण  अनशून्यता  के  कारण  5  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  मेंਂ  मौतों  को  रोकने  के

 लिए  मुश्लीय  पुनर्जज्प्रण  चिकित्सा  को  जारी  रखना  ।

 आयरन  और  फॉलिक  एसिड  की  गोलियां  देने  के  माध्यम  से  गर्भवती  महिलाओं  में  रक्ताहयता  की

 रोकथाम  के  किए  मौजूदा  रोग  निरोधक  योजना  को  व्यापक  बनाना  ।

 3  वर्ष  तक  की  आयु  तक  के  अच्चों  में  विटामिन  की  कमी  के  कारण  इ्ोने  वाली  दृष्टिविद्दीनता
 की  शेकथाम  के  करे  में  मौजूदा  रोगनिरोधक  योजना  को  व्यापक  बनाना  ।

 न्यूमोनिया  के  कारण  होने  वाली  मौतों  को  कम  करने  के  लिए  5  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  में

 तीघ्र  ॥वसनीय  संक्रमण  नियंत्रण  कार्यक्रम  का  प्रसार  ।

 प्रशिक्षित  क्षह्यों  के  उपकेन्द्र  और  प्राथमिक  रेफरल  केन्द्रों  के  सुदृदीकरण  के  माध्यम  से

 सुरक्षित  मातृत्व  कार्यक्रम  को  कार्याम्वित  करमा  |

 2.  वर्ष  1992-93  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  लिए  95.00  करोड़  रूपये  का  कुल  परिष्यय  प्रदान  किया

 गया  है  |  विश्व  बेंक  अन्तरराष्ट्रीय  विकांस  सहायता  के  रूण  में  63.35  करोड़  रुपये  प्रदान  करेगा  जबकि

 यूनिसेफ  इस  कार्यक्रम  के  लिए  अनुदान  के  रूप  मेंਂ  16  करोड़  रुपये  प्रदान  करेगा  ।

 3.  इस  कार्यक्रम  को  1991-92  से  7  वर्ष  की  अवधि  मेਂ  और  शत-प्रतिश्षत  केन्द्रीय  प्रायोजित  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  के  एक  अर  के  रूप  में  चरणवार  दंग  से  कार्यान्वित  किया

 |

 रेलवे  परामशदात्री  समितियां
 '

 *875.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  रेल्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  डिवीजन  और  जोन  स्तर  पर  रेलवे  परामशदात्री  समितियों  करा  गठन  अभी  तक  नहीं

 किया  गया  हे  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  किन-किन  जोनों  और  डिवीजनों  में  ऐसी  समितियां  कार्य  नहींਂ
 कर  रही  और

 इन  समितियों  के  गठन  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  सी०  के०  जाफ़र  :  से  मंडल  तथा  क्षेत्रीय  रेल  उपयोगकर्ता  परामर्श
 समितियों  का  गठन  कर  दिया  गया  है  ।

 परयावरण  नीति

 १४76.  श्री  के»  ली०  तेरकाआक्मू  :  क्या  पर्याजरण  और  बन  मंत्री  यद्  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरक्वार  का  ध्यान  दिनांक  24  1992  के  टाइम्सਂ  नई  दिएली  में

 आफ  इन्वाइरनमेंट  पात्तिसी  ब्लाक्स  डेवकपमेंट  ऐंड  फ्ज़ोਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिल्लाया  गया
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 (a)  यदि  तो  पर्यावरण  पर  व्यापक  नीति  अथवा  कानून  के  न  होने  के  बारे  में  विशेषज्ञ  दल  की  कया
 घिफारिशें/टिप्पणियां  हैं  क्योंकि  इससे  प्रमुख  दानदाता  देशों  से  विकास  सहायता  प्राप्त  होने  मेਂ  बाधा  पड़ने  की

 संभावना  और

 इस  बारे  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 प्रयविरण  और  वन  मैत्रालय  के  राज्य  मश्री  कम्त  :  हां

 और  कृषि  मंत्रालय  ने  उनके  द्वारा  स्थापित  किसी  क़ोड़-दकत  की  कोई  रिपोर्ट  अथवा  सिफारिश  नहीं
 भेजी  जैसाकि  समाचार  में  छपा  है  ।  पर्यावरण  की  सुरक्षा  क ेलिए  नौति  और  विधायी  ढांचा  भारत  में  पहले  से

 मोजूद  है  ।  देश  मेंਂ  पर्यावरण  संबंधी  नीति  न  होने  के  कारण  विकास  सहायता  अवकूद  होने  का  कोई
 प्रशन  नहीं  है  ।

 वन  अधिलियम  ,  1980

 *877.  मालिसी  झट्टायार्य  :  क्या  परयजरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राज्यों  के  पर्यावरण  और  वन  म॑त्रियों  की  1992  में  हुई  बैठक  में  वन
 1980  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  रखा  गाया

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  सहमति  हों  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  ?

 परयविरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  नहीं  ।  लेकिन

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  कार्रवाई  करने  की  प्रक्रिया  को  अधिक  सरल  बनाने  और  विकेम्द्रित  करने  के  लिए  वन

 1981  में  सशोघन  करने  और  वन  1980  के  कार्याप्वयन  के  लिए  जारी

 दिज्ञा-निर्देशों  में  संझ्रोघन  करने  का  निर्णय  क्षिया  गया  है  ।

 लटीय  घिनियमों  संअंधी  समिति

 *878  श्री  आरਂ  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  पर्यावरण  और  बल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  तटीय  विनियमों  संबंधी  समिति  गठित  की

 यदि  तो  सतल्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  समिति  ने  क्या-क्या  सिफारिशें  की

 क्या  सम्रिशि  ने  समुद्र  त्ों  पर  होहओों  निल्ंग,के  अृंध्रंध  ने  घी  कोई  सिफारिें  कौ

 और
 ,  ०  finda

 (2)  यदि  तो  सरकार  ने  विभिन्न  सिफारिशों  पर  क्या:निर्शय  लिए
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 पर्यावरण  और  बन  मख्राताय  के  राज्य  मंत्री  कमरत  :  और  पर्यटन  और  होटरत

 सुविधाएं  स्थापित  करने  के  संदर्भ  में  तटीय  क्षेत्रों  मे ंइस  समय  लागू  विनियमों  और  मानकों  की  जांच  करने  फ्रे  लिए
 प्री  बी०  ओहरा  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  घनाई  गई  है  ।

 समिति  ने  अभी  अपना  कार्य  पूरा  नहीं  किया  है  और  इसलिए  इसका  कार्यकाल  31  1992  तक  भरढ़ा
 दिया  गया  है  ।

 और  (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्थाश  पदाथों  पर  शजसहायता

 *879.  अजय  मुस्कोपाध्याय  :  क्या  स्ाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  खाद्य  पदार्थों  पर  समाप्त  की  गई  राजसहायता  को  बहाल  करने  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  खाद्य  पदाथोਂ  पर  दी  जा  रही  राजसहायता  में  और  अधिक  कमी  किये  जाने  की

 संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्काह्य  संत्राताय  के  राज्य  मंत्री  सरूणा  :  से  केन्द्रीय  पृल्त  में  भण्डारित  स्टाक  से
 वितरित  चावल  और  गेहूँ  पर  खाद्य  राजसद्दायता  को  जारी  रखा  जा  रहा  हे  ।  अतः  राजसडायता  को  समाप्त  करने
 अथवा  बहाल  करने  का  प्रश्टन  ही  नहीं  उठता  ।

 जैख्वलर  शिक्षा  को  मिजी  धोत्र  को  घौंपना

 *880.  झ्ौ  सनत  कुमार  मण्डत्त  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उिचार  उच्चतर  शिक्षा  को  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  का

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  अ्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  हस  प्रस्ताव  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  ऐसा  करने  का  औचित्य  क्या

 मानत  संशाध्मन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।

 से  प्रान  नहीं  उठते  ।

 पर्यावरण  और  उन  झेर  क्षण

 .  *881.  झमली  दितत  छुमारी  संडारी  :  क्या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 30
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 क्या  सरकार  का  विचार  पर्यावरण  और  वन  सेरक्षण  के  कार्य  में  देश  के  युवाओं  को  सम्मितित  करने  का

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  का  शष्टीय  सेवा  योजना  के  माध्यम  से  इस  कार्य  मेंਂ  क्रालेों  ओर
 विश्वविद्यालयों  के  क्रात्रों  को  शामिता  करने  का  कोई  प्रध्ताव  हैः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रयावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्नी  कमल  :  सरकार  प्रायोगिक  आधार  पर

 पर्यावरण  और  बनों  के  संरक्षण  में  देश  के  युवाओं  को  शामिल  कर  रही  है  ।  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  ने  जो  स्कीमें
 तैयार  की  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  :--  (1)  राष्ट्रीय  पर्यावरण  जागरूकता  (|)  पारि-फलओं  का

 (1)  स्कूली  बच्चों  के  लिए  परयव्रिरण  संभंधी  पुस्तकों  के  प्रकाशन  देंतु  वित्तीय  सहायता  देना  ।  ये  स्कीमेਂ  युवाओं ,
 विशेषकर  स्कूरों  और  कालिओं  के  विद्यार्थियों  में  पर्यावरण  संबंधी  विषयों  के  जरे  मेਂ  पेढा  करेंगी  ।  वर्ष

 1991-92  में  मंत्रालय  ने  इस  प्रयोजन  हेतु  लगभग  550  जिनमे  युवा  संगठन  भी  शामिल  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  हे  ।  ऐसी  कुछ  अन्य  स्कीमों  पर  वियार  किया  जा  हड़ा  हे  जिनमें  युवाओं  को  मी
 शामिल  किया  जा  सकेगा  ।

 से  राष्ट्रीय  सेवा  स्कीम  का  मुख्य  लक्ष्य  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  सहग्रोग  से  निरक्षरता  को  दूर
 करना  है  ।  तथापि  राष्ट्रीय  सेवा  स्कीम  संगठनों  ने  अलवंर  तथा  इन्द्ौर  के  जिलों  में  तथा  चंडीगढ़  व  हेदराबाद  के

 कस्बों  में  प्रायोगिक  आधार  पर  वृक्षारोपण  तथा  परती  भूमि  विकास  और  परयविरण  सुधार  की  परियोजनाएं

 शुरू  की  हैं  ।

 सेबी  चीनी  का  म्रूरूय

 8948.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्या  राद्य  मंत्री  यड  बताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  झोषी  चीनी  की  अधिकतम  वसूली  और  इसके  मृत्यों  के

 निर्धारण  में  निर्धारित  की  गई  अवधि  का  जोन-वार  थ्यौरा  कया
 ह

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  गन्ना  विकास  परिषद्  को  क्य-कर  के  रूप  जोन-वार  कितनी  भनराशि

 प्राप्त
 ह

 गन्ने  के  लेबी  मृत्तों  में  गन्ना  लागत  और  संरक्षण  लागत  का  जोन-वार  ब्यौरा  क्या

 उक्त  चीनी  मौसम  के  दौरान  प्रत्येक  महीने  प्रदत्त  वृद्धि  लागत  का  ब्योरा  कया

 और

 इन  वर्षों  के  दोरान  फैक्टी-आहय  तेवी  चीनी  का  जोन-वार  मृत््य  क्या  था  और  1991-92  के  दौरान

 पार्षवजनिक  वितरण  प्रणाल्ली  के  लिए  चीनी  का  खुदरा  मृल्््य  क्या  था  ?

 खाद्य  सैत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरकूण  :  चीनी  वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  के

 दौरान  लेवी  चीनी  की  अधिकतम  वसूली  और  इसके  मृल्यों  के  निर्धारण  में  निर्धारित  की  गई  अधि  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा

 सैलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  दो  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  निर्धारित  किए  गए  तथा  राज्य  सरकार  से  प्राप्श  सूचना  के

 अनुसार  क्रय  कर  की  क्षेत्रवार  दर  तथा  गन्ना  व्रिकास  परिषद्र  को  क़य  कर  के  रूप  में  प्राप्त  कमीशन  ब्यौरा  क्रमशः

 तथा  के  रूप  में  संलान  हैं  ।

 LSS/ND/93
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 लेवी  चीनी  के  मृल्य  के  निर्भारण  के  लिए  गन्ना  लागत  निकासने  हेतु  चीनी  मौसम  कीमत  तथा

 ध्यान  के  क्षिए  गन्ने  की  23  रूपये  प्रति  किचिंटला  तथा  26  रूपये  प्रति  क्विंटल  न्यूनतम  सांविधिक  कीमत

 को  ध्यान  में  रखा  गया  है  और  यह  न्यूनतम  सांविधिक  क्षीमत  8.5  प्रतिशत  की  वसूली  तथा  इससे  अधिक  वसूली  पर

 अनुसार  प्रतिशत  के  अनुपातिक  प्रिमियम  से  जोड़ी  गयी  हे  ।

 छपांतरण  लागतों  का  क्षेत्रवार  निर्धारण  औद्योगिक  द्ञागत  एवं  मुल्य  ब्यूरो  हारा  सिफारिश  की  गई  धृच्ती  के

 अनुसार  किया  गया  हे  तथा  और  जाती:खंपितु  मौसमों  के  लिए  अनुमानित  अवधि  तथा  वसूली  के  लिए

 विधिवत्  समायोजन  किया  गया  हे  ।

 वृष्दि  लागत  हर  महीने  नहीं  दो  आती:खंपितु  औद्योगिक  लागत  एवं  मुल्य  ब्यूरो  हरा  सिफारिश  किए
 गए  फारईले  के  अनुसार  निकाली  जाती  है  ।

 (३)  वर्ष  वितरण  तथा  के लिए  के  दौरान  लेवी  चीनी  की  एक्स  फैक्टी  कीमतों  का  क्षेत्रवार  ब्योरा  संलग्न
 चिवरण  घोषित  से  शा  में  दिया  गया  हे  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  चीनी  का  झूदरा  मूल्य  पूरे  देश  में  एक  समान  है  तथा  को
 पहले  घोषित  किए  गए  किया  रपये  प्रति  किलोग्राम  की  तुलना  मेਂ  चीनी  का  खुदरा  म्रृल्य  को  6.90  रुपये  प्रति
 किलोग्राम  अधिक्ष॒ृष्चित  किया  गया  था  ।

 विवरण

 क्रम  क्षेत्र  अधिकतय  पसृक्ती  अवधि
 8०

 10.090  9.596  163  180

 3.  पंजाब  9.556  8.820  9  90

 2.  हरियाणा  9.539  9.596  179  177

 3.  राजस्थान  9.556  8,820  90  90

 4.  पश्चिमी  उ०  प्र०  9.477  9.567  142  145

 5.  मध्य  बिहार  फ्र  9.386  9,373  65  114

 6.  पूर्षी  3०  प्र  9.477  9.470  90  90

 7.  उत्सर  बिहार  9.209  9.585  07  180

 8.  दक्षिण  बिहार  8.500  8.500  90  90

 9.  दक्षिण  गुजरात  9,812  10.177  96  9

 2.  सौराष्ट  8.740  11.239  177  180

 13.  मध्य  भदेश  10.401  10.784  96  99

 2.  दक्षिण  महाराष्ट्र  10.604  10.560  140  142

 15.  ठलत्तर  महारशध्ट  10.091  10.181  कब  121

 16.  कर्नाटक  9538  180  180

 32.

 आन्श्म प्रदेश 4 तमिलनाडु और पॉड़िचेरी ५.976 32.
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 अधिकतम  वसूली

 1990-91  1991-92  1990-91  1991-92

 8.500  8.813  90  90

 8.986  8.773  90  90

 Sennen  ल्मकमयाभाानभ

 विवरण  ॥ा

 लेवी  चीनी  के  निर्धारण  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  विभिन््म  चौमी  क्षेश्रों  में

 लागू  क्रय  कर/बजिक्री  गन्ना  शाहकारी  कमीशन  आदि  की  दरें

 कक

 9

 #
 ४

 ('>

 7

 कये  उपकर  आदि

 a

 प्रति  किचिटल  गन्ले  पर  प्रभार

 पैजान  रूपये  0.50

 हरियाण  रुपये  1.50

 राजस्थान  गन्ना  कीमत  पर  2.5  प्रतिशत

 उत्तर  प्रदेश  हपये  1.75

 बिहार  1.00  रुपया  जमा  1  प्रतिशत  बाजार  8  प्रतिशत क्रय
 कर  तथा  प्रत्यक्ष  क्रय  पर  1  प्रतिशत  अतिरिक्त  कर  ।

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  खरीदे  गए  गम्ने  पर  कोई

 क्रय  कर  तथा  अतिरिक्त  कर  नहीं  ।  10  लाख  रूपये  से

 अभिक  टर्न  ओवर  पर  10  प्रतिशत  टर्न  ओचर

 कर  ।

 गुजरात  रूपये  2.40

 महाराष्ट  रूपये  2.20

 मध्य  प्रदेश  क़य  कर  4.5  प्रतिशत  मण्डी  शुल्क  1  प्रतिशत

 कर्नाटक  क्रय  कर  8  प्रतिशत  मिक्क़ी  कर  1.75  प्रतिशत

 आम्च्र  प्रदेश  रूपये  3.00  उपकर  रुपये  0.28

 तमिलनाडु  मूल  बिक्री  कर  14  अतिरिक्त  विक्की  कर  2.5

 कर  पर  अधिभार  8  प्रतिशत  ढर  17.62)

 उपकर  रुपये  0.50

 पांडिचेरी  गनमा  कीमत  पर  15  प्रतिज्ञल  उपकर  Go  0.50

 केरत  गन्ना  कीमत  पर  6.25  प्रतिशत

 पश्चिमी  बंगाल  व

 नागालैण्ड  शून्य

 गोआ  श्न्य

 33
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 कय  उपकर  आदि

 सहकारी  समितियों  का  कमीशन
 1.  पंजाब

 2.  हरियाणा

 3.  उत्तर  प्रदेश
 4.  बिहार

 5.  मध्य  प्रदेश

 5  92

 प्रति  क्थिटल  गब्णे  पर  प्रसार

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  खरीदे  गये  गन्ने

 पर  50  पैसे

 -
 रूपये  0.50  प्रति  क्विटल  े
 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  खरीदे  गये  गन्ने

 पर  15  पैसे

 8  पैसे

 विवरण  ॥गा

 लेखी  चीनी  के  विध्यरिण  के  लिए  निर्धारिल  किए  गए  विभिन्न  चीनी  क्षेश्रों  में

 कागू  क्रय  कर/जिक्तौ  गन्ना  सहकारी  कमीशन  आदि  की  दरें

 करय  उपकर  आदि
 प्रति  किंखटत  गन्ने  पर  प्रभार

 रूपये  0.50

 रूपये  1.50

 गन्ना  कीमत  पर  2.5  प्रतिशत
 रूपये  1.75

 1.00  रूपया  जमा  ।  प्रतिशत  बाजार  8  प्रतिश्षत  क़य
 कर  तथा  प्रत्यक्ष  क्रय  पर  1  प्रतिशत  अतिरिक्त  कर  ।

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  खरीदे  गए  गन्ने  पर  कोई
 क्रय  कर  ठथा  अतिरिक्त  कर  नहीं  ।  10  लाख  रुपये  से
 अधिक  टर्न  ओवा  पर  io  प्रतिशत  ठर्म  ओवर
 कर  ।

 रूपये  2.40

 रूपये  2.20

 क्रय  का  4.5  प्रतिशत  मण्डी  शुल्क  ।  प्रतिशत
 क्रय  कर  8  प्रतिशत  ब्िक्की  कर  1.75  प्रतिशत

 रूपये  3.00

 मूल  बिक्री  कर  ।4  अतिरिक्त  बिक्की  कर  2.5
 कर  पर  अधिमार  ।5  प्रतिशत  दर  18.6

 उपकर  रूपये  0.50
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 के  क्रय  उपकर  आवबि

 लिखित  उसर

 प्रति  किलिटल  गन्ने  पर  प्रभार
 12.  पॉंडिचेरी  गन्ना  कीमत  पर  15  प्रतिशत  उपकर  रू०  0.50
 13.  केरक्ष  गनन्मा  कीमत  पर  6.25  प्रतिशत
 14.  परश्चियमी  बंगाल  व

 नागालैण्ड  शून्य

 15.  गोआ  शून्य

 सहकारी  छामितियों  का  कम्मीश्षम  ॥
 1.  पंजाब  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  खरीदे  गये  गम्ने

 पर  50  पैसे
 2.  हरियाणा  -
 3.  उत्तर  प्रदेश  एस०एम०पी०  पर  5  प्रतिशत

 4.  लिहार  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  खरीदे  गये  गम्मे

 पर  15  पैसे
 5.  मध्य  प्रदेश  8  पैसे

 खिवश्णा  1५

 अनुसूची  1

 2:

 अनुसूची  वा  में  घिनिर्दिष्ट  फैकिदरयों  के  धोजंधा  में  रेलवे  बैशनों  में  डिलीजरी  के  लिए  एस०

 एस  ग्रेड  की  चीमी  की  प्रेडजार  कीमलेਂ  प्रति  शुक्क  को  वर्ष
 1990-91  के  शिए

 चीनी  के  भारतीय  चीनी  मानक  एस०  ग्रेड

 क्षेत्र  एस  -29

 आन्ध्र  प्रदेश  542.45  $41.45  541.30  $40.45

 उड़ीसा  ह
 और  पश्चिमी  बंगरा  603.64  602.64  602.49  601.64

 प्रहार
 ह

 572.32  571.32  571.17  570.32
 बिहार  673.54  672.54  672.39  671.54

 गुजरात  500.32  499.32  499.17  498.32

 गुजरात  $22.21  521.21  571.06  520.21

 इरियाणा  528.00  527.00  526.85  526.00

 कर्नाटक  $04.27  503.27  503.12  $502.27

 केरल  व  गोआ  ॥॒  62087  619.87  619.72  618.87
 मध्य  प्रदेश  597.07  596.07  $95.92  595.07

 35
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 न
 चीनी  के  भारतीय  चीनी  मानक  प्रेड

 क्षेत्र

 3अककनमं-ंम-नवहअनमम>-काममकस  482.41  मम  29  481.26  बम्ाामकवकबाक
 महाराष्ट्र  528.59  $27.59  527.44  $26.59

 महाराष्ट  526.43  $27.59  $27.44  52443

 पंजाब  526.43  525.43  525.28  $24.43

 राजस्थान  551.22  550.22  550.07  $49.22

 तमिलनाडु  ष  पांडियेरी  $40.60  550.22  539.45  $49.22
 उत्तर  प्रवेश  563.76  539.60  539.45  $38:60
 उत्तर  प्रदेश  563.76  562.76  548.97  $48.12
 ठत्तर  प्रदेश  548.97

 काम  नमक  वन  नमन»  ट
 छया  दक्षिण  विद्वर  क्षेत्रों  के लिए  दोषी  चीनी  की  कौमठें  क्रय  कर  आदि  के  संबंध  में  न्यायालय  के  खन्तिम  आदेशों  पर  निर्भर

 हैं  ।  यदि  जिह्ार  के  उक्त  क्षेत्रों  की  फेक्टियो  से  कोई  राशि  बसुत्त  कौ  जानी  हो  ते  इसे  संजंधितत  फेक्टियों  हारा  चौनी  मुल्य
 समकरण  निश्चि  को  वापस  करना  होगा  ।

 विवश्ण  ५

 अनुशृची  ता

 2

 अनुपृची  ता  में  घिमिर्दिष्ट  फैज्ड्यों  के  सेभंध  में  फैक्ट्री  गेट/फैक्ट्री  गोदास  पर  क्लेताओं  की

 क्ारियों  या  यातायात  के  अन्य  झाध्यमों  में  डिलीवरी  के  लिए  आई«एस०एस«  ग्रेडों  को

 तलोची  चीनी  को  ग्रेडारਂ  कीमंसे  प्रति  शुक्क
 वर्ष  1990-91  के  लिए

 चीनी  के  भारतीय  चीनी  मानक  प्रेड
 क्षेत्र

 :
 ,

 आन्ध्  प्रदेश  540.45  539.45  539.30  536.

 उड़ीसा  601.64  600.64  600.49  599.64
 और  पश्चिमी  बंगाल  कर
 बिहार  $70.32  569.32  670.39  669.54  56832

 बिहार  498.32  670.54  670.39  496.32

 गुजरात  498.32  497.32  519.06  496.32

 गुजरात  526.00  §25,00  524.85  524.00

 हरियाणा  526.00  525,00  524,85  524.00

 कनाटक  618.87  617.87  617.72  50027

 केरल  व  गो  595.07  $94.07  $93.92  $93.07

 मध्य  प्रदेश  595.07  $94.07  $93.92  478.41

 महाराष्ट्र

 479.26 ३6
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 न यन-न-भ  १७3०3  ७+>क++>फमककी>-भ  ९"

 चौनौ  क ेभारतीय  औनी  मानक  प्रेढ

 क्षेत्र

 >_  | 9  एम  ७-७0  ऋ<७ऋ७ऋ७ऋ७ऋ७ऋ२>ऋउऋउऋऊउञ#ञ&ऋऊ|झ एम-29  ७ऋ>ऋ>ऋ>ऋउऋउऋऊ|
 महारष्ट  526.59  $25.69  $25.44  524.59

 पंजाब  524.43  523.43  523.28  522.43

 शजस्थाम  652.71  651.71  651.56  690.71

 तमिलनाहु  व  पांडिचेरी  549.22  548.22  548.07  547.22
 उत्तर  प्रदेश  $38.60  537.60  $37.45  536.60
 उत्तर  प्रदेश  561.76  $60.76  560.61  559.76
 ठत्हर  प्रदेश  $48.12  $47.12  $46.97  $46.12

 धरना
 त्या  इक्षिण  बिहार  के  क्षेत्रें  के  लिए  सेबी  चीनी  की  कौमतें  क़प  कर  आाएि  के  संज॑त्र  में  न्यायालय  के  अन्तिम  पर

 निर्भर  आरती  हैं  ।  यदि  जिद्ार  के  उस  कनों  की  फेक्टियों  से  कोई  राशि  जसूल  की  आनी  छो  तो  इसे  संजलित  फेच्टियों  हारा  औनी
 पृश्य  पमचारण  मित्चि  को  आपस  करना  होगा  ।

 विवरण  शा

 अनुझूची  ।

 ?

 अनुसूची  ता  में  लिमिर्दिष्ट  फैल्लियों  के  सेजंधा  मेंਂ  रेलले  वैशनों  मेਂ  डिलीजरी  के  किए

 आईनएचानएच  ग्रेड  को  सीमी  की  ग्रेडजार  कीमले  प्रति  शुक्क

 वर्ष  के  किए

 चीनी  के  भारठीय  चीनी  मानक  प्रेड

 क्षेत्र

 आन्ध  प्रदेश  588.29  587.29  586.29

 ठड़ीसा  .

 और  पश्चिचमी  बंगातत  672.09  562.49  670.94  561.49

 बिहार  636.92  635.92  635.77  634.92

 बिहार  734.27  733.27  571.08  732.27

 गुजरात  563.49  562.49  562.34  557.31

 गुजरात  668.33  667.33  580.98  666.33

 हरियाणा  572.23  648.54  648.39  647.54

 कनटिक  .  559  37

 केरल व गोआ 668.33 667.33 666.33 मध्य प्रदेश 649.54 648.54 648.39 647.54 ३7
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 श्या  चीनी  के  भारतीय  चीनी  मानक  ग्रेड

 क्षेत्र

 _  20  एम

 महाराष्ट्र  535,28  534,28  534.13  $33.28

 महाराष्ट्र  582.07  §81.07  580.92  58097

 पंजाब  587.92  586.92  586.77  $85.92:

 सल्स्थान  70344  702.44  702.29  701,44

 तम्रिक्ञनाहु  व  पांडियेरी  605.86  604.86  604.71  603  86
 उत्तर  प्रदेश  607.03  606.03  605.88  60503

 उत्तर  प्रदेश  630.83  629,83  629.68  628,83

 प्रदेश  613.07  612.07  611.92  611.07
 कमपक  बन

 *ठत्हर  इक्षिश  बिढार  के  क्षेत्रों  के  हिए  रोती  चीनी  की  कीमले  क्रम  कर  आदि  के  शंधंध  मेंਂ  न्यायाक्षय  के  अन्तिम  ढांदेशों  पर
 मिर्भर  करती  हैं  ।  यवि  बिहार  के  उक्स  क्षेत्रों  की  फेक्टियों  से  कोई  राशि  बसृता  की  जानी  हो  तो  इसे  फैच्टियोंਂ  दारा  चीनी

 मृक्य  समकरण  निधि  को  वापस  करना  होगा  ।

 विवरण  शा

 अनुसूची

 2  bs  ;  ि

 नुघृथथी  में  विभि्दिध्ट  फैचिट्टयों  के  संबंध  में  फैक्ट्री  गेट/फेक्टी  गोदाम  पर  क्रेताओंਂ
 कारियों  या  यालायात  के  अन्य  साधनों  डिलीवरी  के  त्तिए  आई०  एश०  एच  प्रेडोਂ  की

 लेजी  चीनी  की  प्रेडवार  कीमसे  शुल्क

 वर्ष  1991-92  के  लिए
 >अअन>क>क+  रकम

 चीनी  के  भारतीय  चीनी  मानक  प्रेड

 क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  586.29  585.29  584.29

 उड़ीसा
 और  पश्चिमी  बंगाल  670.09  669.09  668.94  668.09

 बिहार  634.92  633.92  633.77  63292
 बिार  561.49  $60.49  560.34  7027:

 गुजरात  §80.13  $79.13  560.34  559.49

 गुजरात  $70.23  $69.23  578.98  568.23

 हंरियाणा  $70.23  $69.23  556.16  568.23

 कंनटिक  666.33  665.33  665.18  664.33

 केरल

 व गोआ 666.33 38
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 चीनी  के  भारतीय  चीनी  मानक्ष  एस०  एस०)फ्ेड

 क्षेत्र

 -  र.........0000फऑा मम  0  ७  0
 मध्य  प्रदेश  647,54  646.54  646.39  645.54

 महाराष्ट्र  533.28  532.28  532.13  531.28

 महाराष्ट्र  >  §80.07  579.07  ३78.92  $78.07

 पेजाब  585.92  584.92  584.77  583.92

 राजस्थान  701.44  700.44  700.29  699.44

 तमिलनाडु  व  पांडिचेरी  603.86  602.86  602.71  601.86

 उत्तर  प्रवेश  605.03  604.03  603.88  603.03

 उत्तर  प्रदेश  628.83  627.83  627.68  626.83

 उत्तर  प्रदेश  611.07  610.07  609.92  609.07

 *उत्सर  रुथा  दक्षिण  बिहार  क्षेत्रों  के लिए  ऐोची  खीनी  की  कौमतें  क़य कर  आदि  के  संबंध  मेंਂ  न्यायालय  के  अग्तिम  आदेशोਂ  पर  निर्भर
 करती  हें  ।  यदि  बिहार  के  उक्त  क्षेत्रों  की  फैक्टियों  से  कोई  राशि  वश्ृल  की  जानी  हो  तो  इसे  संजंधित  फेक्टियों  ढ्वरा  चैनी  पृए्य
 समकरण  निधि  को  वापस  करना  होगा  ।

 हॉलिह्टिक  मेडीकल  साइंस  को  प्रोत्शाहन  देना

 8949.  डा०  कइमी  मारायण  पातड़ेय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याता  मंत्री  यद्  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 डॉलिस्टिक  मेडीकाल  साइंस  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कक््म  उठा
 रही

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  मेंਂ  खायुर्वेदे  और  आधुनिक  औषधियों  पर  संयुक्त  कूप  से
 कार्य  को  बढ़ावा  देने  क़े  क्षिए  क्या  जा  रि

 क्या  अखिल  मारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  ने  आयुर्षेद-भारदाज  संहिता  पर  आधारित  हर्बल  की

 कैमिस्टी  पर  अनुसंधान  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  है

 , तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विधार  हस  चिधर्य  पर  एके  सेमिनार  का
 करने  का

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  .  होमियोपेथी  में  स्नातकोत्हर
 शिक्षा  और  भारतीय  चिकित्सा  पद्वति  की  औषधों  की  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  लिए  अनेक  हकीमें  तेयार  की  गई  हैं
 और  कार्यान्वित  की  जा  रही

 से  (3)  .  अखिल  भारतीय  आसुर्विज्ञान  संस्थान  का  संबंध  बुनियादी  क्रप  से  चिक्रित्सा  में

 अनुसंधान  कार्य  से  हे  ।  संस्थान  में  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  माध्यम  स्ले  जड़ी-बूटी  शेषज  शुभ
 जड़ी-बूटी  विज्ञन  और  जड़ी-अूटी  उपचारों  के  मुज़्यांकन  के  क्षेत्र  मेंਂ  कुछ  अनुसंधान
 परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 ३9
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 खाज्ञाम्म  ढोने  थाली  गाड़ियों  का  लूटा  जाना

 8950.  ह्ली  जाजं  फर्नागडीज  :  क्या  रेत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछतो  दो  वर्षों  के  दौरान  खात्चान्न  ढोने  वाली  कितनी  गाड़ियां  लयूटी  और

 भविष्य  में  इन  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  ठठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  छाजान्न  ढोने  वाली  गा़ियों  में  1990  में

 लूटपाट  के  2  और  1991  में  तीन  मामलों  की  ही  रिपोर्ट  मि्ती  है  ।

 खाद्यान्न  की  दुलाई  करने  वाली  गाड़ियों  में  सूटपाट  रोकने  के  य्यासंभव  रे०  सु०  थ०  के
 प्रार्रक्षियों  की  व्यवस्था  की  जाती  हे  ।

 भारतीय  थम  थेवा  के  अधिकारियों  पर  घुछदमा  अतामा

 8951.  ञ्ली  राज  कया  पयथिरण  और  जग  मैत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  1992  के  टाहम्स  आफ  मुम्बई  में  प्रकाशित
 आफ  आइ०  एफ०  एस०  आफिसर्स  एलाकडਂ  समाचार  शीर्षक  की  ओर  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  तथ्य  क्या

 इन  अधिकारियों  पर  उनके  कथित  सिम्टेक्स  टेक  स्कैंडल  में  लिप्त  होने  के  लिए  ब्रुकबमा  चलाने
 के  लिए  अनुमति  सरकार  के  विचाराधीन  थी  और  यह  अनुमति  कथभ  दी  और

 अनुमति  देने  में  हुई  देरी  के  क्या  कारण

 पर्यावरण  और  थम  मंत्रालय  के  राज्य  म्ेश्री  कत्ल  हां  ।

 से  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  मे  हिमालय  प्रवेश  संवर्ग  के  भारतीय  वन  सेवा  के  17

 जो  तथाकथित  रूप से  ठच्च  घनत्व  वाली  पोलीयीन  कौ  जल  भण्डारण  टैकियों

 की  ध्मियमित  खरीद मेंਂ  शामिल  के  चिरुध्द  मुकक्मा  चत्ाए  जाने  के  लिए  केन्द्रीय सरकार  की  मंजूरी  मांगी
 वी  ।  सार्वजनिक  दवित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हस  बारे  में  ओर  अधिक  ब्योरा  इस  समय  नहीं  दिया  जा  सकता
 है  ।  मुकदमा  चलाए  जाने  की  मंजूरी  दिए  जाने  के  बारे  मे  अलग-अलग  प्रस्ताव  मई/जून,  1990  में  प्राप्त  हुए
 और  ठनके  साथ  आवश्यक  दस्तावेज  आदि  नहीं  लगे  थे  ।  इस  मामले  की  विस्तृत  जांच  की  जानी  जिसके

 लिए  स्पष्टीकरण/अतिरिक्त  सुचना  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  बार-भार  लिखना  पड़ा  ।  केन्रौय
 सतर्कता  आयोग  की  सलाह  लेने  के  लिए  इस  मामले  को  उन्हें  भी  दिखाना  था  ।  17  अधिकारियों  में  3

 सेवानिवृत्त  अधिकारियों  के  संजंध  मेंਂ  आपराधिक  प्रकिया  संहिता  की  धारा  197  के  उपबंधों  के  तहत  मंजूरी
 जारी  करने  की  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  ।  शेष  अधिकारियों में  ।  अधिकारियों के  संबंध  में  29-
 10-1991  को  मंजूरी  जारी  की  गई  है  और  तीन  अधिकारियों  का  मामत्ा  इस  मंश्राक्षय  में

 विचाराधीन  हे  ।
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 भारतीत  भ्याथाओं  का  जिकास

 8952.  हरी  आर०  झमुषकोड़ी  आदित्यण  :  क्या  प्रानत  हंश्चाध्यम  जिकाद्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भारतीय  भाषाओं  के  विकास  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 और

 (a)  यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  नियत  की  गई  घनराशि  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  फ्या
 है  ?

 हक

 म्रामत  शद्याधम  विकाहम  मंत्री  अर्जुन  और  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  को
 अभी  तक  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  इस  सम्बन्ध  मेंਂ  कोई  भौतिक/पिल्लीय  लक्ष्य
 बताना  संभव  नहीं  हे  ।

 डीएएम०/एपम्र०  झी०  एस  पादयकम

 8953.  श्री  केषारी  लाक्ष  :  कया  हवाध्ण्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 वेश  के  उन  संस्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  डाक्टरेट  इम  मेडिसिन  एम  आफ
 चिसुजुरी  सी०  पाठ्यक्रमों  का  अध्ययन  कराया  जाता

 उन  संस्थानों  में  अनुचित  जातियों/अनुस॒चित  जनजातियों  के  प्रणेश  हेतु  कितने  स्थान  आरक्षित
 किए  जाते

 क्या  उन  आरक्षित  रिक्तियों  को  गत  तीन  वर्ष  के  दौशन  प्रत्येक्ष  वर्ष  भरा  गया

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  और

 (8)  इस  बारे  में  कौन  से  सुघारात्मक  उपाय  किए  गए  हें/किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  के  तारादेवी  श्िदायी  :
 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  के  रिकार्डों  के  अनुसार  विभिन्न  अति  विशिष्टलाओंਂ  में  एम«/एम०  सौ०

 एच०  पाठ्यक्रमों  को  चलाने  चाली  चिकित्सीय  संस्थाओं  की  एक  घृची
 '

 विवरण  के  छूप  में
 सैलग्न  है  ।

 डी०  एम०  और  एम०  सी०  एच०  पाठ्यक्रम  आयोजित  करने  वाली  केम्दीय  संस्याओं  से  यह  अपेक्षा
 की  गई  थी  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15%  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवाशों  के  लिए  7.5%
 सोटें  आरक्षित

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सीटों  को  भरने  से  संबंधित  स्थिति  इस  प्रकार

 जफ्््
 बर्ष

 कुल  सोटे
 पते  गई  सोटो

 की  वास्तविक  संख्या गज

 अनुश्रचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 अखिल  भारतीय  गायुर्विज्ञान  1989  23  13%)
 _

 1(43%)
 नई  दिखी  1990  25  16%)  )  न
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 एज  -  हक्त्त  सशे  प्रते  गई  सीटों  की  वास्तविक  सेलख्या
 ध

 छुल  प्री  गई  सीटों  की  वास्तविक  संख्या
 कब ७७»-«०+-नक

 स्नातकोत्तर  संस्थान  1989  29  4(13.7%)  300.3%)
 1990  17  5(29%)  -

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  1989  9  1(11%)  1(11.1%)
 विज्ञान  भरेंगलूर

 (5.)  भारत  सरकार  आयुर्षिजञान  क्षिक्षा  में  सरकार  की  आरक्षण  नीति  का  अनुपालन  करने  के  लिए
 समय-समय  अनुदेश  जारी  करती  आ  रही  है  ।
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 विधश्ण

 उस्मानिया  मेडिकल  हेदराबाद
 पटना  मेडिकल  पटना
 आल  इंडिया  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  नई  दित्खी
 मौलाना  आजाद  मेडिकल  नई  वित्ली  से  संबड  जी०  पन्स  उंस्यतांल
 मेडिकल  बड़ोदा
 शेरे  कश्मीर  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  श्रीनगर

 पोह्टग्रेजूएट  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकज्न  चण्डीगढ़
 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  मेन्टल  हेल्थ  और  न्यूरो  बंगलौर
 मेडिकल  त्िवेन्द्रन
 प्रान्ट  मेडिकल  अम्बई

 .  सेठ  जी०  एस०  मेडिकल  बम्बई
 .  टी०  एन०  मेडिकल  बम्भई
 .  एल०  टी०  एम०  मेडिकल  बब्थई
 -  बी०  जे०  मेडिकल  पुणे
 .  आर्मड  फीसँज  मेडिकल  पुणे

 शएखस  सी०  मेडिकल  क्रटक
 श़बर्नमेंट  मेडिकल  फ्टियाला

 .  जवादर  इंस्टिट्यूट  आफ  पोस्टग्रेजूएट  मेढिकल  एजुकेशन  और  यांडेचरी
 .  क़िश्चियन  मेडिकल  लुधियाना
 .  एस०  एम०  एस०  मेडिकल  जयपुर
 .  मछस  स्रद्ास
 .  क़िश्चियन  मेडिकल  वेलौर
 .  हटेनले  मेडिकल  मद्रास
 .  महुरै  मेंडिकल  मदुराई

 ४

 .  मेडिकल  मह्ास

 इस्टिट्यूट  आफ  मेडिकल  वाराणसी
 .  जी०  एस०  वी०  एम०  मेडिकल  कामपुर
 ,  जी०  मेडिकल  लघ॒नऊ
 .  मेडिकल  कलकत्ता
 ..  इस्टिट्यूट  आफ  पोस्टग्रेजूएट  मेडिकल  एजुकेशन  एण्ड  कलकत्ता
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 जारी

 yi.  निजाम  इंस्टिट्यूट  आफ  मेडिकल  हेदराबाद
 32:  सफड्ाजंगः  नई  दिल्ली
 33.  श्री  चित्र  तिरुनेल  हस्टिट्यूट  फार  मेडिकल  साइंसेज  आई  त्रिपेन्द्रम
 34.  किदवई  मेमोरियल  ईस्टिट्यूट  आफ  अबंगलौर
 35.  कैंसर  मद्रास
 36.  एल०  एल०  आर०  एम०  मेडिकल  मेरठ

 परिषार  कक्ष्याण  डेन्द्र

 8954.  श्री  जिलेन्द्रनाद्य  दाम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 पश्चिम  अंगाल  में  इस  समय  कितने  परिंवार  कल्याण  केन्द्र  और

 1991-92  के  दौराम  किसने  लोगों  ने  परिचार  कल्याण  आपरेशन

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  ढी०  के०  तारादेवी
 :  और  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 सिंथेटिक  इन्सुलिन  का  बल्पादल

 8955.  ्ली  जरी०  देखराजन  :  क्या  हवास्थ्य  और  परिवार  कल्याहा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 देश  में  मधुमेह  से  पीड़ित  लोगों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी

 क्या  आनुवंशिक  रूप  से  या  किसी  अन्य  तरीके  से  तेयार  किए  जीवाणुओं  द्वारा  सिंथेटिक  इन्मुलिन
 अथवा  सृअर  अग्राशय  इन्सुलिन  अथवा  कोई  अन्य  नए  विकल्प  तैयार  किए  गए

 इन्सुलिन  के  आयात  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  खर्च  की  जाती  है  और  इससे  वास्तव  मेਂ  कितने

 रोगियों  का  इलाज  किया  जा  सकता

 क्या  इस  संबंध  में  आयुर्वेद  अथवा  एलोपैथी  चिकित्सा  विशेषज्ञों  द्वारा  मी  अनुसंधान  किया  गया

 हे  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या

 मानव  संपाध्न  विकाह  मंत्री  अर्जुन  अनुमान  हे  कि  भारत  में  मधुमेष्ठ  के

 जगभग  एक  करोड़  रोगी  हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  डेनमार्क  जैसे  देशों  मेਂ  आनुवेशिकी  रूप  से  तैयार  किए  गए  जीवाणुओं
 की  सष्टायता  से  मानव  इन्सुलिन  तेयार  की  जा  रही  हे  ।  भारत  में  रिकम्बिनेंट  डी  एन  ए  टेक्नाजॉजी  बेस्ड

 हन्सुलिन  बायो-सिंथेटिक  विकसित  करने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हें  ।

 इस  बारे  में  कोई  विश्वसनीय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 और  (2)  केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ठ  अनुसंधान  परिषद  हारा  मधुमेद्ठ  मेंਂ  कुछ  आयुर्वेदिक  और

 सिद्ध  मिश्रणों  पर  नेदानिक  परीक्षण  किए  गए  हैं  ।

 नई  इन्युलिन  तेयार  इन्सुलिन  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  नई  प्रणाली  और  इन्सुलिन  की

 क्रियाविधि  और  कोशिक़ीय  स्तर  पर  इन्सुलिन  अभिग्राहकों  के  साथ  इसकी  पारस्परिक  क़िया  के  करे  में  प्रमुख

 अनुसंधान  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।

 झूरत-जदरोली  सैक्शन  पर  रेल  दुर्घटना

 8956.  क्री  मारायणभाई  जमलाभाई  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सृरत-बदरौली  सेक्शन  पर  13  1992  कोई  रेल  दुर्घटना  हुई

 यदि  तो  क्या  दुर्घटना  के  कारणों  की  कोई  करायी  गयी

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  हें  ओर  इस  दुर्घटना  के  परिणामस्वरूप  कितने  प्यक्ति  मारे  गये
 तथा  धायल

 दुर्घटना  से  पीढ़ित  व्यक्तियों  को  मुआवजे  की  कितनी  घनराशि  दी  गयी  और  -

 (४)  सरकार  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  ठठा
 रही  हैं  ?

 रेल  मेश्रालय  में  राज्य  मंत्री  नहीं  ।

 से  (&)  प्रश्न  नहीं

 चाजत  का  निर्लात्त

 8957.  डा  बहाल  क्या  श्थाज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  खाद्मान्नों  का  कुछ  कितना  ठत्पादन

 विगत  वर्ष  के  दौरान  चावल  की  कुल  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 क्या  निर्यात  के  कारण  देश  मेंਂ  चावल  की  कमी  हो  गई  और

 यदि  तो  देश  में  चावल  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  क्षिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 खाद्य  मेत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तहूश  :  1990-91  कुल  176.23  मिल्तियन

 मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।

 1991-92  के  दौरान  निम्नानुसार  चावत्त  का  निर्यात  किया  गया  था  :--
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 लाख  मीटरी  टन

 बासमती  आवत  2.35
 गैर-बासमती  चावल  525

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 दिल्ली  के  धरकारी  स्कूलों  भरें  कक्षा  के  छात्रों  का  परीक्षा  फल

 8958.  श्री  रामकुृष्णा  कया  मागमव  झंशाघम  विकाहय  मंत्री  या  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  ऐसे  सरकारी  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  क्रो  संख्या  क्या  हे  जिनमें  1991
 के  देरान  आयोजित  श्रेणी  की  परीक्षा  मेंਂ  कोई  भी  विद्यार्थी  उत्तीर्ण  नहीं

 इन  स्कूलों  मेंਂ  क्षिक्षा  पहल्चि  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  समय-समय  पर  इन  हरकूलों  का  निरीक्षण  करता  और

 यहि  तो  इन  स्कूलों  निरीक्षण  के  बावजूद  छात्रों  के  फेल  होने  के  क्या  कारण
 ॥

 मागत  होशाधाम  जिकास  लेश्री  अर्जुन  :  से  दिकती  प्रशासन  से  सृचित  किया
 है  कि  536  सीनियर  सेकेडरी  स्कूलों  मेਂ  से  केषल  एक  स्कूल  ने  हुन्य  प्रतिशत  परीक्षा-परिणाम  दलाया  है  ।
 दिएली  प्रशासन  ने  घटिया  परीक्षा-परिणाम  और  शिक्षा  की  गुणवत्ता  मेंਂ  सुघार  लाने  के  लिए  विभिन्न  कदम

 ठठाए  हैं  जिसमें  शिक्षकों  का  सेवाक्षातीन  छात्रों  का  झुभारात्मक  रिक्त  पदों  को  समय  से  भरा

 अध्ययन  केन्द्र  गणित  और  विज्ञान  के  शिक्षण  में  सुधार  अच्छे  निष्पादन  के  लिए
 प्रोत्साहन  देना  और  घटिया  निष्पादन  को  इत्यादि  शामिल  हैं  ।  दिल्ली  प्रश्लासन  ने  यह  भी  सृचित  किया

 है  कि  स्कूलों  का  आवधिक  आधार  पर  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 जिहार  में  रेलजे  परियोजनाओं  के  किये  प्रस्ताव

 8959.  श्री  शाम  टला  क्या  रेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  हारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  शेरान  भेजे  गये  नयी  रेल  परियोजनाओंਂ  के  प्रस्तावों  का
 ब्यौरा  क्या

 क्या  कुछ  प्रस्ताव  अलाभप्रद  पाये  गये  और

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  बवारा  भेजे  गये  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  क्या  कार्रवाई  की
 गयी  है  ?

 45
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से

 प्रस्ताव  का  ब्यौरा

 1

 *  मुज़फ़फरपुर-नरकटियागंज  मी०

 का  अ०  ला०  में  बदलाव

 .  डेहरी  आन  सोन-पिपराड़ीह  मीटर

 लाइन  का  बढ़ी  जाइन  में  बदलाव

 और  इसका  भावनाथपुर  तक

 विस्तार

 ).  मैरवा-मुज़फफरपुर-कटिहार
 खंड  का  विद्युतीकषण

 गुवाहाटी  विद्युतीकरण  के  भाग  के

 रूप  में  है

 .  मोकामा-क्यूल-भागरापुर -
 शिला  खंड  का  विश्युतीकरण

 5.  मुज़फ़फरपुर-नरकटियागंज
 करण

 .  नरकटियागंज-सीतामदी

 समस्तीपुर  खंड  का  विद्युतीकरण

 लागत

 2

 87.20  करोड़  रुपये

 शाखा  लाइन  के

 अदलाव

 199.92  करोड़  रुपये

 आकलित

 गयी  हे

 आकहठित
 गयी  है

 आकल्ित

 गयी  हे

 आकलित
 गयी  हे

 नहींਂ

 नहीं

 नहीं  की

 नहीं  की

 की  गई  कार्रवाई

 3

 87.20  करोड़  रुपये  की  ज्ञागत  से
 1992-93  में

 नश्कटियागंज  '  और  सगौली-रक्सोल

 लाइनों  के  आम्रान  परिवर्तन  को

 स्वीकृत  किया  गया  हस
 परियोजना  के  लिए  1992-93  20

 करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए

 हें  ।

 परियोजना  को  लाध्षप्रद  नहीं  पाया

 गया  है  इसलिए  इसे  शुरू  नहीं  किया

 गया  ।

 यातायात  बहुत  कम  हे

 इसलिए  परियोजना  अलाभप्रद  हे

 और  इसे  शुरू  नहीं  किया

 गया  ।

 मोकामा-क्यूल  खंड  के  विशद्वुतीकरेंण
 को  1992-93  मेंਂ  मुगलससय
 सीतारामपुर  चिद्युतीकरणं  के  भाग  के

 रूप  में  स्वीकृति  दी  गयी

 यातायात  का  घनत्व  बहुत  कम  होने
 के  कारण  परियोजना  को  लाम्रप्रद
 नहीं  पाया  गया  और  इसलिए  इसे

 शुरू  नहीं  किया

 यातायात  का  घनत्व  बहुत  कम  होने

 के  कारण  परियोजना  को  लाभप्रद
 नहीं  पाया  और  इसलिए  इसे  '

 शुरू  नहीं  किया
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 नी  लक  त+त  ae  Se  ००-५०  aman  ९०५०५» ee नमन  जनननन
 प्रस्ताव  का  भव्यौरा  लागत  की  गई  कार्रवाई

 ।  हि  पर
 रत

 लाए  पैन  ete ne ern nnn  eG =  »०-०-००५०.......  ०...

 7.  मुग्लसराय-पटना-मोकामा-चित्तर॑ंजन  240.40  करोड़  240.40  करोड़  रुपये  की  ज्ागत  पर
 खंड  का  विद्युतीकरण  परियोजना  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  ।

 हवड़ा-पुरी  के  विद्युतीकरण  के  भाग  4.75  करोड़  रुपये  पहले  ही  खर्च
 के  रूप  हे  किए  जा  चुके  हैं  ओर  1992-93  के

 लिए  15.05  करोड़  रुपये  स्वीकृत
 किए  गए

 झमुद्री  पुरातत्थ॑  संरक्षण  हेतु  कानून  अमानता

 *8960.  श्री  अर्जुन  चरण  क्या  मानव  सं्ाध्यनम  विक्राह्म  मंत्री  यह  शभ्रताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  समुद्री  पुरातत्व  के  बारे  में  देश  के  हित  की  रक्षा  के  लिए  एक  व्यापक  कामुन  धनाने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  इस  संबंध  मेਂ  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 क्या  समुद्र  में  ढारका  की  तरह  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  अथवा  ऐतिहासिक  स्थलों  का  पढ़ा  लगाया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 मानत  संसाधन  विकाश  मंत्री  अर्जुन  नहीं  ।

 नहीं  ।

 और  संघ  शासित  क्षेत्र  लक्षद्वीप  के एक  टापू  के  निकट  और  कावेरी  तमिलनाडु  के
 पास  समुद्र  मेंਂ  विनष्ट  जहाज  के  अवशेषों  और  विशेष  रूप  से  प्राचीन  मिट॒टी  के  घर्तनों  का  पत्ता
 छगाया  गया  हे  ।

 कटाई  के  दौरान  धूृलक़ण  ओर  सृक्ष्म  वनरूुपलियों  के  कारण  प्रदूधणा

 8961.  श्री  भ्राणिकराव  होडत्या  माचीस  :  कया  प्रयावश्णा  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्  रंगे  किः

 कया  के  दोर्न  भूलकण  और  सूक्ष्म  वनस्पतियों  के  कारण  होते  वाले  प्रदूषण  के  संबंध  में
 कोई  अध्ययन  कराया  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष

 47
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 के  चावत्त  की  भूसी  और  पुराल  आदि  कृषि  अपशिष्ट  पदार्थों  को  जलाने  से  होने
 वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कोई  तढ़ी  वैज्ञानिक  योजना  मनाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  ने  हस  प्रकार  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  हैं  ?

 प्रयविरशश  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  नहीं  ।

 प्र॒शन  नहीं

 से  इन  कृषि  अवशेषों  का  प्रयोग  आयलर  फ़यूल  के  रूप  में  किया  जाता  है  ।  जहां  उत्सर्जनों  का
 प्रयोग  होता  है  वहां  उनके  लिए  मानक  निर्धारित  कर  दिए  गए  हैं  और  ठद्योगों  से  निर्धारित  मानकों  का  पालन
 करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 उर्दू  को  प्रोल्याह्न

 8962,  श्री  पी०  सी०  थामश्म  :  क्या  मानव  संशाध्यम  विकाश्  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 सरकार  ने  उई  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 मानत  संसाधन  विकाह  मंत्री  अर्जुन  अपेक्षित  सूचना  देने  वाज्ा  एक
 विवरण  संलग्न

 विवरण

 देश  में  उर्दू  भाषा  की  प्रोन्नति  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय
 किये  हैं  :

 1.  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  शीर्ष  सक्ताहकार  निकाय  के  रूप  मेਂ

 उर्दू  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  हे  ।  यह  बोर्ड  उर्दू  भाषा  के  प्रवर्धन  और  विकास  से  सम्बह  सभी  मामलों  में

 सरकार  को  सलाह  देता

 2.  उर्दू  प्रोन्नति  ब्यूरो  का  गठन  शिक्षा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  एक  अधीनस्थ

 कार्यालय  के  रूप  मेंਂ  किया  गया  हे  ताकि  यह  तरक्की-ए-उर्ू  ओोर्ड  के  सचिवालय  के  रूप  में  उर्दू  भाषा  की

 प्रोन्नति  और  विकास  से  सम्बद  मामत्तों  पर  सरकार  को  अपेक्षित  सत्ताह  दे  ।

 3.  उई  प्रोन्नति  ब्यूरो  ने  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  योजनाएं/कार्यक्रम  शुरू  किए

 ()  अब  तक  ब्यूरो  ने  उर्दू  में  600  से  अधिक  पुस्तकेਂ  प्रकाशित  की  हैं  ।

 (ii)  देश  के  विभिन्न  भागों  में  39  उर्दू  सुक्तेखन  प्रशिक्षण  की  स्थापना  की  गयी

 हे  ।

 (iii)  ठई  भाषा  के  लिए  प्रकाशन  और  अन्य  प्रसार  संबंधी  कार्यकलापोਂ  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को

 सहायता  अनुदान  दिए  जा  रहे  हैं  ।  इसमें  स्वैच्छिक  सेगठनों  के  ज़रिए  उंदू  भाषा  के  शिक्षण  के

 लिए  प्रावधान  शामित  हे  ।
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 विभिन्न  विश्वत्रिद्यालयों  और  उच्च  अध्ययन  संस्थानों  में  तृतीय  स्तर  पर  ठर्ढू  शिक्षण  के  लिए

 “  जब  जै  |

 4.  इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  दारा  किए  गए  कार्य  की  प्रमुख
 विशेषताएं  ये  हैं  ।

 5.  प्लरानल  सेहझाधन  जिकास  मेत्रालय  ।

 दिक्षा  विभाग

 जरूरत  को  पूरा  करने  के  उई  शिक्षकोਂ  द्वारा  शोध  कार्य  करने  और  प्रशिक्षण  की  प्रोन्नति  के

 लिए  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  मैसूर  के  तत्वावधान  में  सुविधाएं  प्रदान  की
 गयी  हें  ।

 संस्थान  ने  गैर-उईू  भाषी  स्कूली  बच्चों  को  उर्दू  पढ़ाने  वात्ते  प्रशिक्षित  शिक्षकों  को  नकद  प्रोत्साहन
 देने  की  योजनाएं  आरंभ  की

 यह  गैर-उई  मातृभाषी  लेखकों  को  उर्  में  शेखन  के  लिए  पुरस्कार  प्रदान  करने  की  योजना  का  प्री

 अनुश्रवण  करता  है  ।

 संस्थान  ने  उई  गहन  उर्दू  पाठक़म  सामग्री  तथा  ठई  स्वनिक  पाठमाला

 प्रकाशित  की  हे  ।

 (5)  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद  ने  कक्षा  |  से  तक  उर्दू  शिक्षण  के  लिए
 पाठ्यक्रम  दिशा  निर्देश  और  पाठयचर्या  तैयार  किए  हैं  ।  कुछ  पाठय  पुस्तकेਂ  प्रकाशित  हो  चुकी

 रा०  शै+  अ०  और  प्र»  परिषद  अपनी  तैयार  की  हुई  पुस्तकों  के  अनुवाद  भी
 निकालती  हे  ।

 (a)  इसने  ठई  में  अनुपुरक  पुस्तकें  भी  प्रकाज्नित  की  हैं  जिनमें  कुछ  मूल  रूप  से  ठर्द  में  हैं  ओर  अन्य

 अनुवाद  हैं  ।

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  भी  उर्दू  सब्दित  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  पुस्तकेਂ  प्रकाशित  कर  रहा
 है  ।

 पुस्तक  प्रोन्नति  प्रभाग  विदेशों  में  और  विशेष  रूप  से  अरब  देशों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पुस्तक
 मेलों/प्रदर्शनियों  में  उईू  पुस्तकों  का  प्रदर्शन  कर  रहा  है  ।

 संस्कूृलि  घिसाग

 साहित्य  अकादमी  ने  उर्दू  भाषा  और  साहित्य  की  प्रोन्नति  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यकलाप

 शुरू  किए  हैं  :-
 ह

 ()  साहित्य  अकादमी  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  22  भारतीय  भाषाओं  उ्  भी  एक  है  जिसमें  कार्यक्रम

 कार्यान्वित  किये  जाते  हैं  ।

 (7)  प्रत्येक्ष  वर्ध  सुजनात्मक  लेखन  और  अनुवाद  के  लिए  पुरस्कार  दिए  जाते  हैं  ।

 (0)  उई  लेखकों  पर  सेमिनार  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।
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 (५)  उईू  में  मृल  मौलिक  पुस्तकों  के  प्रक्राशन  के  साहित्य  अकादमी  अन्य  भाषाओं  में

 प्रकाशित  पृस्तकों  के  उ्ू  अनुवाद  निकालती  हे  ।

 पुरस्कृत  पुस्तकोਂ  के  अनुवाद  मी  उर्दू  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।

 (५  श्रनुवाद  कार्यहालाएं  आयोजित  की  जाती  हैं  जिसमें  कार्यरत  अनुवादक  भाग  लेते  हैं  ।

 राजा  राम  मोहन  राय  पुस्तकालय  स्तेच्छिक  एजेंसियों  और  उर्दू  पृश्तकालयों  को

 वित्तीय  सहायता  एवं  व्यावसायिक  परामर्श  प्रदान  करता  है  ।  उई  लेखकों  सड़ित  रचनात्मक  एवं
 प्रतिष्ठित  दोखकों  को  सेवामुक्त  फैलोशिप  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 विश्व०  अ०  आ०  पहले  से  ही  क्षेत्र  आधारित  दृष्टिकोण  के  आधार  पर  प्रौद  और  सतत  शिक्षा  की  एक
 वोजना  चल्ता  रहा  है  जिसमें  उर्दू  सहित  स्थानीय  भाषा  में  साक्षरता  कार्यक्रम  आयोजित  किया  गया

 है  ।

 वि०  आ०  साहित्य  एवं  भाषा  में  अनुसंधान  की  प्रोन््नात  और  विकास  के  लिए  विश्वविद्यालयों  मेਂ  उर्दू
 के  चुनिन्दा  विभागों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।  इसने  इस  कार्य  के  लिए  काइमीर

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यात्तय  और  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  में  उई  विभागों  का  पता  लगाया  है  ।  इस
 योजना  के  अन्तर्गत  संकाय  सदस्यों  की  संकाय  सदस्यों  की  सेमिनार/संगोष्ठी,  अनुसंधान
 फैल्लोशिप  और  पुस्तकों  इत्यादि  के  लिए  खरीदने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  हे  ।

 6.  रेल  मंत्रालय

 ठई  भाषी  क्षेत्रों  में  रेलपे  स्टेशनों  के  नाम  उर्दू  में  लिखे  गए

 7.  झृूचना  और  प्रद्यारण  मंत्रालय

 ()  लखनऊ  और  पटना  स्टेशनों  से  उई  मेਂ  क्षेत्रीय  समाचार  ब्ुुह्लेटिनों  का  प्रसारण  प्रारम्भ  कर  दिया
 गया  है  ।

 (ii).  .  जालन्धर  के  टांसमीटर  पर  आकाह्षाब्राणी  की  उर्दू  सेवा  प्रसारित  की  जाती  है  और  इस  प्रकार  इस

 पूरे  क्षेत्र  में  उर्दू  के  कार्यक्रमों  को  सुना  जा  सकता

 (0)  आकाशवाणी  ने  राष्ट्रीय  चेनत्त  प्रारम्भ  किमा  और  इसमें  एक  25  मिनट  के  उर्दू  कार्यक्रम  के

 प्रसारण  का  प्रावधान  रस्वा  गया  हे  ।

 (४)  एस०  आई०  यू०  के  मानदंडों  के  अनुसार  जडां  अनुमत्य  उर्दू  जानने  वाले  कर्मआरियों  के  पदों

 का  सृजन  किया  जाता

 (५)  नाटकों  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  उर्दू  नाटक  भी  शामिक्ष  किए  जाते  हैं  ।

 (vi).  के  स्टेशनों  पर  उन*  महत्वपूर्ण  म्रुशायरों  का  भी  प्रसारण  जाता  है  जिनमें  जाने

 माने  उर्दू  श्ञायर  भाग  लेते

 पत्र  सूचना  कार्मात्तय  ने  अपने  मुख्यात्यों  तक्षा  क्षेत्री्र/शास्त्रा  कार्यालयों  में  ठई  एकक  की  स्थापना

 की  है  जो  ठई  समाचार  पत्रों  को  सरकार  की  कार्यक्रमों  और  कार्यकलापों  के  बारे  में  उर्दू
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 मेंਂ  सूचना  प्रदान  करते  ।  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  केन्हीय  मेत्रियों  के

 महत्वपूर्ण  वक्तष्यों  ओर  संदेशों  को  भी  उर्दू  में  जारी  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  द्राम  बजट
 और  रेज्  बजट  तथा  आर्थिक  सर्वेक्षण  आदि  के  प्रेस  सारांश  ठई  में  भी  जारी  किए
 जाते  हैं  ।

 प्रकाशन  और  नामक  दो  उर्दू  पत्रिकाएं  प्रकाशित  कर  रहा ह
 है  ।

 (७)  जो  फिल्में  बनाई  जाती  हैं  उनमें  वे  विषय  भी  होते  हैं  जो  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रस्यक्ष  रूप  से  उई
 भाषा  से  संबंधित  होते  हैं  ।

 |

 (2)  संघ  लोक  सेवा  आयोग  और  अन्य  नियुक्ति  विज्ञापनों  तथा  घोषणाओं  एवं  अधिश्ृचनाओं  के  लिए
 कई  उई  समाचार  पन्नों  का  उषयोग  किया  जाता  हे  ।

 8.  मूह  मेश्रालय

 जम्मू  एवं  दिल्ली  जैसे  उर्दू  माषी  क्षेत्रों  में  प्रयुक्त  होने  वाले  जनगणना  संबंधी  फार्म  तथा  अन्य
 काराजात  उर्ढू  मेंਂ  छापे  गए

 9.  विधि  मंत्रालय

 भारत  के  संधिधान  का  उई  छूपान्तर  जम्मू  एवं  काइमीर  सरकार  के  सहयोग  से  निकाला  गया  है  ।  222

 कैन्द्रीय  अधिनियमों  का  उर्दू  में  अनुवाद  किया  जा  चुका  हे  जिसमें  से  204  का  विधायी  विभाग  के  राजभाषा  खण्ड
 के  कार्य  दल  द्वारा  अनुमोदन  किया  जा  चुका

 बुनाज  आयोग

 इस  समय  मतदाता  सूियां  तैयार  करने  में  ठई  का  प्रयोग  आंध्र  मध्य  उत्सर

 प्रदेश  और  दिछली  के  कुछ  चुनाव  क्षेत्रों  के  लिए  किया  जाता

 ह्कूरा  पूर्ण  बाल  पिक्षा  कार्यक्रम

 8963,  श्ली  विश्वनाथ  शार्मा  :  क्या  मानथ  होह्याध्न  जिकास  मंत्री  के  बारे  में  24  1992  के

 तारांकित  प्रश्न  संछया  380  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  स्कूल  पूर्व  बाल  शिक्षा  कार्यक्रम  की  वीडियो  टेपों  को  दूरदर्शन  पर  दिखाने

 के  बाद  उन्हें  स्कूलों  को  निःशुल्क  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंंधी  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  विध्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ढारा  भेजी

 गई  सूचना  के  अनुसार  हस  समय  आयोग  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रहा  हे  ।

 प्रश्न  नहीं

 अन्तर्राष्ट्रीय  भाजार  में  गेहूँ  के  मृल्य  में  वृद्धि

 8964.  झौ  जगमीत  सिह  क्या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मेंਂ  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  विशेषकर  गेहूं  के  मृत्य  मेंਂ  भारी

 वृद्दि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या

 वर्ष  1991  में  गेहूं  और  चावत्न  का  पृथक-पृथक  कितना  निर्यात  किया  ओर

 इस  निर्यात  से  देश  ने  पिछफ्ते  वर्षों  की  तुलना  में  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि  अर्जित
 की

 स्थाह्य  मेश्रातय  के  राज्य  मेश्री  तसरकण  और  गेहूं  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मृक्त्यों  में

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  वृद्दि  का  रूख  देखा  गया  जैसा  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  कंसास  एक्सचेंज  में

 कोट  किए  गए  मृ्त्यों  से  पता  चलता  है  ।  लगभग  14  प्रतिक्षत  प्रोटीन  तत्व  के  साथ  हार्ड  रे  विन्टर  किस्म  के

 गेहूं  का  मुल्य  1991  में  लगभग  97  यू०  एस०  डालर  प्रति  मीटरी  टन  था  ।  यह  मृल्य  1992  में

 लगभग  170  यू०  एस०  डालर  प्रति  मीटरी  टन  के  उच्चतम  स्तर  पर  पहुँच  गया  और  उसके  बाद  1992

 के  अन्त  में  यह  मूल्य  लगभग  137  यू०  एस०  डालर  प्रति  मीटरी  टन  के  स्तर  पर  पहुँच

 और  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  गेहूं  और  चावत्त  का  निम्नानुसार  निर्यात

 किया  गया  हे  :--

 लाख  मीटरी  टन

 रुपयों

 1990-91  1991-92

 जिन्स
 ४७,छएएछएछशछशछणछा  गा

 मात्रा  मुल्य  मात्रा  मुक््य

 चावल  5.6  475.89  7.6  743.40

 गेहूँ  2.0  38.51  7.0  .  185.00

 नमन  नमन  न  ननन  नाना  ननननतन ननन--++4+3+-नन»++>नमम«»५3-+3५+५०+मन+नन»कम++भ++++नन»ब न  ५५3  +क++  3५33  भा  ५+  ५3  म  कक  नियम  न  नकनन+»  «»

 कोकण  रेलवे  द्वारा  धूमि  अधिग्रहण  के  लिये  झलिपूर्ति

 8965,  श्री  गोविंद्राव  निकम  :  क्या  रेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोकण  रेलवे  द्वारा  अधिगृहीत  भूमि  की  क्षतिपूर्ति  किसानों  को  अभी  तक  नहीं

 की  गई

 सिंधुदुर्ग  जिलों  के  कितने  किसानों  की  क्षतिपूर्ति  अप्ती  तक  नहीं  की

 गयी  और

 उन्हें  क्षतिपूर्ति  कब  तक  देने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जहां  कहीं  राजस्व  प्राधिकारियों  हारा  भूमि
 अधिग्रहण  प्रक्रियाएं  पूरी  कर  ली  गई  मुआवजें  का  घुगतान  कर  दिया  गया  है  ।
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 जिले-पार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  हे  :--

 (i)  रायगढ़  जिला  -  3583

 (४)  रत्नागिरि  जिला  -  5691

 (8)  सिधुदुर्ण  जिला  -  6640

 थाणेਂ  जिला  कॉकण  रेलवे  के  संरेख़ण  पर  नहीं  पड़ता  ।

 भूमि  अधिग्रहण  संजंघी  प्रक्रियाएं  पूरी  हो  जाने  और  राजस्व  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्णय  से  लिए  जाने

 के  बाद  मुआवजे  का  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  ।  विशेष  भूमि  अधिग्रहण  जो  राज्य  सरकार  के  अधीन

 कार्य  करता  द्वारा  भूमि  अधिप्रण  संबंधी  कार्यवाही  की  जा  रही  हे  ।

 सशीक्ती  औधधन्मियों  का  निर्माण

 8966.  श्री  आनन्य  अध्विरवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिषार  कत्याण  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1992  के  टाइम्सਂ  मे  गोकियां  बनाकर  वो  कमा

 रहे  हैंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  ग्रांकर्षित  किया  गया

 यहि  तो  तत्संअंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  संअंध  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  मेंਂ  राज्यमंत्री  डी०  के  साहादेणी
 :  और  जी  हां  ।  यह  समाचार  गुजरात  औरਂ  महाराष्ट्र  में  डोवर्स  पाउडर  आई०  पौ०

 का  दिनिर्माण  करने  से  संबंधित  हे  ।  इस  औषघ  को  दिल्ली  और  पंजाब  में  भेचे  जाने  तथा  इसका  ने  के  किए

 दुरूपयोग  करने  का  आरोप  लगाया  हे  क्योंकि  इसमें  एक  घटक  के  रूप  मेंਂ  अफीम  शामिल  हे  ।

 और  गुजरात  और  भहाराष्ट  के  राज्य  औषध  नियंत्रण  प्राधिकारियों  हारा  उसकी  जांच  की  गई  थी
 जिन्होंने  विनिर्माताओं  से  कहा  हे  कि  वे  उनके  राज्यों  में  डोवर्स  पाउडर  आई०  पी०  का
 उत्पादन  श्द  करें  ।

 झूलपूर्णत  सेंट  झदरूयों  को  रेलवे  पास

 8967.  डा०  सी  क्या  शेत्त  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  को  रेलवे  निःशुल्क  रेलवे  पास  जारी  करती

 यहि  तो  जारी  वर्ष  1991  के  दौरान  और  1992  में  अब  अलग-अलग  ऐसे  कितने  पास
 जारी  किए  गए  :

 क्या  इन  पासों  के  माध्यम  से  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  अपने  परिवार  के  साथ  फ्रयम  श्रेणी  मेंਂ  किसी
 प्री  स्थान  की  यात्रा  कर  सकते  हे  तथा  उनके  छिये  इन  पासों  का  नवीकरण  कराना  आवश्यक
 नहीं
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 कया  इन  पापों  को  जाही  करने  के  लिए  कोई  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  और

 यदि  हां  तो  तर्त्सबंधी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंश्री  :  मानार्थ  पास  पात्र  भूतपूर्व  संसद  सबस्योਂ  को
 जारी  किये  जा  रहे

 1991  में  जारी  किये  गये  पासों  की  संख्या-कुछ  नहीं
 1992  में  जाशे  किये  गये  पासों  की  संख्या  (30-4-1992

 पात्र  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  मानार्थ  पासों  से  दूसरे  दर्जे  में  एक  परिचर  के  साथ  पहले

 वर्ज/वातानुकूल  शयनयान  मेंਂ  भारतीय  रेलों  पर  किसी  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  तक  यात्रा  कर  सकते  हैं  ।  ये
 पास  एक  समय  में  एक  वर्ष  के  लिए  वेध  होते

 और  केवल  उन्हीं  भूतपूर्व  संसद  सकस्योਂ  को  मानार्थ  प्रास  जारी  किये  जा  रहे  हैंਂ  जो  संसद
 सदस्यों  के  भत्ता  और  पेंशन  1954  के  ओतर्गत  लोकस्भा/राज्य  सप्ता  सचिवालय  से  पेंशन
 पाने  के  पात्र  हैं  ।

 ह

 गुजरात  आपरेप्तान  ब्लेक  ओई

 8968.  श्री  मडेश  कनोढ़िया  :  कया  म्रायत  झेह्याधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  सभी  जिलों  मेंਂ  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  को  लागू  नहीं  किया

 जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  संबंध  में  पिछले  वर्ष  के  दोशन  गुजरात  हेतु  जिलावार  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  और  इसके
 कितनी  आबंटिल  की  गई  :  और

 पिछले  वर्थ  के  दौरान  किस  सीमा  तक  लाधक्ष्य  की  प्राप्ति  की

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  गुजरात  के  सभी  जिलों  में  30-9-1986

 तक  के  मोजूदा  सभी  प्राथमिक  स्कूलों  को  शामित्त  करने  का  विचार  हे  |

 प्रइन  नहीं

 और  वर्षबार  तथा  जिलावार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हस  योजना  की  चरण

 व्यवस्था  राज्य  सरकारों  के  कार्यान्वयन  की  गति  तथा  क्षमता  पर  निर्भर  करती  है  ।  अब  तक  1987-88  तथा

 1989-90  के  दो  चरणों  मेंਂ  गुजरात  राज्य  के  सभी  जिलों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  5214  स्कूलों  को  शामिल  करते

 हुए  संस्वीकृति  प्रदान  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  कार्यान्वयन  तथा  निधियों  का  उपयोग

 निम्नानुसार  है  :--

 ()  उपकरण

 संस्वीकृति  घनराध घनराशि  उपयोग  की  गई  धनराशि

 391.53  लाख  रुपए  385.98  लाख  रुपए
 (98.58%)
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 (0)  शिक्षक

 अंस्वीकृति  पदों  की  संख्या
 मिक्स  किए  गए  शिक्षकों  की  संख्या

 किए  गए  शिक्षकोਂ  की  संख्या
 श्री गृुरूदास area: क्या मानव  पर  पत्ञत  प्रोतितत

 (४)  निर्माण

 निर्माण किए  जाने  वाले  अपेक्षित  कक्षा/कक्षों..  निर्मित  कक्षा/कक्षो'  की  संख्या
 की  संच्या  (24.28%)
 4805

 कप्मीर  धाटी  में  इ्ारक

 8969.  श्री  गृुरूदास  काम्रल  :  क्या  मानव  ह्ाह्ाधल  जिकाह्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  कश्मीर  घाटी  के  स्मारकों  का  ठचित  रख्ष-रखाव  महीं  हो  रहा

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  हस  राज्य  में  खुदाई  कार्य  शुरू  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  निष्कर्ष  क्या

 सानव  संेल्लाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 और  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  गुफकधल  और

 चिस्सेए  नामक  स्थानों  मेंਂ  पुरातत्व  संबंधी  उत्खनन-कार्य  किए  गए  हैं  ।
 |

 इन  ठत्खनन-कार्यों  से  आद्य  ऐतिहासिक  और  ऐतिदहासिक  पुरावस्तुएँ  और

 मिट॒टी  के  बर्तन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 केन्द्रीय  विद्यात्तयों  में  छात्र  और  अध्यापक

 8970.  श्री  स्रेयद  शाष्ाबुददीन  :  क्या  मानव  झेशाध्न  विक्राह्म  मंत्री  यह  अताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  क्षैक्षिक  सत्र  के  दोरान  केन्द्रीय  स्कूल  प्रणाली  के  अन्तर्गत  अध्यापकों  के

 स्वीकृत  पदों  की  कुज्त  संख्या  और  नामांकन  क्षमता  कितनी-कितनी

 उक्त  औक्षिक  सत्र  के  दौरान  वास्तविक  रूप  से  कुल  कितने  अध्यापक  सेवारत  थे  ओर  कितने

 छात्र  नामांकित

 उक्त  शैक्षिक  सत्र  के  दोरान  एक  स्कूल  से  दूसरे  स्कूल  में  कितने  अध्यापकों  को  स्थानान्तरित
 किया  गया  :  और
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 क्या  ये  स्थानास्तरण  निर्शारित  नीति  के  अनुरूप  किए  गए  अथवा  तदर्थ  आधार  पर  ?

 मानव  संश्याघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  30-4-1991  की  यथास्थिति  के  अनुसार
 स्थिति  निम्नलिखित  हे  :--

 (0  स्कूलों  की  संख्या  -  744

 (ii)  संस्वीकृत  शैक्षिक  पदों  की  संख्या  -  29,486

 (1)  छात्रों  का  कुल  नामांकन  -  600197

 30-4-1991  की  यथास्यिति  के  --  24.227

 अनुसार  नियुक्त  शिक्षकों  की

 संख्या

 और  30-4-1992  की  यथा  स्थिति  के  अनुसार  केंद्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  जारी

 किए  गए  स्थामांतरणों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 ()  घह्नातकोत्सर  शिक्षक  _  199

 (0)  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षक  --  393

 (iii)  प्राइमरी  शिक्षक  -  320

 (४)  विविध  श्रेणी  के  शिक्षक  --  152

 ये  स्थानांतरण  मार्गवर्शी  रूपरेखाओं  के  अनुरूप

 कड़कियों  शिक्षा  को  बढ़ावा  देना

 8971.  छुमारी  पुष्पा  देवी  चिष्ठ  :  क्या  मानव  पंश्याघन  घविकाह्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्मेलन  में  लड़कियों  मेंਂ  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  योजना  आरंभ  करने  हेतु
 विभिन्न  देशों  में  प्राथमिकता  क्षेत्रों  की  पहचान  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  प्राथमिकता  क्षेत्रों  मेंਂ  कौन-कौन  से  देशों  को  शामिल  किया  गया  है  ?

 मानव  संसाधन  जलिकाहम  मंत्री  अर्जुन  नहीं  ।

 और  प्रश्न  महीं

 लंजिसत  पड़े  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  लित

 8972.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  स्वास्थ  और  परिवार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  लाभार्थियों  के  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  बिल  स्वास्थ्य  सेवा

 मरहानिदेशाल्यय  के  पास  भुगतान  के  लिए  तीन  महीने  से  भी  अधिक  समय  से  लम्बित  पढ़े  हुए
 हैं  :
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 यदि  तो  तत्सेबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  लंबित  बिलों  को  शीघ्र  निपटाने  और  चिकित्सा  व्यय  की  निर्भारित  अवधि  में

 प्रतिपूर्ति  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मैत्रात्तय  मे  राज्य  मंत्री  तारादेखी  :

 लंबित  पड़े  हुए  1179  मामलों  में  से  788  मामलों  पर  कार्रवाई  हो  रही  हे  और  39  मामलों  पर
 अभी  कार्रवाई  की  जानी  है  ।

 बकाया  कार्य  को  निपटाने  के  लिए  अतिरिक्त  सहायकों  एवं  दो  चिकित्सा  अधिकारियों  को
 तैनात  किया  गया  है  ।  चिकित्सीय  दावों  का  शीद्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  1992  से
 चिकित्सीय  दावों  के  निपटान  की  शक्तियां  सभी  मंत्रालयो/विभागों  को  प्रत्यायोजित  कर  दी  गई
 है  ।

 राष्ट्रीय  धन  आयोग

 8973.  झी  धर्म  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  वनों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  वन  आयोग  गठित  करने  का  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्सेबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मेश्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  इस  प्रकार  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  क्ेकिन  भारत  सरकार  ने  रष्टीय  वन  1988  के  अनुसार  वनों  के  घिकास  के  लिए
 एक  राष्ट्रीय  वन  कार्रवाई  कार्यक्रम  तेयार  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  25  वर्षों  के  लिए

 एक  भाषी  योजना  तथा  अल्पाषधि  कार्य  योजनाएं  तैयार  की  जिनमें  राज्य  सरकारों  की  पूर्व
 मागीदादी  गर

 नेशनल  बुक  दृस्ट  के  क्षेत्रीय  कार्याक्षय

 8974.  श्री  अशोक  आनन््दशाव  देशमुख  :  क्या  मानव  संसाधन  घिकाप्त  मंत्री  यह  बतामे  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनत्त  बुक  टस्ट  ने  देश  के  विभिन्न  भागोंਂ  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रोत्साहन  के  दिए
 कलकत्ता  और  बंगलोर  में  क्षेत्रीय  कार्याक्षय  खोले

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  कश्मीरी  और  डोगरी/ठई  आदि  प्रोत्साहन  हेतु  जम्मू  और

 शिमला  में  ऐसे  ही  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  भी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 मासव  संश्ाध्नन  तिकास  प्रेत्री  अजजुन  हां  |

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  ने  अपने  प्रकाशनोंਂ  की  प्रोन्नति  और  पुस्तक  प्रोग्नति  कार्यकलाप  शुरू  करने

 के  लिए  कलकत्ता  तथा  बंगत्तौर  में  क्षेत्रीय  कार्यातय  स्थापित  किए

 प्रश्न  नहीं

 (1)  जम्मू  व  कश्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश  सहित  सम्तचे  ठत्तरी  क्षेत्र  की  देखभाल  राष्ट्रीय

 पुस्तक  न्यास  के  मुख्यालय  द्वारा  की  जाती  है  जो  नई  दिल्ली  में  स्थित

 पारिस्यितिकी  कृतिक  बल

 8975.  प्रो०  प्रेम  ध्यूमल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  हिमाचल  प्रदेश  में  भूतपूर्ष  सेनिकों  पर  आधारित  एक  पारिस्थितिकी  कृतिक
 इल  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 परयविरण  ओर  जन  मैत्रातय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  एक  पारि-कृत्यक
 बल  बनाने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  ड्विमाचल  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुआ  था  ।  आठवीं  योजना  अवधि  में

 घनराशि  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जम्मू-ताजी  और  नवजीजन  एक्च्प्रेस  रेल  सेवा  का  विस्तार

 8976.  झीमली  भ्नाथना  चिल्लालिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जम्मू-तावी  और  नवजीवन  एक्सप्रेस  रेलगाढ़ियों  को  हापा  और  राजकोट  तक  चलाने  का

 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  कारण

 शेल  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  सप्ताह  में  दो  दिन  चलते  वाली
 2981/2982  जम्मु-तावी-अहमदाबाद  सर्वोदय  एक्सप्रेस  को  92  से  सप्ताह  में  एक  दिन  राजकोट  से/तक
 चलाया  जाएगा  ।  परिचालनिक  कठिनाइयों  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  फिलहाल  2641/2642
 अहमदाआद  नवजीवन  एक्सप्रेस  को  हापा/राजकोट  से/तक  तथा  2981/2982  जम्मृ-दावी-अ्टमदाबाद  सर्वोदिय

 एक्सप्रेस  को  हापा  से/तक  चत्ताना  ज्यावहारिक  नहीं  हे  ।

 समस्तीपुर-दरभंगा  रेल  ताहन  को  घड़ी  लाहइम  में  अदतकना

 8977.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  समस्तीपुर  रेल  लाइन
 को  बड़ी  लाइन  में  बदतने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  शुरू
 किए  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्योरा  क्या

 58



 15  1914  लिखित  तठत्तर

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन
 मेंਂ  बदलने  का  कार्य  पुनः  शुरू  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  और  इसके  लिए  प्रारंभिक  कार्य  1992-93  में

 शुरू  किये  जायेंगे  ।  गाड़ी  सेवाओं  को  कम  से  कम  उस्त-व्यस्त  करने  और  यात्री  जनता  की  असुविधा
 में  कमी  लाने  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  मुजफ़फरपुर-रफ्सौल  लाइन  को  बढ़ी  लाइन  मेंਂ  बदल  दिए
 जिसे  92-93  के  बजट  में  शामिल  किया  गया  के  बाद  ही  वास्तव  में  हस  मीटर  लाहन  का  आमान  परिवर्तन

 करना  संभष  होगा  |
 ह

 पयविरण  के  संह्रंध  में  शैठक

 8978.  ह्लरी  नवज्ष  किशोर  क्या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  दिनांक  2  1992  को  दिल्ली  में  पर्यावरण  के  संबंध  मेਂ  सरकारी  अधिकारियों  और
 गैर-सरकारी  संगठनों  की  एक  बैठक  हुई

 यदि  तो  इस  बेठक  में  मुख्य  रूप  से  क्या  सिफारिशें  की

 इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 क्या  सरकार  को  पर्यावरण  स्वास्थ्य  से  जुड़े  गैर-सरकारी  संगठनों  से  इस  कार्य  मेਂ  सक्रिय  रूप  से

 शामित्त  होने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्ठ  हुआ  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  ढारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  कमल  :  इस  मंत्रालय  को  2!

 1992  को  दिल्ली  में  आयोजित  इस  तरह  की  किसी  बैठक  के  भारे  में  जानकारी  नहींਂ

 और  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 शिक्षा  के  लिए  प्रसि  व्यग्शि  शशि

 8979,  श्री  अन्मा  जोशी
 भ्री  चेतन  पी०  चौह्ठास

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शिक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  कितनी  राशि  व्यय  किये  जाने

 का  विचार

 क्या  हस  योजना  अवधि  में  उन  राज्यों  को  कोई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है

 }

 :  क्या  म्ालव  झंक्षाध्यम  सिकाधझ्य  मंत्री  यह  बताने  की

 जहां  पर  साक्षरता  का  प्रतिशत  राष्ट्रीय  औसत  से  कम
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 यदि  तो  तत्संअंधी  ज्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मानव  संस्ाध्नन  विकास  मंत्री  अर्जुन  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 प्रत्याशित  प्रति  व्यक्ति  ष्यय  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया

 जाता  हे  ।

 से  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  को  भेजे  गए  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  कुल  साक्षरता

 अभियानों  के  आयोजन  के  लिए  राज्य  सरकारोंਂ  को  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 अंकों  में  वृद्धि  करने  सेबंधी  घोटाला

 8980.  श्रीमती  भड़ेन्द्र  छुमारी
 झी  चेलन  पी०  एस०

 बल

 क्या  मानव  संश्माघर  विकाह्म  मंत्री  यह  बताने

 ञ्ी  गुरूदास  कामलस

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट  में  सेकण्डरी  स्कूल  सर्टिफिकेट  परीक्षाओं  मेंਂ  अक  बढ़ाने  संबंधी  घोटाले  का  हाल  ही

 पता  चला

 यहदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  बारे  मेंਂ  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए

 मानव  ख्षक्ताघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  महाराष्ट्र  राज्य  माध्यमिक  और

 उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  संचालित  सी०  से०  स्कूल  1992  के  जीवविज्ञान  और  अंप्रेजी  के

 विषयों  एक  संशोघनकर्ता  और  एक  परीक्षक  हारा  पैसे  के  लिए  अंकों  में  वृद्धि/परिवर्तन  से  संबंधित  उनकी

 तथाकथित  भूमिका  के  संबंध  में  15-4-92  को  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  प्रकाशित  समाचार  पर

 सरकार  का  ध्यान  गया  हे  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  के  अनुसार  उपर्युक्त  बोर्ड  द्वारा  तुरंत  जांच-पड़ताल  की  गई  ।  उपर्युक्त  संशोधनकर्ता

 और  परीक्षक  द्वारा  जांची  गई/अक  संशोधित  किए  सभी  उत्तर-पुष्तिकाओं  की  फिर  से  जांच  की  गई  ।

 प्रारंभिक  जांच-पड़ताल  के  आधार  पर  स्कूल  के  प्रमंधघक  जहां  संबंधित  संशोधनकर्ता  ओर  परीक्षक  नियुक्त
 इस  दोनों  को  निलंबित  करने  की  सलाह  दी  गई  हे  ।

 जिकलांग  बच्चों  को  शिक्षा

 8981.  श्रीमती  दीपिका  एच०  टोपौवाका  :  कया  मामव  संशाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकज्ञांग  बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  योजना  की  प्रगति  सम्तोषजनक  रही
 है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  किस  प्रकार  से  कारगर  बनाया

 जाएगा  ;
 ॥
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 किन-किन  राज्यों  से  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  और  इसके  लिए  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  के
 दोरान  जारी  की  गई  धनराशि  के  उपयोग  संबंधी  रिपोर्टे  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  और

 इस  योजना  को  भलीभांति  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार

 म्रामत  खैद्याध्तम  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  (&)  विकलांग  बच्चों  के  लिए
 समेकित  शिक्षा  की  केंद्रीय  प्रायोजित  योजना  इस  समय  19  राज्यों  और  3  संघशासित  प्रदेशों  मेਂ  चल  रही  है  ।

 इस  योजना  के  तहत  शामिल  बच्चों  की  संख्या  मेंਂ  काफी  वृद्धि  हो  रही  1984-85  मेंਂ  यह  संख्या  7000  थी  जो

 बढ़कर  1990-91  में  लगभग  28,000  तक  पहुँच  गई  ।

 विकात्ञांगों  के लिए  समेकित  शिक्षा  परियोजना  1987  से  प्रायोगिक  आधार  पर  8  राज्यों  और  2  नगर

 निगमों  के  एक-एक  ब्लाकों  में  चल  रही  है  ।  विकलांगों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  परियोजना  को  विकलांग  बच्चों
 के  लिए  समेकित  शिक्षा  के  कार्यान्वयन  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  तैयार  किया  गया  है  ।

 इस  योजना  के  भ्रेहलतर  कार्यान्वयन  हेतु  जिला  स्तर  पर  बहु-श्रेणी  विकलांगताओं  के  लिए  शिक्षकों  तथा

 शैक्षिक  योजना  तेयार  करने  वालों  और  प्रशासकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  विशिष्ट  प्रयास  किए
 जा  रहे

 राज्य  सरकारों/संघशासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  को  उनकी  कार्य-निष्यादन  की  रिपोर्टों  तथा  निन्चियों  ले

 उपयोग  के  आधार  पर  अनुदान  दिया  जाता  है  ।  उन  सप्ी  राज्यो/संध  शासित  प्रदेशों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  हैं

 जिन्हें  1989-90  और  1990-91  मेंਂ  अनुदान  दिया  गया  था  ।  प्रत्येक  राज्य  में  कार्यान्वयन  की  प्रगति  भिन्न-मिन्न

 है  तथा  इसकी  नियमित  रूप  से  बैठकों  मेंਂ  तथा  क्षेत्र  ढोरों  के  माध्यम  से  समीक्षा  कौ  जाती  है  ।

 में  महिलाएंਂ  संश्ंघी  रिपोर्ट

 8982.  डी०  आर"०  श्रीघ्ररण  :  क्या  मानत  संसाध्यम  लिकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  के  किसी  भूतपूर्व  न्यायाधीश  ने  1986  के  दौरान  में  महिलाएंਂ
 संबंधी  कोई  रिपोर्ट  सरकार  को  पेश  की

 यदि  तो  उसमें  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  रिपोर्ट  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 मानत  हंसाध्यन  विकाहम  मंञ्रालषय  कार्य  और  खेल  कृद  जिसाग  रथा  महिला  और  आता

 विकाप्त  में  राज्य  मंत्री  मजता  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे

 और  सदन  के  पटल्त  पर  रख  दी

 अखिल  भारतीय  आदुर्तिल्लान  सैस्यान  में  डाक्टरों  की  मिप्नुक्षिस  में  आरक्षण

 8983.  श्री  राम  विज्ञाध्  पाप्वान

 }
 :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कक््याश  मंत्री  यह  बताने

 झ्ली  ममोर॑जन  भक्त  हि
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  की  शासी  निकाय  ने  1983  में  निर्णय  लिया  था

 और  1987  में  संकल्प  लिया  था  कि  प्रोफ़ेसर  सक  संकाय  के  सी  ह्तर  के  पदों  चर  आश्क्षण  लागू
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कया  सरकार  की  जानकारी  में  उपरोक्त  संकल्प  के  विरुद  विभिन्न  श्रेणी  के  पदों  की  नियुक्ति  में

 कथित  अनियमितता  के  कुछ  मामले  आए

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  मेंਂ  क्या  कदम  उठाए  गए  हें  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्यात  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  के  तारादेबी  :

 और  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  के  सांस्थानिक  निकाय  ने  1983  में

 निर्णय  लिया  था  कि  जैसा  कि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  अनुम्मचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  संकाय  के  पद  आरक्षित  किए  जाएंगे  ।  1987  मेंਂ  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  शासी  निकाय
 ने  यह  निर्णय  नहीं  लिया  था  कि  संकाय  के  पदों  में  प्रोफेसर  के  पद  तक  सभी  स्तरों  पर  यह  आरक्षण  लागू
 होगा  ।  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  अपने  सांधह्यानिक/शासी  निकाय  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार
 आरक्षण  की  नीति  का  पालन  कर  रहा  हे  ।

 से  ये  प्रश्नन  नहीं  उठते  ।

 अशस्मयम  का  केन्सर  अभिमुस्थी  क्षेत्र

 8984.  श्री  कश्मीन्द्र  पुरकायरूथ  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  असम  का  कहछार  जिले  में  कैंसर  होने  की  संभावना  अधिक

 यदि  तो  तर्त्संधी  ब्यौरा  क्या  और
 ह

 सरकार  हारा  हस  संबंध  में  क्या  उपचारी  उपाय  किए  जाने

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  छर्जुन  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  हे  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ईंट  भद्दा  उच्योध  हेतु  रेक

 8985.  श्री  श्याम  बिहारी  मिश्न  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  ईट  भट्टा  उद्योग  को  कोयके  की  आपूर्ति  वरीयता  प्रदान  करने  के  लिए
 कोर  सेक्टर  में  लाने  का  हे

 हैट  भट्टों  को  कोयले  की  आपूर्ति  करने  हेतु  कितने  रेकों  का  मासिक  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  ;
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 1991  से  1992  तक  के  ईट  निर्माण  समय  के  दौरान  प्रति  मास  कितने  रेक
 उपलब्ध  कराये  गये  और  उसके  लिए  कितने  रेकोंਂ  का  उपयोग  किया  गया

 रेल  मन्नालय  में  राज्य  मंत्री  नहीं  ।

 और  कोल  इण्डिया  लि०  के  कोयला  क्षेत्रों  से  ईंट  भट्टा  उद्योग  के  लिए  कोयछे  की  दुलाई  के

 लिए  समग्र  अधिकतम  सीमा  वर्घ  1991  के  लिए  प्रतिमाह  14442  चौपडिया  माक़तडिब्बे  और  वर्ष  1992  के  लिए
 ग्रतिमाष्ठ  14435  मालढिब्बे  निर्धारित  की  गई  थी  ।  91  से  92  के  दौरान  भारतीय  रेत्तों  के  सभी

 स्रोतों  से  हैट  भट॒टा  उद्योग  के  लिए  कोयले  की  मह्ठीने-वार  की  गई  वास्तविक  दुलाई
 है  :-.

 महिना  वास्तविक  दुल्लाई
 माल  डिब्जों

 नम  93  क++न++

 91  8700

 91  5145
 92  हन  9579

 92  7424

 92  11067

 आबंटन  के  आद  बंगाल  भिहार  कोयला  क्षेत्रों  से  पार्टियों  ढ़रा  33  रेक  रद्द  करा  दिए  गए

 लतुगलकाबाद  किले  का  सूमि  पर  अवैध्य  निर्माण

 8986.  श्री  राम  क्रदन  :  क्या  भासवं  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1992  के  जनसत्ता  मेंਂ  मांफियोंਂ  के  दबाव  में  कार्रवाई

 अधूरी  छोड़ीਂ  शीर्ष  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है

 सरकार  हारा  उवैध  रूप  से  पृमि  हथियाने  के  विंसद  अथ  तक  उठाए  गए  कदमों  का

 ब्यौरा  कया  हे

 कुछ  कितनी  भूमि  पर  अवेध  निर्माण  किया  गया  और

 दोषी  ठधिकारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या

 मानव  हेह्चाघल  विकास  मेशत्री  अर्जुन  हां  ।

 से  किए  के  2396  बीघा  और  19  जिसमें  तुगलकाबाद  का  पुराना  गांव  भी  खाता  है

 के  कुल  क्षेत्र  मे  से  78  बीघा  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अधीन  है  ।  तुगलकाबाद  गांव  की  ठत्तरी  सौमा  तथा

 पश्चिमी  सीमा  के  निकटवर्ती  स्थानों  पर  पीछे  समय-समय  पर  अधिक्रमण  और  अवैध  निर्माण-कार्य  किए  गए
 जो  सरकारी  भूमि  जिसका  स्वामित्व  दिल्ली  प्रशासन  का  है  ।  इस  मामले  भारतीय  पूरातत्व  सर्वेक्षण

 स्थानीय  पुक्तिघ  को  शिकॉयल  दर्ज  करवाता  रहा  है  तथा  दिल्ली  प्रशासन  को  भी  लिखता  रहा  है  ।

 पीछे  कुछ  अधिक़मणों  को  सार  आर  हटाया  जा  चुका  हे  ।  आगे  अधिक्रमणों  और  अवेध  निर्माणों

 63
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 को  रोकने  के  लिए  अतिरिक्त  पद्दरा  एवं  निगरानी  कर्मचारी  तैनात  किए  गए  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  कांटेदार  तार

 लगाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फेम्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  होम्योपैधिक  ओऔदधच्यालयों  मेਂ  दवाइयों  की  सप्लाई

 8987.  शी  चिजय  मलल  पाटील  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  |  1989  से  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधालयोਂ  को

 कुछ  होम्योपेथिक  दवाओं  को  टिक््चरਂ  की  आधी  खाली  की  सप्लाई  कश्ने  का  कोई  मामला
 आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  क ेऔषधालयों  को  मानक  होम्योपेथिक  मदर  टिक््चरों  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  करमे  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 ह्थास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सारादेवी  :

 नहीं  ।

 से  उपर  में  दिए  गए  उत्सर  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं

 $  1992  को  पूछे  जाने  वाले  प्रश्न  का  उत्तर

 बाल  ककक्याण  कार्यक्रम
 ह॒

 8988.  झ्ली  हादीपाल  सगजातस  थोरात  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिषार  कछत्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  के  अतर्गत  कार्यान्वित  विभिन्न

 कार्यक्रमों  मेंਂ  क्या  उपलब्धियां  हुई  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  पाई

 गई  कमियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  कार्यक्रमों  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  ऐसे  कौन-कौन  से  प्रमुख  क्षेत्रों  का पता  लगाया  गया  है  और  आठवीं  पैचवर्धीय  योजना

 के  दौरान  विशेषकर  समाज  के  गरीब  तर्ग  के  लोगों  के  लिए  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  के  एवं  सफल

 कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  नीति  तैयार  की  गाई

 ह्वास्यग्र  ओर  परिवार  कल्याण  मैश्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  तारादेबी  :

 से  विवरण  संलग्न  हे  ।

 त्व
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 विवरण

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  निम्नलिखित  धाल  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  :-

 1,  व्यापक  रोग-प्रतिरक्षण  कार्यक्रम

 2.  मुखसेष्य  पुनर्जलपूर्ति  उपचार  आर«  कार्यक्रम  (1986-87  के  दौरान  शुरू
 किया  ।

 3.  रक््तलल््पता  और  विटामिन  की  कमी  की  वजह  से  बर्चों  में  होने  बाजी

 दृष्टिहीनता  का  रोगनिरोध  ।

 उक्त  कार्यक्रमों  की  उपलब्धियां  संलग्न  और  Il)  पिवरणों  मेਂ  दी  गई  है  ।

 आठवीं  योजना  के  उक्त  कार्यक्रम  शिशु  जीवन  रक्षा  और  सुरक्षित  मातृत्व  कार्यक्रम  के  रूप  में

 जानी  जाने  वाली  परियोजना  के  अंतर्गत  समेकित  किए  जा  रहे  इस  कार्मक्रम  की  मुख्य
 विशेषताएं  हें  :--

 नवजात  शिशुओं  और  गर्भवती  महिलाओं  के  लिए  ष्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  को

 चलाए  रखना  ।

 जलक्षीणता  की  वजह  से  पांच  वर्ष  से  कम  आयु  के  भ्च्चों  मेंਂ  मौतों  को  रोकने  के  लिए  मुखसेव्य
 पुनर्जज्ञपूर्ति  उपचार  शुरू

 आयरन  और  फालिक  एसिड  की  गोजियां  देकर  गर्भवती  महिलाओं  में  रक््ताल्पता  के  नियंत्रण  के

 लिए  मौजूदा  रोगनिरोधन  योजना  को  व्यापक  रूप

 तीन  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों  में  विटामिन  की  कमी  से  होने  वाली  दृष्टिहीनता  के  नियंत्रण

 के  लिए  वर्तमान  रोग  निरोधन  योजना  को  ध्यापक  रूप

 निमोनिया  की  वजह  से  होने  वाली  मौतो  को  कम  करने  के  छिए  5  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  में
 तीत्र  श्वसनीय  संक़मण  नियंत्रण  कार्यक्रम  का  विस्तार  ।

 (4)  सफाई  से  प्रसव  करवाने  के  लिए  प्रक्षिक्षण/पेयक्तिक  प्रशिक्षित  दाइयों  उप-केम्व्रों  और  प्रथम
 रेफरल  केन््हों  को  सुदृढ़  करके  सुरक्षित  मातृत्व  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करना  ।

 विवरण  |

 व्यापक  रोग-प्रतिरक्षण  कार्यक्रम

 झातवी  योजनावच्धि  के  दौरान  उपलब्धियां

 वार्षिक  लक्ष्यों  की  प्रतिशत  के  रूप  में  रिपोर्ट  की  गई  उपलब्धि

 डीपीटी  ओपीषी  बीसीजी  खसरे  का  टेटनस

 टीका  टाक्साइड

 1985-86  41.12  35.66  28.64  39.85
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 nm

 वार्षिक  लक्ष्यों  की  प्रतिज्ञत  के  रूप  में  रिपोर्ट  की  गई  उपलब्धि
 तन  नम  +--मनन-नम-भ+कन++-नन न  नननममममकन  धन  +--++4++-न  कक  नमक  -++क+५५++.3+७क«>» 3७५»

 डीपीटी  ओपीबी  बीधीजी  खसरे  का  टेटनस

 टीका  टाक्साइड

 (  हे  श्श्यू  ).

 1987-88  56.55  60.46  70.70  44.06  45.27

 1988-89  72.23  60.46  70.70  44.06  56.48

 1989-90  87.00  82.00.  79.29  69.00  69.00

 ee  82.00  82.00.  89.60

 69.60. 69.00 66
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 कैटीन  कर्मचारियों  को  सेवासुतिस  लाभ

 8989.  श्री  बच्युदेव  आचार्य  :  क्या  रेत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रेलवे  विभागीय  कैंटीन  और  कर्मचारियों  की  छेटनी  के  बाद  उनकी

 छुट्टी  वेतन  आदि  के  ।  1990  को  अथवा  उसके  बाद  निपटाये  गए  मामलों  की  जोनवार
 सैख्या  कितनी  और

 अब  तक  ऐसे  कितने  कर्मचारी  हस  अवधि  के  लाभों  को  प्राप्त  किए  बिना  मर  गए

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हे
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 होंट्र्ल  मेडिक़ल  स्टोर्स  हैदराजाद  हारा  औद्यधों  कौ  खारीद

 8990.  श्री  डी०  वेकटेशअर  राव  :  क्या  स्वाध्ण्य  ओर  परिवार  कल्यांश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सेंट्ल  मेडिकल  स्टोर्स  हेदराबाद  द्वारा  1991-92  मेंਂ  ओषधियों  की  खरीद  मेंਂ  कथित
 घांघली  का  कोई  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  आया  है

 यदि  तो  सत्संभंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 हलास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंग्रात्य  में  राज्यमंत्री  डी०  के०  तारादेजी
 से  नहीं  ।  10-9-91  के  स्थानीय  तेलगू  समाचार  पत्र  फ्योतिਂ  में  गवर्नमेंट

 प्रेडिकल  स्टोर  हेदराबाद  से  दवाइयों  की  स्त्ररीद  के  संबंध  में  समायार  छपा  था  जिसमे  आंध्र  प्रदेश  राज्य

 सरकार  के  कुछ  अधिकारियों  पर  कुछेक  आरोप  लगाए  गए  हैं  ।  जहां  तक  मेडिकल  स्टोर  हेदराजाद  हारा
 घटिया  दवाइयों  की  आपूर्ति  के  बारे  में  लगाए  गए  आरोपों  का  संबंध  मामणे  की  जांच  की  गई  हे  और  यह

 सृचित  किया  गया  हे  कि  किसी  अनियमितता  का  पता  नहीं  चला  हे  ।

 समेकिलत  जमजाति  विकास  परियोजना  होजओओ  के  लिए  राशन

 8991.  श्री  आनंद  रन  क्या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  समेकित  जनजाति  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  चुने  गये  क्षेत्रों  को  राशन  की

 सप्ताई  को  जारी  रखने  का  निर्णय  किया  हे  ह

 यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  दौरान  कितना  कोटा  जारी  करने  का  विचार

 इस  वर्ष  किन-किन  ओर  राज्यों  को  शामिल  किया  ओर

 इस  योजना  के  छंतर्शत  विशेष  रियायत्ती  दरें  निर्धारित  की  गई

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  हां  ।

 समन्वित  आदिवासी  विकाप्त  परियोजना  स्कीम  के  अधीन  रोष  और  आबत्  की  मात्रा  और  स्केल

 सैबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  शांसित  प्रदेशों  को  केष्हीय  पृष्त  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  किए  गए

 68



 15  1914  लिखित  दत्ता

 आबंटनों  मेंਂ  से  और  उनके  अओदर-अंदर  रहते  हुए  संबंधित  सरकारों/सेघ  शास्तित  प्रदेशों  दारा

 निश्चित  किए  जाते

 अपेक्षित  सूचना  संज़रन  घिवरण  में  दी  गई

 समन्वित  आदिवासी  विकास  पारेयोजना  स्कीम  के  अधीन  चिशेष  रूप  से  राजसहायवाप्राप्त  निर्मम

 पृल्यों  और  इस  योजना  के  अधीन  उपभोक्ताओं  के  लिए  प्रस्तावित  निश्चिचत  छुवरा  मृत्य

 निम्मानुसार  हैं  :-.

 प्रति

 केन्द्रीय  निर्गम  मुल्य  अभिस्तावित  निश्चित

 खुदरा  मृल्य

 गेहूं  230  255

 चावल  327  352

 चावल  387  412
 चआावल  408  433

 विवरण

 प्रयुख  आदिवासी  क्षेत्रों  विशेधरकूप  से  राजसहायताप्राप्त  मृत्यों  पर  गेहूं  ओर  चावल  शप्ताई
 करने  की  हकीम  के  अध्यीन  कवर  किए  गए  क्षेत्रों  का  ब्यौरा

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश/जिले  का  नाम  पृष्ठ  चै०

 1.  आन्क्ष  प्रदेश  समन्वित  आदिवासी
 2  असम  विकास  परियोजना

 बिहार  के  ब्यौरे  इन  पृष्ठों  2
 4  गुजरात  पर  हें  ||  2

 $  हिमाचता  प्रदेश  2

 6  कर्माटक  3

 7  केरल  3

 8  मध्य  प्रदेश  3+

 9  महाराष्ट  5

 10  मणिपुर  $

 NW  उड़ीसा  6

 12  राजस्थान  5

 B  सिक्किम  7
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 क्रम  सं  राज्य/संच  शासित  प्रदेश/जिले  का  नाम  WS  प्रृष्ठ

 14.  तमिलनाडु  7

 15.  ज़िपुश  7

 16...  उत्सर  7

 17...  पश्चिम  बंगाल  पे  आह

 अण्डमान  तथा  निकोबार  दीपसमृह  8

 19.  दसन  और  दीव  8

 आदिवासी  जहुका  राज्य

 20.  अरूणाचल  प्रदेश

 21.  दावरा  तथा  नगर  हवेली

 22.  लक्षहीप

 23.  मेघालय

 24.  मिजोरम

 25  नागालैण्ड

 हा  है  पड़ाड़ी  क्षेत्र
 असम  उत्तरी  कह्बार  जिला  क

 कारबी  अगज्ञांग  जिला

 क़म  सं०  जिला  समन्वित  आदिवासी  बिका  परियोजना

 शोज्य  :  आशल्छा  प्रदेश  प्प्द

 ॥  अविक्षाबाद  अदिक्षाभाद

 2  ईस्ट  गोदावरी  ईस्ट  गोदावरी

 ३  खम्माम  खम्समाम

 4  धीकाकुक्षम  प्रीकाकुलम

 $  विशाखापत्तनम  विज्ञाखापत्सनम

 6  विजयनगरम  विजयनगरम

 7  वारांगल  वारांगल

 है  वेस्ट  गोदावरी  पेलावरम

 बुटटयागुडम  मम

 70



 1S  1914  सिखित  उतर

 om
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 (2)  (3)
 ॥

 राज्य  :  छस्त्र  |

 ||  कछार  सिलचर

 2  क्ांग  मंगलडोई

 तेजपुर
 +

 3  डिबरूगढ़  डिबरूगद

 तिनसुकिया  और

 सबिया

 4  गोलपाढ़ा
 हे  कोकराझार

 डक  ः  धुबरी
 गोलपाड़ा

 5  कामरूप  बारपेटा

 नालबाड़ी

 गौडाटी-ाा

 6  लखीमपुर  उत्तरी  लखीमपुर
 धेमजी  और
 जोनाज

 ९  नवगोंग  कि  नवगोग

 8  शिवसागर  जोरहाट

 मजुली
 गोलाधघाट

 शिवसागर

 पहाड़ी  क्षेत्र

 असम  का  उत्सरी  कछार  जिला

 कारधी  अंगलांग  जिला
 __

 क्रम  सं०
 “"

 झमन्थित  आदिवासी  विकास  परियोजना

 09...
 [७9७9७  ह

 छः

 शाज्य  :  जिहार

 1.  पालामृ  क्टचार
 2.  रांची  रांची

 ख़ुन्टी

 3.  लोहार  डागा  लोहारहागा

 4.  गुमत्ता  गुमला
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 9.

 ७७

 Fe

 (४

 ९":

 ९":

 जज

 सिमडेगा  सिमडेगा

 दुमका  इमका

 जमतारा  जमतारा

 पाकुर
 राजमहल

 गोढ़ढा  पाछुर
 शजमहल

 सिंहमूम  चाईबासा

 सरायकला  सरायकला

 धाहमूम  धालमूम

 शाज्य  :  गुजरात

 बनासकंठा  बनासकंठा

 पड़ोंच  भड़ींच

 डांगस  डांगस

 पंचमहत  दोहाद

 साथरकंठा  खेदबहमा

 सूरत

 झरतना

 बड़ोदरा  बढोदरा

 वल्साड़  वल्साड

 शाज्य  :  हिमांचल  प्रवेश

 अम्मा  पांगी

 भरमौर

 किन्नौर  किम्मौर

 लाहौल  और  लाहौत

 स्पीति  स्पीती

 शाज्य  :  कमाटक

 चिकमगलुर  मुडीगिरि
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 के

 ४औ

 हा

 १२

 प््ज

 साउथ  कनारा

 तिरूअन्नतपुरम

 कोट्टायम

 इडडुक्की

 पालधाट

 खरगोन

 बस्तर

 HAUTE
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 क्रम  समन्यित  आदिवासी  विकास  परियोजना

 सै५

 0)  (2)

 शाज्य  :  अ्रध्य  प्रदेश

 6,  रायपुर  गरियाबंद

 7.  दा  डोडी

 $,  राजनन्दगांव  चौकी

 9...  सुरगुजा  अम्भिकापुर

 सूरजपुर

 बेकुंठपर
 पातल

 कि

 10...  क्षिल्ासपुर  कटघौरा

 गौरेला

 11.  रायगढ़  जसपुरनगर
 घर्मजयगढ़

 12.  मांडेसा  मंडला

 डिन्डोरी

 13.  बालाघाट  बैहार

 14.  शिवनी  छखान॑दन

 15...  हिन्ववाड़ा  टमिया
 हा

 घौसर

 16.  जबलपुर  कुम्डम
 ह

 17.  सिधी
 geht

 कुस्मी
 देवसर

 शहडोल  शहडोल
 +व्क

 पुष्पराजगढ़
 ॥

 जयसिंह  नगर

 सांधोगढ़

 19...  बेतु  बेतुत
 भैनदेही

 20.  रतलाम  सेलाना

 21.  शिवनी  कुराई
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 क़म  जिला  समन्थित  आदिवासी  विकास  परियोजना

 छै०

 (6)  (2)  0)

 मध्य  प्रदेश

 22  देवास  देवास

 23  मोरेना  काराहइल

 24  होशंगाबाद  केसला

 हरदा

 शज्य  :  महाराषध्ट

 1.  अहमदनगर  राजुरा

 2.  अमराषती  आरनी

 3.  अम्द॒पुर  अन्दपुर -]

 चन्द्रपुर ना

 चन्द्पुर
 4  चुके

 घुले-ा

 5.  खतगांव  जलगांव

 6.  मान्देड़  किनवाट

 १.  मासिक

 नासिक

 8.  पृणे  साल

 9.  थाने

 शाने-ा

 10  यवतमाल  पंधारकबाड़ा
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 मयूरभंज

 सम्भठपुर
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 क़म  जिला  समन्यित  आदिवासी  चिकास  परियोजना

 (1)  (2)

 9.  सुंदरगढ़
 -

 सुन्दरगढ़
 पनपोश

 जोनई

 शाजरूधथान

 1.  बांसवाड़ा  जांसवाड़ा

 2.  चित्तौड़गढ़  चित्तौड़गढ़

 3.  डगरपुर  डूंगरपुर

 4.  सिरोही  सिरोही

 उदयपुर  उदयपुर

 :  शिक्किम

 ).  उत्तरी  जिल्ता  उत्तरी  जिला

 2.  दक्षिणी  जिला  दक्षिणी  जिला

 3.  पूर्षी  जिला  पूर्वी  जिला

 4.  पश्चिमी  जिसा  पश्चिमी  जिला

 :  लमिलमाडु

 1.  ठहरामपुरी  सिट्टेरीौ  हिल््स

 2.  उत्तरी  अश्काट  जवादी  हिल्स

 3.  सेलम  यरकौड़

 4.  सेलम  कोजली  हिएस

 $.  सेलम  कलराया  हिल्स

 6.  सेलम  पत्रमंत्राई

 7...  स्लेलम  अरानुधुमाई

 दक्षिणी  आश्काट  कलरायां  हिल्स

 9.  तिरूचिरापलली  पचमलाई  हिफ्स
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 0)  Qo  ७)

 हाज्य  :  ग्रिपुरा

 ।.  उत्तरी  त्रिपुरा  उल्सरी  त्रिपुरा
 2.  वक्षिणी  त्रिपुरा  दक्षिणी  त्रिपुरा
 3.  पश्चिमी  त्रिपुरा  पश्चिमी  त्रिपुरा

 राज्य  :  उत्तर  प्रदेश
 के

 1.  लखीमपुर
 _

 लखीमपुर

 हाज्य  :  पशष्टियम  बंगावा

 च्छ

 (००

 3

 BH

 wD

 +#

 कि

 कम

 ।!
 कम

 पश्चिमी  दीनाजपुर १

 होथा  शाहित  प्रदेश/राज्य  :  अडमास  और  निकोधार  हौप  खमृह
 1.  मिकोबार  अण्डमान  और

 निकोबार  हीप  समृह

 शोध  शाहिल  प्रदेश/राज्य  :  दमन  और  दीज

 1.  दसस  दमन
 tn कम  न  +नननन  मनन  पनमऊ  मनन  नम  काभ५»+  ८  कम  eS

 आदिकासी  धहुसा  राज्यों  के  सभी  जिले  इस  योजना  के  साधीन  भी  खाते
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 ईदिश  सागर  परियोजना

 8992.  श्री  महेन्द  छुमार  झि्ठ  क्या  पयविशश  ओर  उमर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इंदिरा  सागर  परियोजना  को  स्वीकृति  देते  स्रमय  कुछ  शर्तें  लगाई  गई

 यदी  तो  तत्संधंधी  ब्योरा  क्या

 अब  तक  पूरी  की  गाई  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  इस  परियोजना  की  समीक्षा  कर  रही

 पर्यावरण  और  जन  मेआ्रालय  के  दाज्य  मंत्री  कमल  :  और  महत्राष्ट  की

 इन्द्रा  सागर  परियोजना  को  1988  मेਂ  इस  शर्त  पर  पर्यावरणीय  मंजूरी  दी  गई  थी  कि  आबाह

 क्षेत्र  कमांड  क्षेत्र  पुनर्वास  आदि  के  लिए  पर्यावरणीय  कार्य  योजनाएं  निर्माण  कार्यों  के  साथ-साथ
 कार्यान्थित  की  जायेगी  ।

 और  परियोजना  प्राध्िकारियों  से  प्राप्त  जानकारी  के  आझार  पर  येंह्  नोट  क्रिया  गया  है  कि  वे

 पर्यावरणीय  कार्य  योजनाएं  बनाने  के  लिए  ऐसे  सर्वेक्षण  और  अध्ययन  कर  रहे  हें  विन््हें  प्रस्तुत  करने  पर

 विधिवत  जांच/पुनरीक्षा  की  जायेगी  ।

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  डिह्पेन्धरी

 8993.  मेजर  जगनश्ता  भुव॒न  चन्त  साम्बूरी  :  क्या  स्थासथ्य  और  परिवार
 कक्याण  मंत्री  26  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  819  के  उत्तर  के  संधंघ  मेंਂ  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गदवाल  क्षेत्र  में  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरी  खोलने  के  लिए  वहां  कार्यरत  केन्द्र  सरकार
 के  कर्मचारियों  तथा  कार्यालयों  की  संस्या  के  संबंध  मेंਂ  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  श्रीनगर  और  गोपेश्वर  शहरों  में  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  कौ
 संख्या  कितनी-कितनी

 वहां  रह  रहे  कर्मचारियों  की  संख्या  वहां  एक  सी०  जी०  एचस०  एस०  डिस्पेंसरी  खोलने  के

 वर्तमान  मानवंडों  को  पूरा  करती

 यहि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  ऐसी  डिस्पेंसरी  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिधचार  कल्याण  मेज्रालय  में  राज्य  मेञ्री  डौ०  के  तारादेती
 :  नहीं  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्सर  को  देखते  हुए  यह  प्रशन  गद्दी
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 और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  विस्तार  उन्हीं  नए  नगसें  में  किया  जाता  हे

 जहां  पर  बहुत  बड़ी  संख्या  में  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारी  रहते  होਂ  ।  इंसके  साथ-साथ  यह  भी  हारर्त  हे  कि  इसके

 लिए  धन  उपज़ब्ध  हो  ।  इस  प्रयोजन  के  दिए  उस  शहर  मेंਂ  7500  से  अधिक  कर्मचारी  उपत्तब्ध  होने

 चाहिएं  ।  तिरूवनन्तपुरम  चंडीगढ़  आदि  जैसे  बहुत  से  शहरों  जिनमेंਂ  बहुत  बड़ी  संख्या  में  क्रेन्दीय

 सरकार  के  कर्मचारी  को अब  तक  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  दारा  कवर  नहीं  किया  गया  है  ।  वित्तीय

 कठिनाइयों  के  कारणं  इस  समय  गठवाल  क्षेत्र  तक  के०स०स्वा०यो०  की  सुविधा  भद्ाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर

 विचार  नहीं  किया  जा  रहा  हे  ।

 आवाधीय  फ्तैटों  में  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधालय

 8994.  श्री  मदन  त्तात  ख्ुराना  :  क्यो  स्वास्थ्य  और  परिषार  कक्याएों  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजथानी  में  सरकारी  कालोनियों  के  आवासीय  फलैटों  मेंਂ  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कितने
 औषधालय  हैं  ;

 ऐसे  क्षेत्रों  मे  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयोंਂ  के  लिए  पृथक  भवनों  का  निर्माण
 करने  हेतु  क्या  ठपाय  किए  गए  और

 इस  प्रयोजनार्थ  चालू  बजट  में  कितना  नियतन  किया  गया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याता  मंत्रालग्र  में  राज्य  मंश्री  डी०  के०  तारादेखी

 शिद्दाथ  :  40

 छेम्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  के  लिए

 पृथक  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  राजधानी  के  विभिन्न  भागों  में  भू-खंडों  का  आबंटन  किया  गयो

 ...

 ,  रासकृष्ण  नई  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालय/पाली
 क्लौनिक  के  निर्माण  के  लिए  नक्शे  पर  सक्षम  प्राधिकारी  ढारा  अनुमोदन  प्रदान  करने  के  लिए  विचार  किया  जा
 रहा  हे  जिसके  पश्चात  प्रशासनिक  अनुमोदन  और  व्यय  की  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  हारा  आरंभिक  अनुमान  तैयार  किए  जाएंगे  ।

 रामकृष्ण  नई  दिल्सी  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालय  के  निर्माण  के

 लिए  भूमि  एवं  विकास  अधिकारी  से  लिया  जाना  हे  जिसके  पश्चात  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  डिजाइन

 ब्यूरो  द्वारा  के  औषधालय  के  भवन  के  लिए  आरंभिक  नक्शा  तैयार  किया

 इस  प्रयोजन  के  लिए  वर्तमान  बजट  में  1,00,00,000  करोड़  का  प्रावधान  आवंटित

 किया  गया  हे  ।

 लिशोटि्प्टर  कौ  खरौद

 8995.  जौजन  शार्मा  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिषार  क्त्यार्ण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  अर
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 गुर्दे  कौ  पथरी  की  चिऊित्सा  हेतु  कितने  जिश्रोटिप्टरों  की  खरीद  की  गई  है  और  राजधानी  के
 किन-किन  अस्पतालों  में  इन्हें  स्थापित  किला  गया

 क्या  इन  मशीनों  का  भरपूर  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 इन  मशीनों  से  गत  दो  वर्षों  में  कितने  रोगियों  का  उपयार  किया  गया

 मानव  संच्ाधान  चिंकार  मेत्री  अजुग  :  अखित  भारतीय  आयुर्षिज्ञान  मई
 दिल्ली  तथा  लोक  नायक  जयप्रकाश  नारायण  नई  दिल्ली  में  एक-एक  लिशरोटिप्टर
 जगाया  गया  है  ।

 हां  ।

 लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण  नई  दितसी  में  1990  से  1992  तक

 711  रोगियों  का  उपचार  किया  गया  है  तथा  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  में  वर्ष  1990  एवं
 1991  में  589  रोगियों  का  उपचार  किया  गया

 उत्सर  प्रदेश  में  आपरेशन  ब्लैक  थोई  योजना

 8996.  श्री  शर्जुल  सिंह  यादघल  :  क्या  प्रागजलज  सेश्ादाम  लिक्ताद्या  मंत्री  यह  अताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठत्सर  प्रदेश  के  सभी  जिलों  में  ब्लैक  ओरਂ  योजना  कार्याम्थत  नहीं
 की  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  संबंध  में  गत  वर्ष  के  वौरान  उस्सर  प्रदेश  के  लिए  जिल्लाचार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे
 और  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  आशंटित  की  गई  और

 गत  वर्ष  में  इन  लक्ष्यों  को  किस  सीमा  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ?

 मानव  हंश्ाध्मम  जिकाध  मंश्री  अर्जुन  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  जिसों  में  30-9-
 1986  तक्क  के  मौजूदा  सभी  प्राथमिक  स्कूलों  को  शामिल  करने  का  विचार  हे  ।

 (a)  प्रशम  नहीं

 और  वर्षवार  तथा  जिलावार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  इस  योजना  की  चरण
 व्यवस्था  राज्य  सरकारों  के  कार्यान्वयन  की  गति  तथा  क्षमता  पर  निर्मर  करती  है  ।  अब  तक  1987-88,  1988-
 89  हथा  1989-90  के  तीन  चरणों  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सभी  जित्तों  के  अन्तात  आने  वाले  65388  स्कूलों
 को  शामिल  करते  हुए  संस्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।  रिफोर्ट  के  अनुसार  क्ार्याग्थयम  तथा  निथियों का  उपयोग

 मिम्मानुसार  हे  :--

 ()  उपकरण

 हास्वीकृत  की  गई  हामराशि  तपयदोग  छी  गई  जनराधि

 49.65.22,000  रूपए  41,57,78,000  रूपए  (83.69
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 (४)  शिक्षक

 हंस्वीकृत  पदों  को  संख्या  मिम्रुक्त  किए  गए  शिक्षकों  की  शोखया

 7224  7224

 (iii)  निर्माण

 निर्माण  किए  जाने  वाले  अपेश्चित  मिर्मिस  कज्ला-कक्षों  छी  संख्या

 कक्षा-कक्षों  की  संखया  19950  (89.46
 22300

 जिलेग्शम  केंद्रीय  रेलणे  स्टेशन

 8997.  जञ्ली  ए०  चात्सी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बत्रिवेन्द्रम  केंद्रीय  रेलवे  स्टेशन  को  आदर्श  स्टेशन  बनाने  के  लिए  सरकार  ब्वारा  अनुमोदित  मृत्त

 परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  हे  ओर  उसकी  कुल  लागत  कितनी

 क्या  मुक्त  परियोजना  को  ठआब  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  इसके  क्या  कारण  और

 परियोजना  पर  अब  तक  कितनां  व्यय  किया  गया  है  और  इस  कार्य  भें  कितनी
 प्रगति  हुई

 क्या  परियोजना  की  लागत  में  वृष्दि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंश्री  स्टेशनਂ  कौ  मुल  योजना  में
 227.77  लाख  हूपये  की  कुल  आअमुमानित  लागत  पर  निम्नलिखित  कार्य  शामिल  किये  गये  थे  :--

 1.  दक्षिण  दिशा  में  प्रस्तावित  नई  स्टेशन  इमारत

 2.  बूसरे  ऊपरी  पैदल  पुल  की  व्यवस्था

 3.  प्लेटफार्म  नं०  2/3  पर  प्लेटफार्म-सायबान  का  विस्तार

 4.  प्लेटफार्म  मन॑ं०  2/3  पर  प्लेटफार्म-सायभ्षान  का  विस्तार

 5  .  परिचाक्तन  क्षेत्र  मेंਂ  सुधार  लाने  के  लिए  केरल  जल  प्राधिकरण  से  भूमि  का
 अधिग्रहण

 6.  रोड  ने०  )  और  2  पर  सी०  सी०  एप्रन  की  व्यवस्था  ।

 ह्टेशनਂ  योजना  के  अन्तर्गत  उपर्युक्त  कार्यों  के  तिरूषनम्तपुरम  सेटल  स्टेज्नन  पर  अन्य

 आधुनिकीकरण  कार्य  भी  समय-समय  पर  शुरू  किये  गये  हें  ।

 (a)  हां  ।

 प्रश्न  नहीं

 प्कोटफार्म  नै०  4.253  पर  प्लेटफार्म  के  त्रिस्तार  (wee),  रोड  ने०  |  और  2  पर  सी०  सी०
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 एप्रन  की  व्यवस्था  ओर  केरल  जल  प्राधिकरण  से  भूमि  के  अभधिप्रहश  के  कार्य  पूरे  हो  गये  हैं  ।  नई  स्टेशन

 इमारत  और  प्लेटफार्म  न॑०  2/3  पर  प्लेटफार्म  के  विस्तार  के  कार्य  प्रगति  पर  हैं  ।  दूसरे
 ऊपरी  पेकल  पुल  का  कार्य  भी  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  आज  तक  इन  कार्यों  पर  186.55  लाख  रूपये  का

 कुल  प्यय  किया  गया  है  ।

 ()  जी

 कार्य  का  नाम  मूल्य  वृध्दी

 1.  प्रस्ताधित  नई  स्टेशन  इमारत  24.5  लाख  रुपये

 2.  केरल  जल  प्राधिकरण  से  भूमि  का  अधिग्रहण  8.52  छाछा  रुपये

 भिलाई  हो  बेलाडिला  अराहता  डिल््लौ  रजहाश  रेश-काइन

 8998.  श्री  चम्यूलात्त  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोह  अयस्क  की  दुलाई  हेतु  बैल्लाडिला-मिलाई  बरास््ता  डिल्ली  रजहारा  रेल  लाईन  बिहछाने
 का  चिचार

 यदि  तो  तत्संजंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मेत्रालय  में  राज्य  मेत्री  :  से  प्रस्तावित  लाइन  भिलाई  को  लोद
 अयस्क  के  संचलन  के  लिए  स्टील  अथार्टी  आफ  इंडिया  लि०  हारा  इस्तेमाल  में  लागी  जाने  चाली  एकल
 उपयोगकर्ता  लाइन  हे  ।  इस्पात  मंत्रालय  को  लागत  बता  दी  गयी  हे  ।  इस्पात  मंत्रालय/स्टील,  अथार्टी  आफ

 इंडिया  लि०  द्वारा  इस  एाइन  के  लिए  धन  क्री  व्यवस्था  कर  दिए  जाने  के  ब्राद  ही  कार्य  शुरू
 किया  जा  सकता  हे  ।

 जिकाह्मपुर-गेवरा  रेलगाड़ी  की  धारंधरता

 8999,  ली  भरवानीकात  क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रवेश  के  करणा  शहर  के  यात्रियों  की  सुतिधा  के  जिये  बिलासदुर  रेलगाड़ी  को

 दिन  में  हो  भार  चलाये  जाने  की  भांग  की  जा  रही  ओर

 मति  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रेल  बेजालत  में  राज्य  मंत्री  हां  ।

 जांच  की  गयी  लेकिन  परिचाज़निक  कठिनाइयों  और  संसाधनों  की  तेगी  के  कारण  ज्याजहारिक्

 नहीं  पाया

 .  '

 राष्ट्रीय  सुजा  कतयाण  बोर्ड

 9000.  जी  छोडोकुनोश  फ्या  आालज  शाजाथ्ाम  जिछाद्या  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राष्ट्रीय  युवा  कह्याण  बोर्ड  का  पुनर्गठन  करने  के  बारे  में  निर्णय  ले  किया  गया

 यदि  तो  ओर  को  पुनर्गठित  करने  में  विल्म्ध  होने  के  क्या  कारण  और

 इसे  कब  पुनर्गठित  किया

 प्रामत  हंश्ाधन  विकाह्  संग्रालय  कार्य  और  खेलकूद  जिभाग  तथा  महिला  और  जात

 चिकाहझ  में  राज्य  मैश्री  मसला  :  से  सरकार  ने  कोई  भी  राष्ट्रीय  युवा
 कए्याण  बोर्ड  गठित  नहीं  किया  है  ।  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  युवा  परिषद  को  लघु  ध्यवहाय॑

 निकाय  के  कप  में  पुनर्गठत  किया  है  तथा  इसका  नया  नाम  युवा  कार्यक्रम  समितिਂ

 मेडिकल  कालेजों  की  स्थापना

 9001,  श्री  राजेन्द्र  छुआार  शार्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  मेंਂ  मेडिकल  कालेज  खोलने  संबंधी  नीति  कया  हे

 किन-किन  राज्यों  में  मेडिकल  काटहोज  छोलने  संबंधी  प्रस्ताव  सहायता  और  मान्यता  प्राप्त
 काने  हेतु  प्राप्त  हुए  और

 इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्भय  किया  |

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मेश्ीं  डी  के  तारादेजी
 भारत  सरकार  की  मौजूदा  नीति  देश  मेंਂ  नए  मेडिकल  कालेज  खोलने  की  जमुमति  देने  कौ

 नहीं  है  ।  |
 अछूणाचल  सहित  कुछ  राज्यों  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  दीप  समुद्

 और  पांडिच्रेरी  संध  राज्य  क्षोत्रों  ने  मेडिकल  कालेज  खोलने  की  आअनुमति  वेने  के  लिए  अनुरोध
 किया  है  ।

 यख्पि  सरकारी  क्षेत्र  मे ंकोई  मया  मेडिकल  कालेज  म  खोलने  की  मौजूता  नौति  मेंਂ  कोई  परिवर्तन
 नहीं  फिर  भी  अभी  यह  निर्णय  लिया  जाना  हे  कि  क्या  प्राइवेट  क्षेत्र  में  अध्यताल  साधित  उपेक्षित  शुषिधाओं
 वाले

 मेडिकल  कालेज

 खोलने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  हे  जेसा  कि  भारतीय  आधुर्षिक्ञान  परियव  हारा  निर्धारित
 किया  गया  है  ।

 प्रौद्  शिक्षा  के  किए  आआंख्रटम

 9002.  प्रो०  उमारेहि  पेक्टेश्थरकू  :  क्या  मानथ  झंश्याध्षण  चिकाझय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ह

 करेंगे कि : ह है आय प्रदेश मेंਂ शासवी योजनाथतथ्रि के वौरान प्रोष्ठ शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्षकर कुल कितना आधषेटन किया गया हब
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 राज्य  मेंਂ  कौन  सी  एजेंसी  इन  कार्यक्रमों  को  आयोजित  करती  रही

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  कैरान  आन्य्र  प्रदेश  में  वर्षषार  कितना  लक्ष्य  निर्धारिस  किया
 गया  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  में  उसे  कहां  तक  सफलता  मिली  :

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोौशन  इस  कार्यक्रम  को  विशेष  रूप  से  आन्भ्र  प्रदेश  के  संदर्भ  में
 और  गहन  बनाया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 लागत  इंोशाधान  जिक्रा्म  मेश्री  अर्जुन  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  केरान  आय
 प्रदेश  में  प्रोढ़  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कार्यरत  राज्य  सरकार  अन्य  विभिन्न  एजेन्सियों  को  छुल  1783-7!
 लाख  रू०  मुक्त  किए  गए  हस  अवधि  के  ह्षैरान  मुक्त  किए  गए  अनुदानों  के  वर्षवार  ध्योरे
 निम्नलिखित  हे :

 वर्ष  राशि  रू

 1985-86  289.46
 1986-87  225.99

 1987-88  291.39

 1988-89  406.59
 1989-90  570.28

 इसके  आन्श्म  प्रदेश  मेंਂ  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  को  1572-00  लाख  रू०  की  कु
 राक्षि  भी  आध्ीटित  को  गई  आजंटनों  के  वर्षवार  ब्यौरे  निम्नलिखित

 वर्ष  राशि  छ०

 बज  ४०

 1985-86
 215.00

 400.00

 1987-88  290.00

 19889  .  300.00

 1989-90  36700

 जोड़  1572.00  लाख  छ०

 सातवीं  योजना  के  दौरान  रफक््प  में  शिक्षा  कर्मक्रम  सरकारी  तथा  गैर  संगठनों  छोनो
 के  हो  द्वारा  कार्याग्वित  किया  गया  था  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  26  प्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजनाएं  का०

 है  तथा  राज्य  क्षेत्र  मेंਂ  26  रंजेय  प्रौढ़  शिक्षा  परियोजमाएँ  कार्य  कर  रंहों  इसके  123

 स्वेष्छिक  एजेन्सियों  को  साक्षरता  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  की  गई
 m1  नह  भू

 राज्य  में  सातथी  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  में  निध्धारित  क्रिए  गए  साक्ष्य  तथा  बाखिला

 मिनलिखित

 85
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 वर्ष  ल्ञक्ष्य  उपलब्धियां  रू०

 1985-86  4.40  3.66

 1986-87  4.32  3.67

 1987-88  4.32  4.68

 1988-89  5.00  4.68

 1989-90  9.00  1.77

 और  पिछले  दो  वर्षों  के  राष्टीय  साक्षरता  मिशन  के  अन्तर्गत  मुक्तेय  नीति
 साम्ूर्ण

 साक्षरता  अभियानों  को  आयोजित  करना  है  ।  आम्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  निम्मणिखित  जिलों/क्षेत्रों  मे  सम्पूर्ण  साक्षरता

 अभियान  शुरू  किए  गए

 went
 ०७०

 B&B

 ४०9:

 '

 ३»
 (»+

 >>
 »ਂ

 यह

 चिल्तुर

 कुड़डापाह
 हेदरामाद  जिला

 नेल्लौर

 घिशाखापटनम

 कुरनूल
 महबयूबनगर  (6  मेडल  और  2

 खम्माम
 निजामाबाद

 पश्चिमी  गोदावरी
 .  करीमनगर

 .  पूर्वी  आदिलाबाद  तथा

 बारंगल  के  नौ  जिलों  के  प्रत्येक  का  एक  मंडल
 मेडेक  (9

 श्रीकाकुल्तम

 आशा  की  जाती  हे  कि  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  राज्य  के  शी  जिलों  को  सम्पूर्ण  साक्षरता
 अभियानों  में  शामिल  कर  लिया  जाएगा  ।

 लेरंल  को  लोक  छलाये

 9003.  प्रो  झात्रित्री  झद्भन  :  क्या  आमज  सक्षाघ्रन  विकाश्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंरो  कि :  ही

 क्या  सरकार  द्वारा  केरत  की  लोक  कलाओं  को  संरक्षण  देने  के  हिए  कोई  कदम

 उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  क्या  हे  और  इस  संबंध  में  कितनी  ठपक्षण्षि  हुई

 86
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 मानत  संद्याध्न  लिकाहय  मंत्री  शर्जुन  और  संस्कृति  चिभाग  हारा
 आदिवासी/लोक  कला  एवं  संस्कृति  के  संवर्धन  एवं  प्रसार  की  एक  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  जिसके
 अन्हर्गत  स्वेज्छिक  सांस्कृतिक  व्यक्तियों  और  संस्थाओं  को  इस  क्षेत्र  मेंਂ  विभिन्न  परियोजनाएं  आरंभ
 करने  के  लिए  वित्सीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  |  इस  योजना  के  केरल  राज्य  सहित  देश  के
 विभिन्म  भें  से  प्राप्त  सभी  आवेदन-पत्रों  पर  एक  विशेषज्ञ  सलाहाकार  समिति  दारा  विचार  किया  जाता  है  ।
 तत्पश्चात॒  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  के  आधार  पर  अनुदान  दिए  जाते  हैं  ।

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थापित  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्रों  को  भी  अपने  अतग-अल्क  कार्यक्रमों  के
 माध्यम  से  लोक  कलाओ  को  प्रोत्साहित  करने  का  कार्य  सौंपा  गया हे  ।  हन  केन्द्रो ंमें  लोक  कलाओਂ के  परिरक्षण
 एवं  संरक्षण  के  प्रलेखन  के  कार्यक्रम  भी  मौजूद  हें  ।

 केरल  मेंਂ  शलकमीकी  शिक्षा

 9004.  श्री  भाइल  जान  अंजलोज  :  क्या  मानणथ  शेश्याध्यम  जिकाशाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कया  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  तकनीकी  शिक्षा  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  आग्रह  किया

 यदि  तो  तस्संगंधी  ब्योरा  कया  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 आनज  संचालन  लिकाल  बंजी  अर्जुन  :  से  राज्य  योजना  के  केरल

 सरकार  हारा  तकनीकि  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  योजना  आयोग  को  भेजे  गए  प्रस्तावों  के  राज्य

 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्सीय  सहायता  हेतु  कोई  विशिष्ट  अनुरोध  नहीं  किया  गया  है  ।  केरल  में

 पारतौय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  और  भारतीय  प्रथन्थ  संस्थानों  की  पच्दति  पर  विशिष्टता  के  केन्द्रों  को  स्थापित

 करने  के  उनके  अनुरोध  के  सम्बन्ध  में  इन  परियोजनाओं  पर  पूर्ण  रूप  से  केन्डीय  क्षेत्र  के  अम्तर्गत  विचार  करने
 के  लिए  राज्य  को  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  कर  दी  गई  है  |  यड  राज्य  सरकार  का  कार्य  है  कि  थह  इस
 प्रयोजनार्थ  पर्याप्त  कोष  जुटाने  के  लिए  अपनी  योजनाओं  पर  चर्चा  करें  ।

 सतरल  महोत्यज

 9005.  श्री  शशवेसराण  क्या  जज़ल  चंचाधाम  शलिलात्ा  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  जर्ममी  मेंਂ  भारत  महोत्सव  का  आयोजन  किया  था  रहा  हे  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  वर्ध  1992  के  दौरान  किम-किम  देशों में  भारत  महोत्सव

 ५  आयोजित  करने  का

 पर्यटन  की  दृष्टि  से  उक्त  महोत्सवों  से  क्या  उपलब्धि

 हैः
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 मानव  संक्षाघस  विकाश  मंश्री  अजुंग  :  हां  ।  यह  1991  मेंਂ  प्रारंभ

 हुआ  पा  ।

 ऐसा  कीई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जर्मनी  में  आयोजित  भारत  मद्दोत्सव  से  जर्मनी  में  भारत  के  बारे  में  जागरूकता  और  सुध्पष्ट  छवि

 उभारने  मेंਂ  सहायता  अमिल्ली  है  ।  चूंकि  जर्मन  पर्यटकों  ढ़ारा  भारत  का  प्रमण  काने  का  मुद्य  प्रयोजन  सांह्कृतिक
 पर्यटन  भाश्त  महोत्सव  से  जर्मनी  से  भारत  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  मेंਂ  वृष्दि  हुई  है  ।  महोत्सव

 के  आहंभ  होने  के  बाद  पर्यटन  संबंधी  पृछताछ  और  जारी  किए  गए  वीजाओं  की  संख्या  में  उल्तोखंनीय  वृष्दि

 हुई  है  ।

 अनुवाद  [

 जीवाश्मोंਂ  द्वारा  एड्स  का  इलाज

 9006.  श्री  शंकर  सिंह  वाघेता
 न्औ  रु  मै  ht श्री

 भरी  अटेता  जिहारी  आाजपेयी
 )

 क्या  स्वाइब्य  और  परिवार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ??  1992  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  टिंविंग  फासित्स

 हेहप्स  एड्स  कयोरਂ  शीर्षक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  कया  हार्सशू-फ्रेबਂ  के  नाम  से  ज्ञात  श्ीवित  जीवाश्म  उड़ीसा  के  बादग़सौर  जिले  में

 चान्हीपुर  के  समुद्र  तटीय  जहा  में  भारी  मात्रा  मेंਂ  पाया  जाता  है

 स्रदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इंसके  खून  के  औधणीय  गुणों  का  ब्रयोग  एड्स  तथा  अन्य

 बीमारियों  के  लिए  करने  का  है  जैसाकि  पंश्चिमी  देशों  मेंਂ  किया  जाता  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 ४)  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सिर्यात  करते  हे  ..  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  क्
 मानक  झंस्नाध्नन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं

 और सभा  पटल  पर  रख  दी

 शुलती-मिराज-कोन्दा  रेल  काइल  को  जड़ी  रेल  लाइन  में  बदलना

 9007:  जी  हरौझ  शस  क्या  केक  मंजी  शाह  कृपा  करेंगे
 हर

 क्या  हुबली-लोक  और  पसिशाज-लोग्या  रेल  फाइल  क्ोःबड़ी  काइनों  में
 wer  बढछने  कौ  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  गई  हे

 यदि  हां  तो  कुल  अनुमानित  लागत  तथा  वर्ष  1992-93  हेतु  नियत को  गई  चतराशि का  ब्लोश  कया

 और  +.स्त  ह नम  कद
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 इस  परियोजना  को  शुक्त  करने  ओर  पूरा  करने  का  समयश्रच्द  कार्यक्रम  क्या

 रेल  मैश्रालय  में  राज्य  मंश्री  मतिस्तर  :  हां  ।

 और  इन  निर्माण  कायों  कौ  अनुमानित  हंक्रात  और  1992-93  के  छेरान  मुहैया  कराए  गए
 परिव्यय  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  हे  :_.

 ण

 परश्योजना  का  नाम  अनुम;।भनिल  लागत  परिष्यय

 1992-93

 मिरज-को  ख  122  कशोड़  रुपये  1  करोड़  रुपये

 इसपेट-(बली  312  करोड़  रुपये  करोड़  रुपये

 1992-93  इस  काम  को  शुरू  किए  जाने  की  संभावला  है  ओर  आशा  हे  कि  यह  कार्य  पंचंदर्थीय
 योजना  के  दौरान  पूरा  हो  जायेगा  ।

 थन्ध  के  खोल-सम्ां शो  के  आयोजन  हेतु  नियमों  ढोल

 9008.  श्री  जी०  भ्रीनियाद्य  प्रसाद  :  क्या  परयावरणा  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा
 करी

 क्या  सरकार  को  टेड  एसोशिएशन  से  सांस्कृतिक  ज्यापार  के  अंग  के  रूप  में  बन्य  पशुओं
 के  सर्कल  में  खेल-तमांशे  उन्हे  हांसिले  करने  तथा  खेल-तमाशे  के  आयोजन  उनके  सम्भम्धी  मियमों  में

 दील  देने  के  लिए  कोई  उभ्यावेदन  प्राप्ठ  है  :

 कप  चम्य  कीचों  को  खोक-तमाशे  दिखाने  प्रतिकाज्ण  तातने  से  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  सर्कस  व्यापार  विकास  देतु  नियमों  में  होल  देमे
 का  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण्रीय  और  श्रम  के  राज्य  संश्री  कंजत  मांथोः  हां  ।

 से  (a)  भारत  सरकार  ने  2  1991  कौ  के  अन्दरों

 चैतों  और  छुल्तोंਂ  3  तजवा  प्रदर्शन  पर  उ्रतिक्न्ध  तम्ना  विया  हे  ।  सर्कुस्र  फेडरे्षन  ने  इसे
 दिशलोी  के  हच्च  व्याआाराय  में  चुनौती  री  डे  ।  दिलती  उच्तय  म्याधाइत्य  मे  ठकश  सचिसृचना  को  लागू  करने  पर
 रोक  तगा  दी

 के  म्टरीथं  विद्यालय  शेग़ठम  में  भिम्ुक्तितियोंਂ  के  लिये  पैमल

 9009,  श्री  हीसोच  छुमार  गंगवार  :  क्या  मानथ  संग्ाध्यम  जिकाछ्य  मंत्री  यड  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 लिखित  $  92

 क्या  केन्द्रीय  विधालय  संगठन  ने  1988  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  कौ  छोषित  रिक्तियों  की

 अपेक्षा  50%  लम्बा  चयन  पैन  तेयार  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  का  निर्णय  अभी  तक  लागू  हे  अथवा  इस  बीच  रद्द
 कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  ठसके  क्या  कारण

 मआामत  हाीश्ाध्ाम  वथिकाह्म  मंत्री  अर्जुन  से  हां  ।  केन्द्रीय  विधालय
 संगठन  के  श्ञासी  बोर्ड  ने  शिक्षण-पदोਂ  के  मामले  मेਂ  घोषित  रिक्तियों  की  अपेक्षा  50  प्रतिशत  क्म्बा-चयन  पैनल
 तैयार  करने  को  अमुमोदित  किया  हे  ताकि  संगठन  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  की  पूरी  आपूर्ति  कर  सके  ।
 यह  एक  बार  मेंਂ  लिया  गया  निर्णय

 जिकमएशिता  भें  सेग्नछालय  का  लिर्माण

 9010.  क्री  चुन  चुन  प्रश्षाद  यादल  :  क्या  बरामज  संसाध्ाम  जिकासत  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  जिला  बिहार  में  का  निर्माण  करने  हेतु  धगराशि
 आधंटित  कौ  गई

 यहि  तो  इस  संग्रहाकय  के  निर्माण  मेंਂ  विक्म्थ  होने  के  क्या  कारण

 इसका  निर्माण  कार्य  कब  से  शुरू  होने  कौ  सम्मायना

 मामण  संखाध्ाम  जिलाल  मंश्री  अर्जुन  :  से  विक्रमशिका  स्थित  मूर्ति  हेड  के

 चातू  वित्तीय  वर्ण  मेंਂ  बमकर  पूरा  हो  जाने  कौ  सामावना  हे

 खुली  जिक्री  के  लिए  औमनी  छा  छोटा

 9011.  झी  आकुशराज  दाजसाढेश

 को
 जौ  शांछर  राज  छातो

 :  क्या  खा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भूतत-काल  में  रेलमर  में  चीनी  की  खुली  बिक्री  के  शिए  जोषित  मासिक  कोरे  में  से
 समानता  के  आधार  पर  फेक्टरी-वार  बिक्री  के  लिए  चीनी  का  कोटा  निर्जारित  करती  रही

 क्या  सरकार  ने  यह  प्रणली  बन्द  कर  दी  है  और  वह  चौनी  की  रुली  बिक्री  के  लिए  धोषित
 मासिक्त  कोटे  से  राज्यवार  चऔीमी  देरें  कौ  प्रणाली  उपना  रही  और

 यदि  तो  इस  प्रणली  में  किये  गए  परिवर्तन  के  क्या  कारण
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 खाता  मंत्रालय  के  राज्य  जंश्री  तरूश  हां  ।

 हां  ।

 प्रत्येक  क्षेत्र  मेंਂ  चीनी  ठत्पादक  के  विभिन्न  तरीकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  साथी  दूरी  तक

 अनावश्यक  रुप  से  चीनी  लाने  ले  जाने  को  रोकने  के  विभिन्न  चीनी  उत्पादक  राज्यों  से  समुचित  मात्रा  में

 रिलीज  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पच्दति  मेंਂ  परिवर्तन  किया  गया

 रेल  जिध्याग  भें  पेट्रोल  कौ  किस  चोरी

 9012.  ज्ली  मोशन  क्या  रेत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  रेलवे  के  इगतपुरी  रेल  स्टेशन  यारई  पर  रेलथे  के  पेटोलल  टैंकरों  से  पेटोल  की  कथित
 चोरी  के  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आये

 यदि  तो  इस  प्रकार  चुराये  गये  पेरोल  की  मात्रा  क्ा  ब्यौरा  क्या  तथा  वह
 कितने  मृत्त्य  का

 कथा  भारतीय  तेल  निगम  ने  रेलवे  स्टेशन  याई  से  पेटोल  की  चोरी  के  लिधे  रेल  चित्ताग  पर  हवा
 दायर  किया

 यहि  तो  भारतीय  तेज़  निगम  ढारा  रेलवे  पर  कितनी  भनराशि  का  क्ाषा  किया

 गा

 क्या  इस  बीच  दावे  का  निपटारा  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  दावे  के  संबंध  में  किसनी  धनराशि  का  पछुरातान  किया  गया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हां  ।

 यह  मामला  केंद्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  भेजा  गया  हैं  ।  प्रारम्मिक  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि
 1991  से  1991  के  दौरान  हुई  चोरी  1.5  करोड़  रुपये  से  2  करोड़  रूपये  के

 पृ"््य  की  थी  ।

 और  नहीं  ।

 (a)  और  प्रहन  नहीं  ठठता  ।

 रमआट-जोनगांव  रेल  काहइन  का  जिल्लुतीकरण

 9013.  डा  असीम  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पूर्व  रेलवे  के  सिमालवाद्  डिवीजन  में  रनणाट  बीनगांव  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  करने  का
 कोई  प्रस्ताथ  और

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  कया  हे  और  इस  समय  यह  मामला  किस  चरण  में

 है  ?

 9]
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 रेल  मंत्रालय  मे  राज्य  भेश्री  नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  !

 रेल  पिध्मागों  हिंदी  छा  प्रयोग

 9014.  छुमारी  विम्ला  क्या  रेल  मंत्री  यार  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेल  विभारों  के  कामकाज  में  हिंद्री  के  प्रयोग  में  हुई  प्रगति  के  आकं॥+  में
 1990  के  हैरान  कोई  रिपोर्ट  तेयार  की

 गहि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  और

 रे  छिभागों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ाने  देतु  कया  फादन  उठाये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  मे  राज्य  मेश्री  हां  ।

 रेक्ष  कार्यातयों  में  धिंदी  के  प्रयोग  के  सेबंध  में  रिपोर्ट  गुल  मंत्रालय  क्रो  हर  वर्ष
 लिजचायी  सर  रही  हे  +  जहां  तक  मृल्मांकम  वर्ष  1990-91  का  संबंध  हे  ।  राजभाधा  अधेनियम  की  धारा  3  (3)
 है  आतर्गत  रेशावे  जोई  में  96%  दस्तावेज  और  रेसलों पर  98.8%  दस्तावेज  डिनी-अप्रेज  दिध्गची  रूप  में  जारी  किये

 गये  हैं  ।  वर्ष  1990-91  के  देश भर  में  और  क्षेत्रों  में  स्थित  केन्द्रीय  कार्यालयों तथा
 शज्य  धरकारों  को  15,  61,  073  पत्र  हिंदी  मेंਂ  पेजे  गये  ।  1990-91  2,  65,  979  कर्मचारियों को  प्रजोभ

 प्रवीण  और  प्राक्ष  आदि  में  तया  3,494  और  1.798  कर्मचारियों  को  हिंदी  टाइपिग  और  हिंदी  आशूक्तिपि  में

 प्रशिक्षित  किया  गया  :

 रेशों  पर  हिद्ली  का  अभिक्राधिक्र  प्रजोग  सुनिश्चित  करने  लिए  आवश्यक  कदम  ठठामे  गये

 तथा  रेलॉ/रेलपे  मोर्ड  के  उच्चाधिकारियों  द्वारा  विभिन्न  स्टेशनों/कार्यलयों'  का  नियमित  से  निरीक्षण  किया

 जा  रहा  विभिन्न  जांच  जिंदुओं  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  है  और  प्रोत्साहन  दिये

 रहे  हैं  ।

 झागजानी  उत्पादों  के  पैकेजिंग  और  हुलाए  के  लिए  त्तकड़ी

 9015.  झौ  परशखरात  क्या  परयांवरश  ओऔ*  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  देशा  मेंਂ  बागवानी  उत्पादों  के  पैकेजिंग  और  दुलाई  के  लिए  प्रतिवर्ष  प्रयोग  की
 घाली  लकड़ी  के  बारे  मेਂ  कोई  छृल्यांकन  किया

 यहि  तो  तत्संधंधी  ब्यौरा  क्या  है ओर  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  जहां  इसका  प्रयोग  किया
 जाता  है  विशेष  रूप  से  वे  राज्य  जहां  इसका  प्रयोग  बड़े  पेमाने  पर  किया  जाता  और

 सरकार  हारा  इसे  कार्य  के  लिए  पेड़  म  कांटे  जाने  के  क्षिए  क्या  कदम  ठठाये  जा  '

 रहे
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 है  1914  बत्त

 $..  प्रयिरण  ओर  घम  मंत्रात्ाय  राज्य  मेश्री  कम्तल  :  और  फलों  और
 की  पैकेजिंग  करने  के  लिए  लकड़ी  के  उपयोग  के  बार  में  कृषि  मंत्रालय  दारा  1983  मेंਂ  गठित  कृत्यक

 की  रिपोर्ट  के  अनुसार  देश  में  बागवानी  संबंधी  उत्पादों  की  पेकेजिंग  के  सिए  लकड़ी  की  आवश्यकता  1990
 '  5.9  मिलियन  घन  मीटर  शॉकी  गई  थी  ।  बागवानी  उत्पादों  की  बड़े  स्तर  पर  पैक्केजिंग  करने  के  लिए  लकड़ी

 का  उपयोग  हिमाचक  जम्मू-कश्मीर  तथा  उत्सर  प्रदेश  राज्यों  में

 किया  जाता  हे  ।

 सरकार  हारा  निध्नलिक्तित  उपाय  किए  गए  हैं  :-

 1.  ब्रागवानी  ठत्पादोंਂ  की  पेकेजिंग  के  लिए  तार  से  ब्रांध  कर  पैकिंग  क्राफ्ट  पेपर  कवर  वेमीर

 लहरदार  फाइबर  बोर्ट  के  ठच्च  घनत्व  वाले  पोलीधौन  लाइरदार  प्लास्टिक

 कार्टनों  आदि  जैसे  ज़कड़ी  के  विकल्पों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  हें  ।

 2.  घन  1980  को  अधिक  कड़ा  थनाया  गया  है  ।

 3.  कम  से  कम  कुछ  वर्षों  के  लिए  पहाड़ों  मेंਂ  एक  हजार  मीटर  से  अधिक  ऊंचाई  पात्ती  पह्ठाड़ियों  पर

 हरे-भरे  वृक्षों  की  कटाई  पर  प्रतिबंध  लगाने  पर  घिचार  करने  के  लिए  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों

 को  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  गए

 4.  वनरोषण  करने  के  लिए  प्राकृतिक  वनों  को  पूरी  तरह  से  काटने  को  रोकना  और  जहां  इस

 प्रक्तार  की  कटाई  बन  वर्धनीय  कार्यों  के  लिए  लसिषार्थ  वहां  ग्रह  कटाई  पहाड़ियों पर  10  हे

 और  मैदानी  इक्ाकों  मेਂ  25  हे०  से  अधिक  नहीं  होनी  तथा

 5.  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  के  बिना  गैर-बानिकी  प्रयोजन  के  लिए  बन  भूमि  का  किसी  भी  प्रकार

 से  प्रयोग  नहीं  किया  जा

 वृक्षिण  मध्य  रेलले  में  उपलक्ष्य  म्राल  दिल्ले

 9०016.  ञ्ली  लेजनारायश  झिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 स्वाठबी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  तुलना  मेंਂ  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को  कितने  मात  डिघ्ले

 उपलब्ध  कराये  गये  तथा  1991  के  अन्स  तक  उसके  पास  कितने  माल  डिब्बे  उपछण्ध  थे

 क्या  दक्षिण-मध्य  रेज्तवे  के  पास  माल  ढिव्जों  की  संख्या  में  कमी  आयी  हे  और  यवि  तो

 तत्संभंधी  ब्यौरा  क्या

 मरम्मत  के  लिये  कार्यशाला  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  किसने  माल  डिब्बे  सेजे  कु  कितने  डिब्यों

 की  मरम्मत  की  गई  तथा  विश्चेचः  1991  तक  की  स्थिति  के  अमुसार  कितने  डिब्बे  उपयोग  के  अनुपयुक्त  थोधित

 गये  :  और

 आठवीं  पंचरवर्धीय  योजना  के  दौरान  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  माल  डिब्धोंਂ  और  यातायात  के  लक्ष्य  पूरा
 करने  के  लिये  सरकार  हारा  क्या  कदम  ठठाये  जा  रहे

 रेश  मैश्नालय  में  राज्य  मेश्री  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  सभी  क्षेत्रीम

 हैक  के  लिए  कुछ  मिलाकर  89.756  माल  डिब्बे  प्राप्त  किये  गए  थे  किन्तु  शुध्द  पृष्दि  केवल  27,547  माल

 हिध्णे  हो  हुई  थी  क्योंकि  इसके  साथ-साथ  62.209  माल  डिब्बे  मकारा  छो  गए  थे॥
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 31-12-91  को  बिका  अच्य  रेलवे  के  माल  डिब्जे  बेड़े  बड़ी  लाइन  के  39.603  और  मीटर  लाइन  के

 10.597  माल  डिवख्ले  थे  ।

 रक्षिण-मध्य  रेलवे  के  स्वामित्व  में  बड़ी  लाइन  के  माल  डिब्बा  बेड़े  में  31-12-90  की  तुलना  में

 31-12-91  को  क्गभग  400  माल  डिब्बो  की  वृध्दि  हुई  थी  और  मीटर  लाइन  के  माल  डिब्बों  मेंਂ  लगभग  इतनी

 ही  कमी  आई

 जहां  तक  अलग-अलग  रेलों  के  यातायात  कौ  आचश्यक्ताजों  का  संबंध  अलग-अलग  रेलवे  के

 स्वामित्व  मेंਂ  माल  डिब्बा  बेड़े  का  कोई  महत्व  नहीं  है  क्योंकि  उस  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  विज्ेष  स्टाक  को

 छोड़कर  पूरा  माल  डिब्बा  बेड़ा  सी  रेलों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करता  है  ।

 (1)  (i)  वर्ष  1991  में  कारखानों  को  भेजे  गए  ब०  ता०  ले  माल  10,110
 डिब्मों  की  संख्या

 (i)  वर्ष  1991  में  कारखानों  को  भेजे  गए  मी०  का०  के  माल  3,64

 डिब्लों  की  संख्या
 (0)  पर्ष  1991  में  नकारा  धोषित  किए  गए  ब०  ता०  के  माक्त  1.011

 डिब्बों  की  संख्या
 (५)  वर्ष  1991  में  नकारा  घोषित  किए  गए  मी०  ला०  के  मात्त  डिब्बों  की  480

 संख्या

 आठवीं  योजना  1.50.000  चषाहिए  मात्त  डिब्बे  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  हे  जो  दक्षिण-मध्य
 रेलचे  सहित  सभी  रेलोंਂ  की  प्रावश्यकताओं  को  पूरा  करेंगे  ।

 समिलनादु  में  गम्ले  कौ  पेराई

 9017.  डाह  एच  सौम्दम  :  क्या  खाता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तमिलनाडु  में  इस  समय  की  सारी  गन्ना  मिलों  हारा  कुल  गन्ना  उत्पादन  के  कितने  प्रतिशत  भाग
 की  पेराई  की  जा  रही

 क्या  यह  प्रतिशत  राष्ट्रीय  औसत  से  कम

 यहि  तो  कितना  प्रतिशत  कम  और

 इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक्  कदम  ठठाये  गये  हें/ठठाने  का  विचार

 खाल  मेश्रात्य  के  राज्य  मंत्री  तकण  1990-91  चौनी  मौसम
 के  खेरान  तमिलनादु  की  चीनी  फेक्टियों  ढारा  तमिलनाडु  में  उत्पादित  गन््मे  के  52.9  प्रतिशत  की  पेराई

 की  गई  जबकि  राष्ट्रीय  औसत  50.9  प्रतिशत  था  ।

 नहीं । और प्रश्न ही नहीं



 16  1914  लिखित  उतर

 लीगढ़  मुषध्तिम  विश्वविज्ञातय  क्रे  अधिकारियों  को  कारश  बताओ  नोटिय

 9018.  श्री  ई०  अहमद  :  क्या  मानव  सोेल्ताध्न  जिकाहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे

 क्या  अलीगढ़  मुस्तिम  विश्वत्रिद्यालय  के  अधिकारियों  को  कोई  कारण  बताओ  नोटिस  जाशी  किया
 गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 विश्वषिद्यालय  के  अधिकारियों  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 मानच  संसाधन  विकाहय  मंत्री  अर्जुन  से  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविश्वालय
 की  कोर्ट  ने  20-8-1989  को  आयोजित  अपनी  बैठक  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  योग्यता  के  आधार  पर  मुह्सिम
 छात्रों  के लिए  कक्षा  हा  डिग्री  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  और  व्यावसाधिक  पाठयक्रमों  मेंਂ  50%
 त्यानों  के  आरक्षण  के  संबंध  में  त्याथजी  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  करमे  का  संकक््य  किया  ।  चूंकि  यह

 संकल्प  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  की  घारा  20  के  प्रावधानों  के  अनुकूल  नहीं
 जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  विश्वविद्यालय  किसी  भी  मत  या  वर्ग  के  सभी  व्यक्तियों  के

 लिए  खुला  संकल्प  के  निराकरण  के  तिए  अलीगढ़  मुह्लिम  विश्वविद्यालय  ठधिनियम  की  भार  ।3  (6)
 के  तहत  विश्वविद्ञातय  को  एक  कारण  श्रताओं  नोटिस  जारी  किया  गया  था  |  कारण  बताओं  नोटिस  का  उतर

 विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  नहीं  हुआ

 गांवों  में  स्वास्थ्य  कर्मचारी

 झोनकर  न्कि 9019.  भ्री  राजनाथ  झोनकर  शाघ्घौ

 )
 :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवाश  कल्याश  मंत्री  यह

 झी  राम  अवध

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  के  सभी  हिस्सों  में  स्थित  ग्रामीण  उपकेद्रों  में  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  को  तैनात  किया  गया

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  और

 देश  के  सभी  गांवों  मेंਂ  तेनाती  के  लिए  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  क्री  बिस्तुत  योजना

 क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ही  के०  ताहादेशी
 :  और  उपलब्ध  सूचना  के  देशा  में  कार्यरत  1.31.385  उपकेम्दों  मेंਂ  से  ऐसे

 1.25.502  उप-केन्द्र  कार्य  कर  रहें  हें  जहां  सहायक  नर्स  मिडवाइफें  एन  तैनात  हैं  ।  पुरुष  स्वास्थ्य

 कार्यकर्ताओं  बाले  1.17.124  उप  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इन  कार्यकर्ताओं  कीं  भर्ती  राज्य/संध्  राज्य  क्षेत्र

 सरकारों  दारा  की  जाती  हे  ।  महिला  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  के  वेतन  के  लिए  भारत  सरकार  भन  देती  है  तथा

 पुरुष  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  के  वेतन  के  तिए  राज्य  सरकारें/सेघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारें  चन  वेती  हैं  ।

 देश  19.908  सीटों  की  प्रवेश  क्षमता  वाले  473  ए०  एन०  एम०  महिज्ा  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  स्कूल
 तथा  2.873  सौटोंਂ  की  प्रवेश  क्षमता  वाले  46  प्रोन्नति  परीक्षण  स्वास्थ्य  ह्कुल  क्रार्य  कर  रहे

 हैं  ।  देश  में  प्रामीण  क्षेत्रों  के लिए  महिला  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  ओर  महिला  स्वास्थ्य  सहायकों  की  मांग  को  पूरा
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 करने  के  लिए  ये  प्रशिक्षण  स्कूल  पर्याप्त  हैं  ।  47  स्वास्थ्य  और  परिषार  कह्याण  प्रशिक्षण  केन्द्र  पुरुष  स्वास्थ्य

 कार्यकर्ता  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चत्मा  हें  हैंਂ  जितकी  प्रवेश  क्षमता  2.820  है  ।  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रशिक्षण

 क्षमता  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इसलिए  सरकार  ने  50  और  स्कूल  खोलने  की  म॑जूरी  दें  दी  हे  ।

 रेल  टिकटों  में  रियायतेਂ

 9020.  डा०  आर०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ते  कैंसर  तथा  मानसिक  रुप  से  अश्ञांत  व्यकितयों  को

 उसके  एक  सहयग्रोगी  के  क्रम  दरों  पर  टिकटेਂ  प्रदान  करने  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  यही  रियायत  नेत्रहीन  ध्यक्तियों  को  भी  दी

 रेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  केसर  के

 नेश्रहीन  और  मानसिक  रूप  से  विक्विप्स  व्यक्तियों  को  अनुमेय  रियायतोंਂ  का  व्यौरा  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 रियायत  की  मात्रा
 व्यक्तियों  की  कोटि

 पहला  वर्जा  वूस्तरा  दर्जा

 1.  निम्नलिखित  रूप  में  टूनामेंटों  मेंਂ  भाग  केने  वाले

 खिलाड़ियों
 व्यक्तिात  छकूप  में  कुछ  नहीं  50%

 (a)  टीमों  के  छूप  में  50%  50%

 2.  आर्धुन  पुरस्कार पामे  बातों  को  छुछ  नहीं  50%

 3.  ह्रोणाचषार्य  पुरस्कार  प्राने  बाक्तों  को  कुछ  नहीं  50%

 4.  संगीत  और  नृध्य  मंहत्तियों  को  छुध  नहीं  50%

 $.  उपचार  के  अकेते  या  अमुरक्षी  के  साथ  यात्रा  कर  75%  दोनों  के  75%  दोनों  के

 कैसर  के  रोगियों  को  लिए  किए

 6.  अनुरक्षी  के  साथ  यात्रा  कर  रहे  मानसिक  रूप  से  75%  दोनों  के  75%  दोनों  के

 व्यक्तियोंਂ  को  लिए  लिए

 7.  अकेले  या  अनुरक्षी  के  साथ  यात्रा  कर  रहे  नेत्रह्टीन  75%  दोनों  के  75%  दोनों  के

 व्यक्तितयों  को  लिए  लिए



 )$  1914  लिखित  उसर

 उल्लर  रेलवे  के  पुल  विभाग  के  कर्मचारियों  का  सुगतान

 9५021.  श्ली  हरिकेवतत  प्रद्माद  :  क्या  रेत  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रेणवे  धोर्ड  के  उत्तर  रेलवे  के  पुल  विभाग  में  कार्यरत  चतुर्थ  श्रेणी  के  2500  कर्मचारियों  के

 वेतन  की  लगभग  दो  करोड़  रूपये  की  राशि  1973  से  बकाया  पढ़ी

 यदि  तो  उनके  वेतन  के  घुगतान  में  इतनी  देरी  होने  के  क्या  कारण  और

 इसका  भुगतान  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  संभाषना

 रेल  सैश्रातय  में  राज्य  मंत्री  से  उत्सर  रेकषे  के  पुल  विभाग  के

 कतिपय  नेमित्तिक  श्रमिकों  को  अस््थायी  अहोदा  देने  के  कारण  बकाया  राशि  के  घुगतान  के  लिए  कुछ  शव  रेलवे
 को  प्राप्त  हुए  हन  दात्रों  का  सत्यापन  किया  जा  रहा  हे  ।  सत्यापन  प्रक्रिया  पूरी  हो  जाने  के  पश्चात  ही

 बकाया  देय  राशि  का  घुगतान  किया  जाएगा  ।

 योग  जिए्रश्तिद्यालय

 ...  9022.  श्री  राजेश  क्या  मामज  संझाध्यम  विक्काप्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  योग  के  वैज्ञानिक  और  आध्यात्मिक  पहलुओं  पर  अनुसंधान  करने  हेतु
 योग  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सामणल  संश्याध्ाम  विक्राश्  मंत्री  अर्जुन  से  गए  केम्दीव  विश्ववित्तालय
 स्थापित  करने  संबंधी  सरकार  की  मौति  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  संजंध  प्रेਂ  अत्यंत  कमी  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  फेलौय  सरकार  एक  योग  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  संजंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  क्र
 रही  है  ।

 आमुर्वेतिक  दाओं  का  शभात

 9023.  डा«  महादौपक्त  सिंह  शाक्षय  :  क्या  स्थास्यत  और  परितार  कक्याए  मंत्री  यह  बहाने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाजार  में  छुछ  आयुर्वेदिक  दवाओं  का  अभाष

 यादें  तो  तम  दवाओं  के  क्या  मा  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  बआजार  में  ऐसी  दवाओं  की  पर्याप्त  सप्लाई  हेतु  क्या  कदम  ठठाने  का

 विचार |
 मरानत  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  बाजार  में  आयुर्वेदिक  औषधियों  की  कमी

 होने  के  बारे  में  हस  मंत्रालय  को  कोई  सूचना  नहीं  हे  ।

 97
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 ओर  ये  प्रएन  नहीं

 परेल्ती-पीलीभीत-लस््षनउट  रेस  ताहन  को  बड़ी  लाइन  में
 घऋदतलना

 9024.  परशुराम  गंगवार  ;  क्या  हेल्ल  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विखार  पीतीमीत  होकर  लखनऊ  से  बरेली  तक  रेल  साइन  को  बड़ी  लाइन  में
 बदलने  का

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तो  हसके  क्या  कारण

 रेज्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 संसाधनों  की

 सॉकलेटोਂ  मेः  मिकल

 ५025.  श्री  आर»  कादसम्धूर  जनारदसन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कृकयाण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  चॉकलेट  में  केसर  जन्य  पदार्थ  निकत  के  अवश्कोष  पाए  ज़ाते  और

 यदि  तो  ऐसे  ख़तरनाम  चॉकणेट  खाने  से  बच्चों  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  एए

 हृथास्थय  ओर  परियार  कर्याण  मंत्रालय  में  राज्य  अंभ्री  डी०  साहादेशी
 :  और  पर्यावरणिक  अनुसंधान  जो  एक  छोटी  सी  प्राइचैट

 प्रयोगशाला  ने  के  कुछेक  नम्न॒नों  की  जांच  की  हे  ओर  सूचित  किया  है  कि  इनसे  चॉकलेट  में  काफी
 अधिक  मात्रा  में  निकत्त  के  होने  का  पता  चलता  है  ।  राष्ट्रीय  पोषण  जो  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  एक  स्थायी  अनुसंधान  केन्द्र  में  विशएेषण  किए  गए  चॉकलेट  के

 नमूनों  के  परिणाम  डेनमार्क  से  अर्थात  1.06  मि०  पग्रा//क्ि  ग्रा०  के  औसत  ओक  के  साथ  सूचित  किए  गए
 परिणात्रों  के  अमुकूल  वाए  गए  हैं  ।  विध्वव  स्वास्थ्य  संगठन  की  मंधीनतम  रिपोर्ट  मेਂ  उत्लेख  किया  गया  है  कि

 निकल  का  मुख  से  सेवन  करने  से  केसर  पैदा  होने  के  ख़तरे  के  प्रमाण  नहीं  मिले  निंकल  को  कुछेक
 सेयंत्रों  और  जीवाणुज  एन््जाइमों  में  अनिवार्य  धातु  पदार्थ  दर्शाया  गया  हे  ।  इस  सूचना  करे  आधार  पर  राष्ट्रीय
 पोषण  हेवराबाद  ने  श्रताया  हे  कि  चॉकलेट  में  निकल  की  कोई  अधिकतम  मात्रा  निर्धारित  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 साच्य  पदाथों  मिक्तालट

 9026.  श्री  शोभनाद्ीश्यर  राज  जाइडे  :  क्या  स्थास्थय  और  परिजार  कसयाए  मेत्री  यह  अताने



 15  1014  लिखित  उतर

 क्या  सरकार  को  ख़ुकरा  व्यापारियों  से  खाद्य  पदार्थों  में  मिक्तावट  के  भरे  में  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हुआ  हैः

 यंदि  ता  तत्सेअंधी  अ्योरा  क्या  और

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हे  अथवा  करने  का  वियार

 स्वास्थ्य  ओर  परिजार  कलयाणश  मंग्रालय  में  राज्य  सेत्री  डी  छ०  उारादेजी
 :  से  लघु  स्तर  के  छ्मृदरा  बिक्रेता  एसोसिएशन  ने  खुबरा  म्रिफ्रेताओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने

 के  लिए  ख्लोत  पर  ही  सम्थरायथ  अ्रपम्तिश्रण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  को  अम्याषेदन  दिया  हे  ।

 राज्य/संच  राज्य  क्षेत्रों  के  खाद्य  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  को  सज़ाह  दी  गई  हे  कि  वे  थोक  विक्रेताओं  और
 निर्माताओं  के  स्तर  पर  त्लाश्य  के  नमृने  छोने  पर  अधिक  जोर  हें  ।  उम  मामलों  मेंਂ  जहां  मिलाचट  छोत  पर  की  गई

 खुदरा  विक्रेताओं  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  के  तिए  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  अधौन
 पर्याप्त  उपभ्न्ध  भी  मौजुद  हे  ।

 प्रवेश  आरक्षण

 ०027.  श्री  शाम  नाशायण  क्या  मानस  झोेश्माध्न  विकाह्म  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  प्राइवेट  विद्यालयों  में  प्रवेश  मेंਂ  आरक्षण  को  अनिवार्य  कर  दिया  गया

 हे  ;  और

 यदि  तो  तत्संभ्ंधी  ब्योश  क्या  ?

 मानव  हंघ्ाह्मम  विकास  मंत्री  अर्जल  :  और  हां  ।  दिकती  प्रशासन  सभी

 मान्यता  प्राप्त  निजी  स्कूलों  को  अमुस॒लित  जाति/घानुझ्क्तित  जनजाति  के  छात्रों  के  प्रवेश  में  15%  और
 5%  का  आरक्षण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय-स्रतय  पर  जारी  करता  रहा  है  ।  इनका  सख्ती  से

 पालन  करने  के  लिए  दिण्ली  प्रशासन  द्वारा  7-4-92  को  दोबारा  ऐसे  अनुदेश  जारी  किए  गए  ।

 विश्वविद्यालय  अध्यापकों  की  निम्रुत्षिस  के  त्तिए  संशोधित  योग्यता

 9028.  श्री  जगलतरीर  द्रोष्ठ  :  मानव  संधाधन  ज़िकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .  विश्वविद्यातय  अनुदान  आयोग  दारा  विश्वविद्यातय  अध्यापकों  की  नियुक्सि  के  लिए
 संशोधित  नियमानुसार  योग्यता  के  संबंध  में  कोई  अधिसूचना  जारी  की  गई  है

 (wm)  यदि  सत्संभ्ंधी  व्योरा  है

 कया  मर्द  दयानन्द  रोहतक  में  मनोविज्ञान  और  लोक  प्रशासन  के  प्रोफेंशरोंਂ  की

 नियुक्ति  इन  सेशोधित  दिशा-निर्देशों  का  अनुपाक्तन  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  ग्ध्डः

 इन  मामलों  में  विश्वविद्यालय  अनुदास  आयोग  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 है
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 मामत  संह्याधन  विकास  मंस्री  अर्जुन  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दी

 गई  आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  रीडरों  व  लेक्चररोंਂ  के  पदों  पर  नियुक्ति
 के  लिए  तथा  रीडर  के  पदों  पर  पदोन्नति  व  वरिष्ठ  प्रेड  और  प्रचरण  प्रेड  मेंਂ  लेक्चररों  की  नियुक्ति  हेतु  खुले
 विज्ञापन  के  जरिए  न्यूनतम  योग्यतायें  निर्धारित  करते  हुए  1991  मेंਂ  विनियम  अधिसृचित
 किए  हैं  ।

 दिनांक  5  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  विनियम  अधिसूचित  किए  सए  जिसकी

 एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हे  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 (-)
 '  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  आयोग  विश्वविद्यालयों  ओर

 कालेजों  में  प्रत्येक  नियुक्ति  तथा  पदोन्नति  का  निरीक्षण  नहीं  करता  ।  जब  कप्ती  निर्धारित  मानदंहों  से
 इटने  के  मामले  नजर  में  आते  इन्हें  उपयुक्त  कार्रवाई  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकार  अथवा  विश्वविज्यात्तय
 को  भेज  दिया  जाता  हे  ।

 चावत  भमिलों  द्वारा  हेंडलिंग  शुल्क  का  दाजा  करमा

 9029,  श्री  जी०  श्रीनिवास  प्रस्ताव  :  क्या  श्थाधष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  को  बिहार  ओर  पश्चिम  भंगाल  में  कुछ  चावल  मिलों  द्वारा  देंढक्तिंग

 शुल्क  आदि  के  झूठे  दावे  किए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 खाच्च  मेन्नातय  के  राज्य  मंत्री  लकूण  :  ओर  अपेक्षित  सूचना  भारतीय  खाद्य
 निगम  के  आंचलिक/क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्रित  की  जा  रही  हे  ।

 समिसतनाहु  में  खाल्यानों  की  खारीद

 9030.  झौ  झञ्री०  के०  कुप्पूंस्वामी  :  क्या  छ्माश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  तमिलनाडु  मेंਂ  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  कितनी  मात्र  मेंਂ  खाद्यास्नों  की
 खरीद  की

 ह

 क्या  वर्तमान  भण्हार  राज्य  के  लोगों  की  आंवश्यकंता  की  पूर्ति
 '

 के  लिए  पर्यप्त

 और

 प्

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भारतीय  खाथ  निगम  ने  क्या  प्रयास  किए

 स्ाद्य  संश्रातय  के  राज्य  सेत्री  सकृत  भारतीय  खाद्य  निगम  तमिलनाडु  में

 खाद्यान्नों  की  वसूजी  नहीं  करता  हे  ।  राज्य  सरकार  की  एजेंसियां  राज्य  मेंਂ  चावल  और  धान  कौ  वसूली
 करती  ।  उन्होंने  खरीफ  विष्णन  मोझ्मम  1991-92  के  दोरान  29-4-92  तक  9.58  लाख  मीठरी  टन  चाचत

 के  हिसाब  से  धान  की  बसूली  की  हे  ।

 हां  ।

 प्रहन  ही  सहीं  उठता  ।



 ।5  1914  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  सरकार  इशाशूणय  योजना  के  क्ाई

 9031.  हा०  कार्तिकेश्र  पात्र

 जी  भूपेन्द  शिंह  हृदडा
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभापषियों  को  1980  में  टोक्षम  कारई  जारी

 किए  गए

 क्या  तब  से  ये  कार्ड  विकृत  ओर  बेकार  हो  गए  हैं  और  लाभाधियों  के  परिवार  के  सदस्यों  आदि  के

 संबंध  मेंਂ  अनेक  परिवर्तन  हो  गए

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  नए  टोकन  कार्ड  जारी  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  टोकन  का्डों  कौ  वर्तमान  मान्यता  अवधि  कितनी  हे  और  उन्हें
 कब  संशोधित  करने  का  विचार

 }
 :  क्या  हजाहड्स  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 ह्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंत्राश्य  में  राज्य  मंत्री  डी  के०  तारादेवी
 :  हां  ।

 से  चिकृत  ओर  ब्रेकार  कार्डों  को  बदले  जाने  की  मांग  होने  पर  उन्हें  अनुत्तिषि  कारई  जारी

 करके  बदला  जाता  है  ।  टोकन  कार्डों  की  नई  भ्रृंखला  के  मुद्रण  का  आदेश  भारत  सरकार  मुद्रणालय  को  पहले  ही
 दिया  जा  चुका  हे  ।  इंडेक्स  काड़ों  की  आंशिक  आपूर्ति  प्राप्त  हो  गई  हे  तथा  शेष  आपूर्ति  अधी  प्राप्ठ  होगी  हे  ।

 भारत  सरकार  मुद्रणाल्य  से  शेष  आपूर्ति  को  पूरा  करने  का  अनुरोध  किया  जा  रहा  हे  ।  इस  आपूर्ति  के  प्राप्त  होने

 पर  मौजूदा  कार्डों  के  स्थान  पर  नए  कार्ड  आरम्भ  किए  जाएंगे  ।

 मुख्याध्यापकों  के  पद

 ..  9032.  प्री  जिसास  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  *

 शिक्षा  दिल्ली  के  अंतर्गत  मुख्याध्यापकों  के  कितने  पद  कब  से  रिक्त  पढ़े

 मुख्याध्यापक्रां  के  उक्त  रिक्त  पदों  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ढारा  कितने  उम्मीदवारों  छी

 सिफारिश  की  गई  है  और  विभाग  को  आयोग  की  सिफारिशों  कब  प्राप्त

 क्या  रिक्त  पदों  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ढारा  चयनित  उम्मीदवाशें  की  अब  तक  तेनाती  कर  दी

 गई  है  :  और

 ग्रदि  तो  उनकी  तैनाती  कथ  तक  की  जाएगी  ?

 े  मानव  संसाधन  लिकास  मैश्री  अर्जुन  विए्ती  प्रशासन  ने  सृचित  किया  हे  कि

 जे  समय  प्रधानाथार्य  के  |;  पद  रिक््स  ये  पद  1991  से  लेकर  इसके  जाद  की  घिभिन््म  तारीखोंਂ  से

 रिक्स  हैं  ।

 ध्व
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 (ma)  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  इन  पदों  पर  नियुक्तित  के  लिए  जाने  वाले  उम्मीदवारों  की  सिफारिश

 नहीं  की  है  ।

 25-10-9।  को  2?)  उम्मीदवारों  की  र  फारिश  की  लेकिन  ये  सिफारिशें  इंससे  पहले  वाली

 रिक्तियों  के  लिए  थीं  ।)

 और  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 जन्म  दर  पर  नियन्त्रण  जेतु  प्रोल्साइन

 9033.  झ्लरी  सुरेन्द्र  रेइडी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कम  जन्म-दर  के  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  की  बजाय  दर  में  वास्तव  मेंਂ  कमी

 लाने  वाले  राज्यों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कोई  नई  योजना  बनाई

 यदि  तो  इस  नई  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 (n)  के  हिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई

 क्या  प्रोत्साहन  की  राशि  बढ़ाये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  कितनी  ?

 और  परिवार  कल्याए  मंत्रालय  में  राउ्य  मेत्री  डी०  के०  सारादेखी  :

 से  नेंगढ  मुआवजे  की  वर्तमान  जिसके  अन्तर्गत  नसश्रदियों/आई  यू  डी  निवेशनों  के  अपने

 कार्यनिष्पादन  आंकड़ों  के  श्राघार  पर  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  को  धनराशि  रिलीज  की  जाती  मेंਂ  सशोधभन  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  और  उनके  द्वारा  किए  गए  जन्म  मेंਂ  कमी  लाने  के  प्रयासों  से  उसे  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  संशोधित  योजना  को  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  क ेलिए  और  अधिक  लचीलापन  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से
 तेयार  क्रिया  जा  रहा  ताकि  अभीष्टतम  तरीके  से  इश्च  योजना  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  घनराशियों  का  उपयोग

 किया  जा  सके  और  जन्म  में  अन्तर  रखने  के  उपायों  के  अन्सर्गत  अधिक  बच्चे  उत्त्यन्न  करने  की  क्षमता  वाली

 युवा  आयु  वर्ग  के  दम्पतियों  के  और  अधिक  कबवरंज  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  इस  योजना  के  पूरे  ब्यौरे

 तैयार  किये  जा  रहे  हें  ।

 होश-प्रतिरक्षण  कार्यक्रम

 9034.  श्री  गोपीनाथ  गजपलि  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  तथा  संघ  राउय  क्षेत्रवार  कितने  शिशुओं  तथा  गर्भवती  महिलाओं

 को  रोग-प्रतिशक्षण  टीके  गग़ांये  ओर

 वर्ष  1999-03  के  लिए  क्या  हराक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याता  मंत्रालय  में  राज्य  मेजी  डी०  के०  तारादेंधी  :

 और  पिछाते  तीन  वर्षों  के  दोरान  रोगप्रतिरक्षित  किए  गए  शिशुओं  और  गर्भचती  महिलाओं  की

 ताज्यवाए/संध्  राज्यक्षेत्रवार  संख्या-तथा  1992-93  के  योरान  शिशुओं  और  गर्भवती  मदिलाओं  के  लिए  निर्धारित

 शेगप्रतिरक्षण  एक्ष्य  सेसरन  विवरण  (1  से  iv)  मेंਂ  दिए  गए
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 विवरण  |

 व्यापक  होग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  आन्लर्गल  झूचित  की  गई  उपलब्धियां

 शज्य  पी०  ओह  पी७  वरी०  जी०  सी»  जी७  ख़सरा  ही०

 बढ़े  शाज्य  +

 आन्ध्र  प्रदेश  1187729  1188519._  1443674_  1027501.._  1349320

 असमਂ
 ~~  308398  120131224884  224884

 भिहार  1994681  1976194  2299290  1816570  1487654

 गुजरात  किक  -89N3572  1028113  7:  404213945:  “7:  893646  1041589

 हरियाणा  454833  450962  516654  382633...  385691

 कनटिक  912903  908705  1067960 ==  733224.._  1042119

 केरल  (69178  694808  729340 «=  557736.  638582

 -  भ्रदेधा  1674122  1654093  1867376._  1480284._  1411550

 महाराष्ट्र  1630561  1683568  1867319  1418492..  1592791

 उड़ीसा  .
 701220  695183  738474 =  457394.._700953

 पंजाब  476518  475516  556848..  441846 =  465767

 राजस्थान  1199503  1097722  1087806 =:  1066608  1105299

 तमिलनादु  1103034  1117621._  1193028._  1093130.._  1182799

 प्रदेश  “4049000  3955000 =  3632000...  3217000 «=  3548000

 परिचम  बंगाल  1206350  1209799  1301734746615  1049117

 हिमाखत  प्रदेश  110262"  111143:  126258  100202  94115

 जासू  कश्मीर  -_  141321  146651  174639  104500  65769

 मणिपुर
 है  37676  36744  38%2  27864  34242:

 मेघालय  :  १4129...  33988  34427  11783  32074

 7453  6680  4752  3759  4898

 सिक्किम
 ‘  7932  7536  8762  5595  5048

 क्रिपुरा  17958  17650  28522  1181९  12613

 जअदमान  व  मनिक्रोझार  ठीप

 समूह  6057  6070  ।  6172  5476  4621

 अछणाचत  प्रदेश  14317  14444  18679  9381  9349

 चण्डीगढ़  11423  11509  15761  7242  13476

 दाकश  नगर  हवेली  २३22  3422  3647  3038  2848:

 +  विछसतती  181112  180750.._  25913  160912  178125

 गोवा  16720  17303  19554  12805  10637
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 राज्य  हीग्पी०्टी०  ओ०पी०वी०  बी०सी०जी०  ख़सरा  टी०  टी० ह

 दमन  दीव  1528  1528  1728  1216  933

 सक्षद्दीप  1571  1491  1324  1472  1364

 मिजोरम  14721  15457  17261  11649  11317

 पड़िचेरी  17488  17515  .25698  14153... ,,  46032

 अखिल  भारत
 19176174_  19035991  20338538  15945615  17733576

 हा  काशिओ

 व्यापक  शोेग  प्रतिरक्षणा  कार्यक्रम  के  अन्सर्गत  शृचिल
 अन्य  कक  लक ननननमंन»-नन-+-+“+ओ नमन

 शाज्य

 घड़े  राज्य

 आन्यध  प्रदेश
 असम

 घिहार

 गुजरात
 हरियाणा
 कनमटिक

 केरल

 प्रध्य  प्रदेश

 महाराष्ट

 उड़ीसा
 पंजाध

 राजस्थान

 तमिलनाडु
 उत्हर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगारत

 छोटे  शाउ्स

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 मणिपुर

 en

 दनन+-न-+म Bo पी, टी. ओ० Ho Mo Mo सी० Ho wan  टी०  न

 ही  पी०  ओ>०  पी०  षी०  थी०  सी०  जी०  खस्रत  टी०  टी०

 2559837  -2521744 =.  2218471

 635072  637440..._  2261125  405363
 2559537  1062752  10271...  1029560.  1077554
 489832  498830  505562  384704  -  382252
 489832  1156211  505562  384704  382252

 591714  607516  656370
 .

 92704.  6
 1827763  1854131  656370  1785020

 1873842  1960192  1946212  1694152  1625322
 743292  742858 =  825513697532  645916
 743292  742858  510383.  697532  464543
 1362283  1364932  1351947  1269960

 1274634 =  1281890  1286288
 4469000  4332000 ©=  4269000 =  4009000 =  3885000

 4469000  1525331  1750383  4009000.  3885000
 112874  113159 =  106121,  130324  .  101842

 128714  125803  154962  94144  69056
 32304  32622  36658  26616  69056

 32304 32622 36658 33847



 15  1914
 लिखित  उसर

 १७-७४४एएए"स्शशनशन्शनशनशशणशशशशशशशणशणशशणशणशणशशशशशाणनानश  मल  नल  न  मिनी  लि  कब

 राज्य  बीव्सी०जी०  खसरा  ली॥  टी०

 ॒

 33894  34527  37148  15981  39844
 नागालैंड  7470  6788  10566  6834  $557

 सिक्किम  10371  8869  10779  7991  5654

 त्रिपुरा  43028  43432  78020  36334  25990
 अंदमान  और  निकोबार
 द्वीप  समृह  |  6878  7183  7065  5855  4855
 अरूणाचल  प्रदेश  15007  15115  14769  9286  9786

 चण्डीगढ़  12666  12551  17591  10265  12700
 दादरा  और  नागर  हवेली  4990  4490  5100  3795  3009
 गोषा  19600  20079  20567  17438  18351

 दिल्ली  ः  202216  202851 =  272057._  :173900  194593
 दमन  और  दीव  1969  1968  2262  2285  1423

 लक्षद्वीप  1629  1720  1653  1655  1331

 मिजोरम  17516  17305  20336  15390  15690

 पांडिचेरी  20151  20557  28520  18401  17911

 अखिल  भारत  22226367...  22363972  22856663 +=  20153354  19848871

 *+*जनवरी  तक  के  आंकड़े  ।
 विवरण  111

 व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अन्सर्गल  झ्ृचित
 क

 रथ वतन लत3+-3.-++१००«*--+---नततत-+  न

 शब्प  टी०  ओ०  पी०  वी०  थी०  सी०  जी०  खसरा  डी०  ही०

 बड़े  शज़्व  +

 आन्श्न  प्रदेश  1596198  1596320  1403400  1886283

 असम  467263  469032  496506 =  432420  388597

 बिहार
 *  1208551  1214090  1120644  «1127251846778  846778

 गुजरात  1021900..._  1029200..._  1044100...  969800  .._1063300

 हरियाणा  454405  460191  $0139  432150 ©  456886

 कमटिक  1065616  1067586  =—-1133730 =  970836  ._  1.183935

 केरल  572381  585517  636283  «509642  606046
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 शज्प  डीग्पी०्टी०  ओ०पी०वी०  बी०सी०जी०  खसरा  ही०  टी०

 मध्य  प्रदेश  1655510  1680809  1627822  1659185  1600864

 महाराष्ट  2089097  2115338  1948188  1962195.  1987481

 उड़ीसा  736128  737502  816112  639384  697431

 पंजाब  ६43722  540484  548358 .  536104  $51020

 राजस्थान  1298445  306907  1257276  1274044._  1270395

 तमिलनादु  1048433  1056424  1194937  1025214  1088341
 उत्तर  प्रदेश  4335000..._  4241000...  4255000..  4055006_  4842000

 पश्चिम  बंगाल  1308192  1348972  1544591  1118269 =  1261735

 छोटे  राज्य
 ह  या  ॥॒

 हिमाचल  प्रदेश  125774  139188  132309...  116223  111563

 जम्मू  और  कश्मीर१९९०९  55937  55853  74082  44759  23638

 मणिपुर  33659  33922  39293  30684  32504

 मेघालय**  22371  22514  25054  14088  16711

 नागालैंड
 ९९९९  4723  4318  6758  4437  “2675

 सिक्किम  ५642  9662  10360  7942:  5595

 ब्रिपुरा  34822  34039  61240...  33477  25460
 अंदमान  निकोबार
 दीप  समृह  6603  6679  6689  6091  5613
 अछूणायल  प्रदेश  W275 014  14113  7940

 चण्डीगढ़  14471  [4627  20150  14032  15855
 दादरा  और  नागर  हवेली*  3540  3540  .  5.  4854,  3168  3265

 दिल्ली  209325  219380 =  270918.  21170.  20872

 गोवा  21314  21292  23326  19252  18777
 दमन  ओर  दीव  2693  2913  2147  19272  1308

 जक्षदीप  1347  1335  1227  1357  1436

 मिजोरम  18117  20822  21011  16572  16393

 पंडिचेरी  __  19200  --  19475  30500  18200

 अखिल  भारत  19992579  20069945  20271517  19245187

 आंकड़े  खनन्तिम  |

 न्फरवरी  तक  के  आंकड़े  ।

 »जनवरी  तक  के  आंकड़े  ।

 *%९०  अक्लूबा  तक  के  तांकरे  ।

 १९०९७  ०सितम्म  तक  के  आंकरे  ।
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 फिवरण  1५

 शोग  -  1992-93 ५
 .  प्रतिरक्षण  सदय

 हजारों

 राज्य/संघ॒राज्यक्षेत्र  गर्भवती  महिलाएं  शिशु

 आन्च्र  प्रदेश  1820415  1648-776
 अरूणाथज  प्रदेश  27:588  24:652

 असम
 657-403

 §92-351

 बिहार  3045-508  2748-208
 गोवा  19.301  17-868

 गुजरात  1299-586  1175-321

 हरियाणा  557.543  505-347
 हिमाचल  प्रदेश  147464  133-257

 जम्मू  और  कश्मीर  261.051  236438

 कर्नाटक  1332-814  1206-260

 केरल  586.356  551.789
 मध्य  प्रदेश  2623-164  2304-137

 महाराष्ट  हु  2324019  2123-489

 मणिपुर  41.298  38.707

 मेघाफय  60410  55.306

 मिजोरम  16-745  15-409

 नागालैंड  21-607  19-893

 उड़ीसा  1006-931  876-414

 पंजाब  595.954  $4  5724

 राजस्थान  1562.241  1401-853

 सिक्किम  11460  10-401

 तमिलनाडु  पु  1326-803  1204-358

 त्रिपुरा  73.252  65.969
 उत्सर  प्रदेश  5317-946  4717-272
 पश्चिम  बंगाल  1991-597  1813-112
 अंडमान  और  मिंकोझर  दीप  समृह  6-367

 '
 5.850

 चंडीगढ़  12325  11-433
 दादरा  और  नगर  हकेली  न  6  $.374  4.872
 दमण  और  दीच  2-980  2-759

 दित्ली  233.527  215-108

 लक्षदीप  1424  1-278

 पांडियेरी  16-995  15-552

 अध्ितग  भारत  27007-880  24289-660
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 लिखित  उत्तर  $  92

 लिनसुक्रिया-सायस्थोबा  रेल  लाइन

 9035,  श्ली  लाइता  क्या  दल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 असम  में  तिनसुकिया  से  सायखोवा  तक  रेल  लाइन  को  किस  वर्ष  से  चालू
 किया  गया

 क्या  इस  लाइन  के  चालू  हो  जामे  के  पश्चात  हसमें  कोई  सुधार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कया  यह  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  उपादेय  और

 यदि  इसे  उपादेय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 रेल  मेत्रातय  में  राज्य  मंत्री  :  तिनसुकिया-सायलोवा  घाट  रेल  लाइन  को

 हुकड़ोंਂ  मेंਂ  चालू  किया  गया

 लंबाई

 1.  तिनसुकिया-माकुम  9  कि०  मी०  16-7-1883

 2.  माकुम-हुम  डुसा  15  कि०  मी०  2-5-1884

 3.  बुम  हुमा-तालाप  10  कि०  मी०  6-2-1885

 4.  तात्ताप-डैगारी-सायलोषा  घाट  6  कि०  मी०  1-5-1910

 मौजूदा  लाइन  डैगारी  तक  हे  इसके  आगे  का  खंड  श्रह्ममपुत्र  का  मार्ग  बदल  जाने  के  कारण  छोड़  दिया

 गया

 और  पिछछते  कई  वर्षों  से  लगातार  रेलपथ  और  सिगनल्ों  का  अमुरक्षण  किया  गया  है  और

 उनमें  सुधार  किया  गया  हे  ।

 चाय  बागान  क्रेत्र  से  चाय  यातायात  का  संचतन  सबक  हारा  होने  के  कारण  हुम-हुमा-डेगारौ  शाखा

 छाइम  (31  मीो०  )  के  हिए  बहुत  ही  क्रम  यातायात  भचता  है  इसलिए  यह  उर्थक्षम  नहीं
 है  ।

 (z-)  रेणते  ने  इस  ताइन  को  आठवीं  योजना  ब०  ला०  आमान  परिवर्तन  की  क्वार्य  योजना  मेंਂ  शामिल
 कर  किया  आमान  परिवर्तन  के  भाव  यह  ताइन  राष्ट्रीय  थ०  णा०  नेटवर्क  से  जुड़  जाएगी  और  इसके
 परिणामस्थकृप  यातायात  में  पृष्दि  हो  जाने  की  संभाषना

 पुरुणोंਂ  लबा  महिलाओ  दोनो  के  किये  गर्भा  निरोधक

 9036.  झली  समस  छुमार  मेडत  :  कया  सशासष्य  और  परिधार  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  1992  के  स्टेट्समेनਂ  में  फार  थोथ  सेक्सेसਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यहि  हां  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 क्या  हस  संबंध  में  कोई  फितनिकलल  परीक्षण  कराये  गये

 यदि  तो  उनके  निष्कर्ष  क्या  -

 कथा  परिवार  नियोजन  के  उपायों  के  प्रतिकूल  प्रभाव  के  परिणामस्वरूप  पुरुषों  तथा  महिलाओं
 दोनों  के  लिये  लक्ष्य  निध्धारित  करने  की  नीति  में  परिवर्सन  करके  उसे  क्रेवल  स्त्रियों  के  लिये  निर्भारित  किया
 गया  और

 ॥

 यदि  तो  इस  संत्रंध  में  रूरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रात्तय  में  राज्य  मेश्री  डी०  साराणेवी  :
 हां  ।

 प्रॉस्टेट  जो  एक  छोटी  प्रन्थि  होती  है  जो  पुरुषों  में  मृत्राध्य  की  ग्रीवा  को  घेरती  हे  से

 नामक  पदार्थ  को  अलग  करने  के  लिए  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  प्रजमन

 अनुसंधान  संस्थान  में  पहले  ही  अध्ययन  किया  जा  रहा  हे  ।

 जैसा  कि  समाचार  में  बताया  गया  हे  प्रजनन  अनुसंधान  संस्थान  में  पशु  अध्ययनों  से  पता  चकता  है  कि

 इनहिजिन  ने  फॉलिकिएल  उत्तेजक  हार्मोनों  के  संचरण  स्तर  को  अनुकूल  करके  महिलाओं  में  गर्भाधान  को
 रोका  ।  जब  यह  पुरुषों  को  दी  गई  तो  इसने  शुक्राणुओं  को  मेਂ  बदल  दिया  जिससे  ओड़े  का  निषेचन  नहीं
 होने  पाया  ।  इन  अध्ययनों  की  केषल  प्रयोगशाला  पशुओं  में  हो  पुष्टि  कौ  गई  है  ।

 और  चिकित्सीय  परीक्षण  चिकित्सा  पूर्ष  पशु  विधविज्ञान  अध्ययनों  के  समाप्त  होने  के  जद

 विषधिज्ञान  समीक्षा  पैनल  से  क्लियरेंस  मिलने  के  धाद  शुरू  किए

 आपने  प्रारम्भ  से  ही  परिवार  कए्याण  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  पुरुषों  तथा  महिलाओं  दोनों  के  लिए
 निर्भारित  हैं  और  इस  नीति  मेंਂ  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ

 यह  प्रहण  नहीं

 डिन्दी  में  जिलाम  तोखाम  पर  कार्यशाला

 ५०0३7.  हा  तहम्लीमाशयण  क्या  माणज  होह्ाह्ाण  जिक्राह्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  में  हिम्दी  में  थिजान  लेखन  पर  एक  कार्यताला  क्षा  आधोजन  किय

 और

 यवि  तो  इसमें  की  गई  सिफारिशोਂ  तथा  उस  पर  की  गाई  कार्यवाही  का  व्यौरा

 क्या

 मामथ  संस्ाधल  दिकाहम  भेत्री  अजुंग  हां  ।  संस्थान  और  राष्ट्रीय  पुस्तक

 नई  दिल्ली  के  तत्वावधान  में  भा०  कानपुर  में  दिनांक  25  और  26  1991  को

 में  विज्ञान  लेखनਂ  पर  एक  सेमिनार  का  आयोजन  किया

 सिफारिशें  विवरण  में  संग्न  हैं  ।  ये  सिंफारिशें  एक  संस्थान  में  एंक  सेमिनार  मेंਂ  की  गयी

 जतः  इस  समय  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई  कार्रवाई  किए  जाने  का  प्रशइन  नहीं
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 लिपछित  उनर  5  9?

 विवरण

 संगोष्ठी  में  पारित

 संगोष्ठी  में  अनुभव  किया  गया  कि  राष्ट्र  के  महुमुस्ती  विकास  के  लिए  लजरिया  विकसित  करने

 लोकप्रिय  विज्ञान  छेखन  महत्वपर्ण  भूमिका  निभाता  हे  ।  जहां  तक  हमारे  देश  क्वा  प्रश्न  अभी  तक  हिंदी

 सहित  सभी  भारतीय  भाषाओं  में  पर्याप्त  मात्रा  में  संख्यात्मक  एवं  गुणात्मक  रूप  में  जोकप्रिय  विज्ञान  लेखन

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसके  साथ  ही  विज्ञान  दोखन  से  और  भी  कई  समस्याएं  जुड़ी  हुई  हे  ।  इन  समस्याओं  पर

 व्यापक  विचार-विमर्श  के  आद  निम्नलिस्वथित  सिफारिशें  की  गंयी  :

 ।.  प्राथमिक  और  माध्यमिक  स्तर  की  भाषा  शिक्षण  की  पाठ्यपुस्तकों  मेंਂ  विशान  संबंधी  अध्यायों  का
 अधिक  से  अधिक  समावेश  होना  चाहिए  ।

 2.  समाचार  पत्र-पत्रिकाओं  में  विज्ञान  विधयक  सामग्री  का  अधिक  से  अधिक  समावेश  होना

 चाहिए  |  इसके  लिए  विज्ञान  संबंधी  स्थायी  स्तंभों  की  शुरूआत  छाभप्रद

 3.  विज्ञान  पोखन  के  क्षेत्र  में  नयी  प्रतिभाओं  के  प्रोत्साहन  के  लिए  निम्नलिखित  कार्य
 पस्ताषित  हैं  :

 रचनात्मक  ऐंखन  केन्द्रों  की  स्थापना  आई०  आई०  कानपुर  की  तर  अन्य  तकनीकी  संस्थानों
 में  भी  की  जाए  तथा  हिंदी  और  अन्य  भारतीय  माषाओं  में  विज्ञान  और  साहित्य  संबंधी  पत्रिकाओं
 का  प्रकाशन  आरंभ  किया  जाए  ।

 हैजीनियरिंग  मेढीकता  और  बेसिक  साइंस  के  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  स्तर  पर  संप्रेषण
 कौशदावर्धन  विषय  पढ़ाने  की  व्यवस्था  की

 ललित  कछा  विद्यालयों  के  पाठ्यक्रम  मेंਂ  विज्ञान  संबंधी  विषयों  चित्रण  को  भर

 शामिह्त  किया  जाए  ।

 विशान  ऐोख्रकों  और  विज्ञान  के  चित्रकारों  के  लिए  कार्यशालाएं  आयोजित
 की  जायें  ।

 4.  विज्ञान  लेखकों  एवं  अनुवादकों  को  प्रोत्साहिल  करने  के  ,  लिए  निम्नलिखित  सुझाव
 प्रस्तावित  है  :

 विज्ञान  साहित्य  संबंधी  पांहुएिपि  तेयार  करने  के  लिए  लेखक  को  साक्षार्कह्न  संदर्भ  सामग्री
 संकतलन  टंकण  आदि  के  लिये  अग्रिम  आर्थिक-सह्यायता  प्रावधान
 किया  जाये  ।

 विज्ञाम  लेखकों  एवं  अनुवादकों  को  ठग्रेजी  तथा  अन्य  सभी  भारतीय  भाषाओं  में  विज्ञान  लेखन  के

 लिये  दिये  जाने  बाला  पारिप्नमिक  एक  समान  हो  ।

 तकनीकी  विषयों  पर  विज्ञान  लेखन  के  लिए  लेखक  को  मार्ग  दर्शन  करने  वाले  विशेषज्ञ  को  मान

 दिये  जाने  का  प्रावधान  हो  ।

 5.  प्रामाणिक  विज्ञान  लेखन  के  लिये  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जाये  जिनमें  निम्न

 सुविधाओं  की  ध्यवस्था  हो
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 भारतीय  भाषाओं  में  साइंस  राइटर्स  वर्क  स्टेशन  उपलब्ध  हों  जिनमें  वर्ड  डेटा

 शी  सुधार  साफट  त्रेयर  रचनाओं  के  मृत््यांकन  संबंधी  साफ़ट
 बेयरों  जादि  की  समुत्रित  व्यवस्था

 प्रशिक्षण  और  पांदुल्लिपियों  के  मृए्यांकन  की  सुविधायें  उपलध्ध

 भारतीय  विज्ञान  हतिहास  और  लोकप्रिय  विज्ञान  साहित्य  संअंधी  ग्रंथ  व  पत्र-पत्रिकाएं
 उपलब्ध  हो  ।

 विश्व  विज्ञान  साहित्य  की  समीक्षा  संभ्रंधी  पत्रिका  का  प्रकाशन  किया  जाये  ।

 विज्ञान  और  तकनीकी  लेखन  क्रेसे  विषय  संबंधी  पुस्तके  तेयार  की  जाये  ।

 पाठक  प्रतिक्रिया  का  सर्वेक्षण  एवं  अध्ययन

 6.  लोकप्रिय  विज्ञान  साहित्य  के  अनुवादकों  को  प्रोत्साहन  के  लिये  समुचित  पारिश्नमिक  और
 उचित  श्रेय  दिया

 7.  जल्ोकप्रिय  विज्ञान  ऐोेशन  स्पष्ट  एवं  बोधगत्य  तथा  रोचक  हो  ।  यथासंभव  भारतीय  पेज्ञानिकों
 के  योगद्नन  का  उए्सेख़्  किया

 विज्ञान  साहित्य  के  मृत्यांकन  के  मानदंड  एवं  पद्वतियां  सुनिश्चित  की  जायें  ।

 9.  सामान्य  स्वेच्छिक  संस्थाओं  ओर  राज्य  एवं  केन्द्र  सरकार  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप
 विषय-चयन  और  विज्ञान  साहित्य  का  निर्माण  किया  जाये  ।

 केन्तीय  सरकार  स्वाश्ण्य  योजना  के  ताभभझोगी

 9038.  झ्ली  भूपेन्द्र  सं  हृढ़डा  :  क्या  सवास्थ्य  ओर  परिजार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केद्रीय  सरकार  व्वास्थ्य  योजना  के  लाभभोगी  व्यक्तियों  की  तलाकशुदा  लाढ़कियां  केंडीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधा  प्राप्त  करने  की  पात्र  और
 हा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  यह  सुविधा  देने  का  है  क्योंकि  ये  लड़कियां
 मातापिता  पर  आश्रित  हो  जाती

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंमन्नालय  में  राज्य  मंत्री  डी  क्े०  तारादेखी
 :  तहीं  ।  परिवार  की  परिभाषा  के  अनुसार  तजाकशुदा  लड़कियां  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  की  सुविधा  प्राप्त  करने  की  थात्र  नहीं  हें  ।

 ऐसा  कोई  प्रध्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  महीं  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  सफल  हुए  विज्ञार्थियों  का  प्रतिशत

 9039.  क्री  रामकृष्ण  क्या  मानव  संशाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 111
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 (8)  1990  तथा  1991  के  दोरान  अ्रान्श्न  प्रदेश  में  कन्द्रीय  विद्यालयों  में  1?  वीं  कक्षा  में  पास  हुए
 विद्यार्थियों  की  प्रतिशतता  कितनी

 इन  वर्षों  के  दौरान  इसकी  तलना  में  अखिता  भारतीय  पास  प्रतिशतता  कितनी

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  ।2  वीं  कक्षा  में  सफलता  कली  क्रम  प्रतिशतता  के  कारणोंਂ  का  पता  लगाने
 के  छ्िए  ख़्रकार  हारा  निश्चिचत  अवधि  के  बाद  निरीक्षण  कराया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  कुथा  कारण

 मानव  झंपझ्राघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  आस्ख  प्रदेश  में  स्थित  केन्द्रीय
 विद्यालयों  वर्ष  1990  और  1901  में  कक्षा  जता  में  उत्तीर्ण  बात्रों  की  प्रतिशलता  निम्नलिश्ित
 है

 अंक  कनननननान<++++3+  मन  नर+न+++ी  ५  ५3३3-3५  RD  ८७.3 cette A  नमन  A  कक  भक  न  —  कक  कक»  नमन  +नन-नननक+  +-+++न++न-नन

 वर्ष  के०  में  उत्तीर्ण  %  के०  मा०  शि०  की  समग्र  उत्सीर्ण
 प्रतिश्ञतता

 1990  १2.66  78.00

 1991  १४.69  68.46

 अनननननन नमन  center  etenceneenearnehvi «3  भ  नामक  नव  नन++++वक  री  कनननम  नन-+  फन+-मतकन-+“न  जप  ५  अमन  नमन  भ+  व  ५  +मन«क+  सन  +५+  कनकनन  न  ८-1  निनननमनन-निननननन  न  नमन  नमन  कनीनन  न  पिन  जनमन»+न+++म  कम  ENA

 और  शैक्षणिक  परिणामों  को  बरकरार  रखने  तथा  उनमे  सुधार  लाने  के  लिएਂ  अपने-अपने

 कन्द्रीय  विधालय  के  प्रधानाचार्य  अपेक्षित  ठपयारी  कदम  ठठाते  हैं  ।  समय-समय  पर  क्षेत्रीय  कार्यालयों
 के  शिक्षा  अधिकारियों  तथा  सह्रायक  आयुक्तों  द्वारा  शैक्षिक  निरीक्षणों  का  भी  आयोजन  किया  जाता
 हे  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्सियों  को  शेजगार

 9040.  झ्ली  पी  सी»  थ्ाम्॒स  :  क्या  रेत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  रेलवे  में  शारीरिक  रूप  से  विकत्नांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  हेतु  कोई

 वरीयता/कोटा  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  हाल  ही  दक्षिण  रेणवे  मेंਂ  ऐसे  व्यक्तियों  की  चयन  प्रक्रिया  निर्भारित  की  गई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 रेल  मंश्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  :  और  प्रुप  और  घुप  कोटियों

 में  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाने  वाज़ी  रिक्तियों  में  3४  रिक्तियां  शारीरिक  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  त्तिए
 आरक्षित

 और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 ह
 और  सप्ता-पटल

 पर
 रख

 दी  जाएगी  ।
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 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  जिदेशी  सहायता

 9041,  श्री  चिश्वनाथ  शार्मा  :  क्या  सुवाहदय  और  परिवार  क्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछलो  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  विदेशी  एजेंसियों  से  प्राप्त
 सहायता  में  से  राज्यों  को  आबंटिल  धनराशि  का  राज्यवार  ज्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  ढारा  कितनी  घनराशि  व्यय  की

 मानव  संसाधन  विकास  प्रेत्री  अर्जुन  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 शेल  कर्मचारियों  को  पास

 9042.  हा«  ही  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रेल  कर्मचारियों  को  सेवा  काल  के  दोरान  कुछ  नि:शुल्क  पास  और  पी०  टी०  ओ०  जारी  किए
 जाते

 यदि  तो  राजपत्रित  तथा  अराजपत्रित  कर्मचारियों  को  जारी  किए  जाने  बाले  पासों  और  पी०  टी०
 ओ०  का  अज्लग-अलग  ब्यौरा  क्या

 क्या  ये  निःशुल्क  पास  तथा  पी०  टी०  ओ०  रेल  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात  भी  जारी

 किए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  राजपत्रित  तथा  अराजपत्रित  कर्मचारियों  को  जारी  किए  जाने  वाले  पासों  और  पी०  टी०
 ओ०  का  अलग-अलग  ब्योरा  क्या  है  और  इन  दो  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  घ्ुविभा  मेंਂ  कोई
 मिन्नता  हे  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  कर्मचारियों  को  जारी  किए  जाने  वाले  पी०  टी०  ओ०  की  संक्षया  6  से  घटाकर  4  कर  दी  गई
 :  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  और  रेल  कर्मचारियों  को  ठनकी  सेचा
 के  दोरान  झुविधा  पास  और  स्रुविधा  टिकट  आदेश  निम्न  प्रकार  प्रदान  किये  जाते

 os

 सुविधा  पास  स्रुविधा  टिकट  आदेश
 शजपत्रित

 और  -  प्रतिवर्ष  6  सेट

 अशाजपत्नित  ।
 और  सेवा  के  पहले  पांच  वर्षों  के  प्रतिवर्ष  4  सेट

 प्रतिवर्ष  ।  सेट

 (i)  सेच्रों  के  पांच  वर्षों  के  बाद  -..

 प्रतिवर्ष  )  सेट
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 और  (a)  रेखते  सेवा  से  सेवानिवृत्ति  के  ब्लाद  पात्र  रे  कर्मचारियों  को  उनके  ग्रुप  और  रेलवे  सेवा

 की  अवधि  के  पश्राधार  पर  रगा  सेवक  jose  में  यय्ानिर्धारित  मानार्थ  पास  प्रदान  किये  जाते  जो

 इस  प्रकार  हैं  :--

 शराजपत्रित  न्
 और  -  (i)  20  वर्ष  की  रेलात्रे  सेवा  पुरी  करने  के  माद--प्रति

 वर्ष  ?  सेट  पास
 -  (ii)  ?5  वर्ष  की  रेहावे  सेवा  पूरी  करने  के  भ्राद--प्रति

 वर्ष  3  सेट  पास

 अराजपत्रित

 ग्रुप  -  ()  20  वर्ष  की  रेलतें  सेवा  पूरी  करने  के  बाद-प्रति
 |

 शर्धष  ।  सेट  पास
 -  (ii)  25  वर्ष  की  रेल  सेवा  पूरी  करने  के  बाद--प्रति

 वर्ष  2  सेट  पास
 -  (i)  25  वर्ष  की  रेल  सेचा  के  बाद  हर  दुसरे

 सेट  पास

 सेवानिवृत्सि  के  आ्राद  रत  कर्मचारी  सुविधा  टिकट  आदेश  पाने  के  हकदार  नहीं  होते  ।

 और  पात्र  विधवाओं  को  मानार्थ  पास  प्रदान  करने  की  योजना  शुकू  किये  जाने  के  फलस्वरूप

 सेवारत  रे़  कर्मचारियों  का  जारी  किये  जा  रहे  सुविधा  टिकट  आदेशों  की  संख्या  6  से  घटाकर  चार  कर  दी  गयी

 है  जिससे  गतिरिक््त  ओझ  संतुत्ित  हो  सके  ।

 महदथि  देशानन्द  विएव्रव्रिद्यालय  द्वारा  संत्रातित  उर्दू  कोर्स

 ०04३  श्री  क्रेशरी  कात  :  क्या  माल  हंझ्ाघन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्या  महर्षि  देबानन्द  विगत  तीन-खार  वर्षों  से  उर्दू  कोर्सਂ

 चहा  रहा

 तो  क्या..यहः  अश्न॒  स्थरित  कर  डिया  और

 यदि  तो  क्या  कारण

 सात  संसोधन  खशिक्रास  मंत्री  अर्जुन  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है

 और  संभा  पटल  पर  रख  जाएगी  ।

 ख्ाध्याननों  का  भंडार  री

 9044:  भी  झैयद  शाहाबुदेदीन  :  क्यो  स्थाश्य  मंत्रीਂ  या  बतामे  की  कूंपां  करेंगे

 और  ।  अ्फ्रेत  1५७2  को  भारतीय  च़ादणय  निगम  के  भंडार  में  विभिन्न  प्रकार  के

 खाजान्नों  की  कितनी  मात्रा  थी

 व
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 1991-92  के  दोगन  किलनी  मात्रा  में  खाद्यास्मों  की  छरीद  की  गई  .

 1991-92  के  छोरान  राज्योंससंघ  राज्य  श्षोत्रों  को  कितनी  म्लात्रा  मे  ल्काशान्न  दिया

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  कुदा  मांध  का  हिलने  प्रतिशत  खाझान्न  दिया  और

 वर्ष  1992-०१  के  दिए  राज्यों  से  राज्यवार  और  संघ  रय्य  क्षेत्रवार  तथा  खाशान्तवार  विभिन्न
 छाश्याम्मों  को  कुल  कितनी  मांध  ही  गई  हैं  ?

 स्प्ाद्य  मैश्रालय  के  राज्य  मंत्री  साहुणा  :  सारतीय  खाद्य  निगम  के  पाह्  1-4-91
 die.  1:4-92  को  केन््द्रीयः  पत्र  में  खाज्मम्नोंਂ  का  अनुमानित  सटाक़  निम्नानुसार  था  :-+

 साख  मीटरी  टन
 मीटरी  टन

 _  निम्न  तरीके  को  9  खाक  ऋ  छरोहं  इखमोदे  अनाज  जोड़ को  चावत  ग  मोटे  अनाज

 On am enm am इभभ  पक क 3५» ८ ७०५७५७७७०३ थामा 4७० ३  56.45  कुरकपभाक ३०७ कक apenas arpa  aneaenaeea
 'ंडक+>नक>क2>  पापा  इधर  2७७  इभभ  पक  क  थामा  ६७४»  भी  कक  क  कान  कुरकपभाक  कक  कमान  पावन

 ४६.7०  ?।  गए  मगण्य
 के  टोरान  बसुल  किए  गए  ख़ाद्याम्मों  की  मात्रा  मिम्तानुसार

 है  :--

 मीटरी  टन

 गेहूं  77.52
 चावत  के  हिसाब  से

 धान

 मोटे  अनाज

 और  ब्रित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  की  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पूष्त  से  चाबर  और  गेहूं  की  कुल  मांग  और  ब्राव्टन  तथा  मांग  की  तुाना  में  आवैटन  की

 प्रतिशतता  की  स्थिति  नीखे  दी  गाई  है

 मीटरी  टन

 मांग  आवंटन  प्रतिशतता

 चाक्ता  गेहूँ  घावल  गेहूं  चाकत  गेहूं

 माध्य्य से  वितरण करने के  हिए केन्द्रीय  ga से गेहूं और  73%  65%

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्रत्येक  मास  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  थे  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  माध्य्य  से  वितरण  करने  के  हिए  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूं  और  चाषण  की  अपनी  वास्तविक

 आवश्यफ़ताओं  के  बारे  में  स्चित  करें  ।  संकि  उनसे  मांग  मासिक  आधार  पर  प्राप्त  होती  हे  और  ख्राचटन  भी

 मात्त  प्रति  मास  के  आधार  पर  किए  जाते  है  इसप्तिएं  के  दौरान  विभिन्न  प्रकार  के  खाश्याम्गों  के  शिए

 राज्यों/संच शासित प्रदेशों की कुठा मांग के बार मेंਂ सूचना उपतब्थ नहीं है । गर्भ मिरोधकू नीम का सेल 945. श्री अम्मा जोशी शमली कक : क्या स्वास्थ्य और परिवार ऋत्याण मंत्री यह बताने झीमसी कृष्पोन्द्र कर विपा
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 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रेतिरक्षण  संस्थान  ने  ऐसे  किसी  गर्भ  निरोधक  नीम  के  तेल  का  विकास  किया  है

 जिसका  कोई  गौण  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  जड़ी-बूटी  संबंधी  गर्भ  निरोधक  की  तकनीक  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 क्षिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  हे  अथवा  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  मेਂ  राज्य  मंत्री  ढी०  के  तारादेजी  :

 और  राष्ट्रीय  रोग  प्रतिरक्षण  संस्थान  से  प्राप्त  सूचना  के  संस्थान  किए  गए  अनुसंधान  से

 बंदरों  सद्वित  प्रयोगमुलक  जानवरों  में  प्रजननता  रोकने  में  मीम  के  तेत्ल  की  प्रभावकारिता  प्रमाणित  हुई  हे  ।

 उन्होंने  शुक्राणुनाशी  गर्भ  निरोधक  के  रूप  में  प्रयोग  के  लिए  नीम  के  आर्क  से  युक्त  क्रीम  भी  ठेयार  की  है  ।

 जानवरों  पर  इनका  प्रयोग  अभी  किया  जा  रहा  हे  तथा  विषविज्ञान  संबंधी  समीक्षा  पेनल  की  अभी

 प्रतीक्षा  है  ।

 सरकार  हस  ऑऔषध  की  चिकित्सीय  जांच  का  पोषण  करेंना  चाहेगी  और  उसके  बाद  यदि
 विषविज्ञान  संबंधी  समीक्षा  पेनल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  इसे  निरापद  पाया  गया  तो  इसकी  जानकारी  लोगों  तक

 पहुँचाई  जाएगी  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  छाटे

 9046.  श्री  जगमीत  छिंह  अरार  हे
 झी  मीतोश  छुमार  क्या  स्याद्य  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  गत  तीन  वर्षों  से  घाटे  पर  चल  रहा

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  भण्दारण  एवं  अन्य

 प्रशाशनिक  व्यय  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  :  और

 इस  व्यय  को  कम  करने  के  दिए  क्या  कश्म  उठाए  गए

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  सेत्री  सहूण  :  भारतीय  खाद्य  निगम  को  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  निम्नानुसार  हानियां  हुई  हैं  :-

 वर्ष  सपफ्ये

 1988-89  7.53

 1989-90  11.10

 1990-91  7.95
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 मारतीय  शाद्य  निगम  ढारा  उपर्युक्त  तीन  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  भण्डारण  और  ठन्य
 प्रशासनिक  खार्तों  की  स्थिति  नीथे  दी  गई  हे  --

 रुण्ये
 सीमा  ५3०५-७७  »3७33...33+3+3७भ  59७8५  ८७८3५  क  का  काम  ९.  कप  ७ल्०००का०वायारनाकमाका

 खर्च  की  मद  1988-89  1989-90  7990-91

 फाए  परिवहन  जा  49.00  6355
 अनाजों  की  हेंडलिंग  127.96  138.29  189.54
 भेण्डारण  संजंधी  खर्च  312.75  249.14  274.02
 ब्याज  प्रभार  195.82  241.57  556.18
 हेण्डलिंग  हानियां  106.01  77.19  148.42
 प्रशासनिक  प्रभार  179.72  143.44  182.39

 1377.80  1339.63  1964.40

 मारतीय  खाद्य  निगम  ने  प्रशासनिक  ख़र्चों  को  कम  करने  हँथा  खाचान्नों  के

 संचक्तन  और  वितरण  संबंधी  खर्चों  किफायत  करने  के  हिए  कई  प्रभावकारी  कदम  ठठाए

 दवाओं  के  फार्मूलो  बनाना

 9047.  श्री  भ्रवश्षा  कुमार  पटेत्त  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  60.000  से  भी  अधिक  तरह  की  दवाओं  और  फार्मूले  बनाने  की  विधियां  मात्र  700  मूल
 ओऔषधों  में  निदित  ओर

 यहि  तो  उन  धोखेआज  औषधि  जो  अनुसंधान  पृष्ठभूमि  के  बिना  विभिन्न  औषधि
 और  फार्मूला  बनाने  के  मिकसखर  तेयार  करते  हैं  और  नई  दवाओं  के  नाम  पर  मनमाने  ढंग  से  अधिक  मृक्ष्य
 वसूल  करते  से  उपभोक्ताओं  की  रक्षा  के  तिए  दवाओं  ओर  फार्मूता  की  युक्तिकरण  के  क्षिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हे  या  उठाये  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  डी०  के०  ताशदेधी  :

 औषधो/फार्मुफेशनों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेस  सेबंधित  राज्यों  मेंਂ  राज्य  सरकारों  हारा  नियुक्त
 शाइसेसिंग  प्राधिकारियों  हारा  दिए  जाते  हैं  ।  इसलिए  ठसी  औषध  के  विभिम्म  विभिन्न

 विभिन्न  पैकेजिंग  सहित  फार्मूलेशनों  की  सह्दी  संख्या  क्ेन्दीय  सरकार  के  पास  उपताध्य  नहीं  हे  ।

 सरकार  ने  आाजार  में  बेचे  जा  रहे  फार्मुकेशनों  की  वर्तमान  जानकारी  के  संदर्भ  मेंਂ  उनकी

 )
 उपयुक्तता  की  दृष्टि  से  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  हैं '

 यह  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  इस  प्रक्रिया  के  परिणामस्वरूप  सरकार  ने  अब  तक  फार्यूलेशनों  की  43

 श्रेणियों  पर  प्रतिबंध  लगाया  हे  ।
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 नधिंग  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिये  पुरूष  अभ्यर्थियों  को  प्रवेश  देना

 9048.  श्री  म्राणिकराज  होडत्या  गातील  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मान्यता  प्राप्त  नर्सिंग  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  राज्य-वार  संस्या  क्या

 इन  केन्द्रों  में  लपलब्ध  विभिन्न  पाठ्यक्रमों  के  नाम  क्या

 इनमें  से  कितने  केन्द्रों  में  नर्सिंग  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  लिये  पुरुष  अभ्यर्थियों  को  प्रवेश  दिया
 जाता  और

 इन  केन्द्रों  में  प्रवेश  पाने  का  क्या  मानवंड

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मेत्रात्तय  में  राज्यमंत्री  डी०  के  तारादेवी  :
 से  एक  विवरण  संलग्न

 विभिन्न  पाठ्यक्रमों  मेंਂ  दाखिला  लेने  के  लिए  मानदंढ  इस  प्रकार  हैं  :-

 जी०  एस+  सी०  नर्थिंग  पादयक्रम

 वे  सभी  छात्र  जिन्होंने  विज्ञान  विषयों  के  साथ  कक्षा  अथवा  इसके  समकक्ष  कोई  परीक्षा  उतीर्ण  की
 है  ।  दाखिले  के  लिए  न्यूनतम  आयु  17  वर्ष

 झासान्य  सर्धिंग  ओर  मिडवाइफरी  परादयक्रम
 वे  सभी  छात्र  जिन्होंने  विज्ञान  त्रिषयों  के  साथ  कक्षा  अथवा  इसके  समकक्ष  कोई  परीक्षा

 उत्तीर्ण  की  है  ।  दाखिले  के  लिए  आयु  सीमा  ।7  वर्ष  से  35  वर्ष

 घहायक  नसर्स  ओर  मिडवाइफरी  पादयक्रम

 वे  सभी  छात्र  जिन्होंने  कक्षा  अथवा  मान्यता  प्राप्त  समकक्ष  सार्वजनिक  परीक्षा  उत्तीर्ण  की  है  ।
 दाखिले  के  लिए  न्यूनतम  आयु  ।6  वर्ष

 विवरण

 वर्ष  1990  के  दौराम  विभिन्न  पादयक्कमों  के  लिए  मान्यताप्राप्त  प्रशिक्षण  केन्द्रों
 की  सेलया

 क्र०  राज्य  नर्सिंग  परिषदों  और  सामान्य  नर्सिंग  मिडवाहफरी  ए०  To  स्वास्थ्य

 स॑०  परीक्षण  बो्ों  के  नाम  _  एम०/एच०_
 पुरुष  मिढवाइफरी  उब्त्यू०  स्वास्थ्य

 पर्यवेक्षक

 1  है  ३  4  5  6  7

 1.  आशनश्श्न  प्रदेश  -  74  74  144
 2.  असम  4  20  20  20  ]

 3...  बिहार  -  2]  14  35



 15  1914  लिखित  ठसर

 ॥|  2  3  4  5  6

 4.  गुजरत  १  21  20  4  न

 5.  हरियाणा  6  4  9

 6...  हिमाचल  प्रदेश
 -  4  4  8

 7...  केरल  -  61  61  3।  3

 8...  महाकौकश्षल  -  17  16  37  -

 9...  महाराष्ट  न  46  41  34  -

 10.  महास  -  25  22  18  3

 11.  कनटिक  -  ३0  31  21  4

 12.  उड़ीसा  --  5  5  19

 B.  पंजाब  3  26  3  13

 14...  राजस्थान  16  3  8  17  2

 15.  उत्तर  प्रदेश  -  24  14  48  4

 16.  पश्चिम  बंगात़त  -  28  _  21  |  6

 17.  मिड्याहइफरी  भारतीय  बोर्ड  4  है  है  4  _

 18.  दक्षिण  भारत  बोर्ड  4  20  20  8

 19.  ए०  एफ०  एम०  एस  परीक्षण
 बोर्ड  -+  3  16  -  न

 20.  त्रिपुरा  न  3  1

 महायोग  39  443  381  494  29

 भारतौय  उपचर्या
 कोटला  टेम्पत्त

 नई
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 वर्ष  1990  के  दौरान  विभिन्न  पादयक्रमों  में  अर्डता  प्राप्स  करने  बाले  उम्मीदवारों  की

 संख्या

 .  सामान्य  नर्सिंग  मिश्वाइफरी  Yo  एन०  एम०/एच०  स्वास्थ्य
 लपप-++  —

 डण्ल्सू
 पुरुष  महित्ता  मिडवाइफरी  स्वास्थ्य

 8  9  10  12

 न  495  491  257  150

 5  235  207  137  13
 न  686  699  1847  14

 49  443  502  67  _

 ]  217  100  361  38

 बन  9  9  503  न

 18  2685  2600  554  120
 न  274  316  481  बन

 25  1314  1446  1465  न

 856  957  777  13

 6  596  477  940  120
 न  223  223  608  50

 10  777  302  885  «  53

 है|  78  115  660  79

 13  342  327  2371  169
 न  1007  न  $44  307

 26  96  104  34  ~

 न  281  210  92  बन

 -  214  223  न  त्+

 न  40  -  94  --

 154  10860  9368  12377  1185
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 3।  दिससम्भर  ,  1990  तक  राज्य  रजिस्टरों  में  दर्ज  किए  गए  अर्डता  प्राप्त  कार्मिखोंਂ  की  छुत
 झंछया

 सामान्य  नर्सिंग  मिडवाहफरी  ए०  एन०  एमं०/एच०  डच्छ्यू  स्वास्थ्य
 जा

 पुरुष  महिलाएं  स्वास्थ्य

 पर्यवेक्षक

 13  14  15
 ॥

 16

 495  14982  15860  1227

 15  2112  2054  46

 54  8829  7501  1510

 873  23418  8573  1276,

 124  3259  3882  162

 212  1312  2055  274

 333  22414  6738  674

 2386  55813  15454  574

 1639  366415  10861  ;  551

 2287  31368  7210  1478

 न+  23401  20707  3787

 4381  11449  882  110

 1293  22179  10447  1963

 न  9819  10424  323

 638  12190  10849  2734

 146  16425  16934  1204

 नॉन  रजिस्टरिंग  बाड़ी
 -

 _.

 17892

 छत
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 भारतीय  ख्थाद्य  निगम  के  गोदाम्ों  में  गेहे  की  शति
 .

 9049.  श्री  अर्जुन  चरण  सेटी

 ह्ली  हरीश  नारायण  प्रशु  झांदये  है  ह
 ञ्ी  माणिकराव  होडत्या  गावीत  ere  या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरी  श्राप  हरि  चोरे

 झी  प्रकाश  वी०  पाटीत

 बेमौसमी  गेहूं  गोदाम  में  गेह्टें  के  स्टाक  ख़राब  होने  और  ढुलाई  के  दौरान  हुई  अरजादी  से

 कितनी  मात्रा  तथा  कितने  मृत्य  के  गेहूं  की  क्षति

 भारतीय  खाद्य  निगम  ढारा  खरीदे  गये  कुल  गेहूं  में  से  अन्तमानित  कितना  गेहूँ  खराब  हो  गया  हे

 और  इस  प्रकार  कुल  कितना  नुकसान  हुआ  :  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ढारा  क्या  निवारक  कदम  उठाए  गए

 खाद्य  मेत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सरूुण  :  ब्ेमौसमी  वर्षा  के  कारण  गेहूं  की  कोई
 हानि  होने  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।  चूंकि  रची  और  के  लिए  गेहूं  की  वसृली  हालत  ही  में  शुरू  की  गई

 हसलिए  इस  वर्ष  गोदामों  में  स्टाक  के  खराब  होने  और  मार्ग  में  स्टाक  कमी  होने  के  आरे  प्रें  कोई  सूचना
 नहीं  हे  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  के  दोरान  टन गेहूँ  तक  5.60  शाख  मीटरी  टन  गेहूँ  की

 वसूली  कर  ली  है  ।  राज्यों  की  एजेन्सियों  ने  किसी  लाख  मीटरी  टन  गेहूँ  की  ब्रपूल्ली  की  हे  ।  वर्तमाने  रथी  मौसम
 के  दौरान  बसूल्न  किए  गए  गेई  के  स्टाक  के  किसी  तरह  से  छाराब  होने  क्  आरे  में  कोई  सूचना  नहीं  हे  और

 इसलिए  किसी  हानि  की  सूचना  का  प्रहन  ही  नहीं  उठता  ।

 गोदामों  में  स्टाक  की  क्षति  को  रोकने  और  मार्ग  में  इसकी  कमी  को  रोकने  के  त्तिए  निम्नलिखित
 उपचारी  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 भारतीय  खाद्य  निगम  वेज्ञानिक  ढैग  से  निर्मित  गोद्षमों  में  खाद्यान्न  रखता  हे  जोकि  मृषक्ष  और  नमी

 प्रूण  होते  हैं  ।
 ह

 (2)  खाद्यान्नों  का  आवधिक  निरीक्षण  करने  और  उन्हें  ठचित  ठंग  से  रखने  के  लिए  योग्य  और
 तकनीकी  दृष्टि  से  प्रशिक्षित  स्टाफ  लगाया  जाता  हे  ।

 (3)  जब  कभी  आवश्यक  होता  तब  अस्थायी  भंडाए्ण  के  लिए  वेज्ञानिक  दैग  से  डिजाइन  की  गई
 प्रणाली  के  अधीन  खुले  में  छाद्यान्नों  का  संहारण  किया  जाता

 (4)  स्टाक  की  ज़कड़ी  के  क़्रेंटों  पर  भण्डारित  किया  जाता  हे  और  उन्हें  विशेष  रूप  से  तेयार  की  रई

 न्यूब घनत्व की काली पोलीधीन की वाटर चादरों से ढका जाता (5) कीटाणुओं और पक्षियों आदि जैसे अन्य पीढ़कः उम्तुओं दारा होने वाली पीड़क जन्तुआधा पर काबू पाने के लिए स्टाक का यथापेक्षित निशमित निरीक्षण ओर सुरक्षा संबंधी उपाप किए जाते है । (6) छाशाननों की घसूली विनिर्दिष्टियों के त्नुसार की जाती हे । (7) खुले वेगनों का कम से कम उपयोग करना ।
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 (8)  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रश्ध  किये  जाते  हैं
 ताकि  चोरी  और  घोटाले  को  रोका  जा  सके  ।  वरिष्ठ

 अधिकारियों  द्वारा  प्रचानक  निरीक्षण  भी  किए  जाते

 चाधल  का  आयास

 9050.  श्री  जार्ज  फर्सन्डीश  :  क्या  स्काश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  1992-93  के  दौरान  सरकार  का  विचार  चाषत  का  आयात  करने  का

 क्या  खुले  बाजार  में  चावल  के  पृल्यों  में  निरंतर  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  मृल््य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 खाद्य  मैत्रालाय  के  राज्य  मंत्री  सरूण  नहीं  ।

 हां  ।

 चावल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ढारा  उठाये  गए  कदमों  में  जमाखोरी  निरोधी
 अभियान  को  तेज  करना  और  ह्टाक  रखने  की  सीमा  को  कम  करना  शामित्त  है  ।  राज्य  सरकारों  को  हाल  ही  में

 परामर्श  दिया  गया  हे  कि  वे  जमाखोरी  निरोधी  अभियान  मेंਂ  तेजी  लाएं  ।  राज्य  सरकारों  को  यद्द  भी  परामर्श  दिया
 गया  है  कि  वे  चावत्ल  का  स्टाक  रखने  की  सीमा  को  क्रम  करके  थोक  विक्रेताओं  के  ज्षिए  250  छुदरा
 विक्रेताओं  के  लिए  50  क्विटल  और  चायत  मिक्त  मालिकों  के  लिए  500  क्विटल  कर

 मेसूर  सिड़ियाधर  का  हशाताब्दी  समारोह

 9051.  श्रीमती  चन्स  प्रश्वा  क्या  प्रयावश्ण  और  जन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  ः

 क्या  मेस्र  चिड्चियाधर  अक्तूबर  199?  में  अपने  सौ  कर्ध  पूरे  कर  रहा

 यहि  तो  क्या  सरेकार  का  विचार  शताब्दी  समारोह  मनाने  के  लिए  वित्सीय  सहायता  स्वीकृत
 काने  का  हे  :

 कया  शताब्दी  समारोह  के  संत्रंध  पशुओं  के  व्यवहार  पर  राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 प्रयक्रण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  हां  |

 मेसूर  चिड़ियाघर  का  शताध्दी  समारोह  मनाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  संबंध  मेंਂ  केन्द
 सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  हे  ।

 और  मैसूर  चिड़ियाघर  के  प्राधिकॉरियों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  मेध्ृर  चिढड़ियाधर  के

 शतात्दी  समारोह  के  लिए  आयोजित  की  जाने  वाली  गतिविधियों  में  खिड़ियाधर  के  निदेशकों  और  अन्दी  प्रजनन

 विशेषज्ञों  के  दल  की  कुछ  बैठक  शामिल  हैं  ।
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 निरक्षरला  उन्सूलोज

 9052.  श्री  घिलाह्राज  नागनाथरात  गूंडेवार  :  क्या  मामव  हंशझाध्यल  विकराश  मंत्री  यह  बताने

 महाराष्ट्र  में  निरक्षरता  उन्मुलन  में  लगे  स्वैमसेवी  संगठनों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  इन  संगठनों  ने  निरक्षरता  अभियान  की  अपनी  लक्ष्य  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 (n)  प्रत्येक  सैगठन  के  लक्ष्य  की  उपलब्धि  और  उसके  श्रम  बल  की  किस  प्रकार  निगरानी  की  जाती
 और

 इनमे  से  प्रत्यक  संगठन  की  उपलब्धि  कया

 मानव  संद्ाइन  विकास  मंत्री  अर्जुन  राध्टीय  साक्षरता  मिशन  के

 निम्नलिखित  दो  योजनाएं  जिनके  तहत  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  तथा  जनशिक्षण
 निकयमों  की  परियोजनाएं  सेस्वीकृत  की  जाती  है  :--

 ()  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्य  करने  वाली  स्वेक्छिक  एजेन्सिय्रों  को  वित्सौय  सडागमता  प्रदान  करने  की

 केम्कीय  योजना  के  अन्तर्गत  ये  पंजीकृत  तीन  वर्ष  या  इससे-अधिक  समय  से  अस्तित्व  में  को

 सस्वीकृति  दी  जाती  है  ।

 (४).  मिरकरता  उन्युलन  के  लिए  विशिष्ट  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  योजना  के  जिन  खिला

 साझषरता  समितियों  चिशेष  तौर  पर  पूर्ण  साक्षरता  अमियानों  के  कार्यान्वयम  के  लिए  पंजीकृत  किया  गया  है

 तथा  जिनकी  अध्यक्षता  जिलाधीशों/जिला  आयुक्तों  द्वारा  की  जाती  उन्हें  पूर्ण  साधरता  अभियान  तथा  उत्तर

 साक्षरता  अमियानों  की  संस्वीकृति  दी  जाती

 वर्ष  1991-92  के  लैरान  कोई  भी  बुनियारी  शिक्षा  परियोजना  संस्वीकृत  नहीं  की  गई  ।  निम्नलिखित  4

 स्वेच्छिक  एजेन्सियों  को  जनशिक्षण  निज््रयम  कौ  परियोजनाएं  संस्वीकृत  की  गई  :-

 क़ः  स्वैच्िछिक  एजेन्सी  का  नाम  थ  पता  जनशिक्षण  नित्षमम

 सै०  की  संख्या

 1.  सर्द  सेवा  फार्म  वर्धा  21

 2.  चेतना  वर्धा  7

 3.  ग्राम  विकास  तनन््त्र  वर्धा  $

 4.  राष्ट्रभाधा  प्रचार  हिन्दी  वर्धा  144

 निम्नलिखित  जितों  की  जिला  साक्षर  समितियों  को  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  परियोजनाएं

 संस्वीकृत  की  गई  :--

 (1)  सिन्धुदुर्ग  ।
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 (2)  वर्षा  ।

 (3)  अम्भई  सिटी  ।

 (4)  पुणे  ।

 (5)  खात्र  ।

 (6)  औरंगाबाद  ।

 (7)  रत्नागिरी  ।

 (8)  जालना  ।

 (9)  नादेंड़  ।

 (10)  परभनी  ।

 पूर्ण  साक्षरता  अभियान  परियोजनाओं  के  संबंध  में  प्रगति  इस  मंत्रालय  को
 प्राप्त  हो  रही  हैं  ।

 |

 संगणीकृत  प्रधन््थ  सूचना  पद्टति  के  तहत  प्रगति  रिपोर्टों  के  स्वैच्हिक  एफेन्सियों  तथा  खिला
 साक्षरता  समितियों  को  पहले  ही  परिचाज्तित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 जिला  साक्षरता  समितियों  की  संस्वीकृत  पूर्ण  साक्षरता  परियोजनाओं  से  सन्तोषजनक  परिणाम
 प्राप्त  होने  को  सूचना  मित्ती  हे  ।  जिला  साक्षरता  समितियों  को  संस्वीकृत  10  पूर्ण  साक्षरता  अभियान
 परियोजनाओं  मेंਂ  सिन्धु  दुर्ग  तथा  वर्धा  पूर्ण  साक्षर  जिले  थोधित  करिए  गए  हैं  ।

 असुवाद
 गीर  बनों  में  शेर

 9053.  श्री  चिजय  क्ृष्ठा  क्या  पर्याजरणा  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1990  की  वन्य  जोव  संख्या  के  आंकड़ों  के  धमुसार  गौर  धनों  मेंਂ  होरीं  की  मृत्यु  दर
 अधिक  बढ़ी  है  जनकि  उनकी  संक्तपा  में  वृद्धि  बहुत  कम  हुई

 सदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इसके  क्या  कारण

 गौर  जनों  में  इस  समय  कितने  शोर  ह
 क्या  वहां  अन्य  जीचों  की  संख्या  में  सामान्य  कमी  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इसके  क्या  कारण

 पर्यावरण  और  बन  मंत्राकय  के  राज्य  मेत्री  कमक  :  से  पुजरात  सरकार
 हारा  1990  में  की  गई  गणना  के  अनुसार  गीर  अससमारण्य  और  राष्ट्रीय  उद्यान  में  एलियाटिक  शेरों  की  संत्रया

 )84  जबकि  1985  में  की  गई  पिछली  गणना  के  समय  इनकी  संछ्या  239  थी  ।  1985  से  1990  की  खवधि
 6६  शेर  निम्नलिखित  कारणों  से  मर  गए  बताएं  जाते  हैं  :--

 शेरों  की  मृत्यु  के  कारण

 दुर्घटना  प्राकृतिक  मृत्यु  चोरी  छिपे  जोड़
 ,अकनल-->«का न

 5  !  7
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 1987-88  है  12

 1938-89  14  13  3  30

 1989-90  6  |  12

 जोढ़  31  26  8  65

 1991  और  1992  शरों  क्की  गणना  नहीं  की  गई  ।

 नहीं  :

 प्रहन  नहीं

 उड़ीसा  में  गा ढ़ियाँ  रदद  करना

 9054.  श्री  ब्रज  किशोर  जिपाठी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रूपसा-आांगरीपोसी  संकरी  लाइन  पर  पैसेंजर  गाड़ियों  को  रद्द  करने  का  निर्णय

 क्या  उड़ीसा  में  गुनुपुर-तौपाडा  संकरी  लाइन  पर  भी  रेल  सेवा  बंद  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मैज़ाश्षय  लें  राज्य  मेत्री  मत्लिकाजुम)ः  और  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ॥॒

 भारतीय  खोल  प्राध्यकरण  हारा  अपनाये  गये  स्कूल

 9055.  श्री  आनन्द  शाव  देशसुख्य  :  क्या  प्रानत  होच्याघ्नन  छजिक्राप्म  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  हारा  स्कुतों  को  अपनाये  जाने  के  क्या  मानदण्ड  ओर

 तक  ऐसे  कितने  ह्कूलों  को  अपनाया  गया  है  और  इन  स्कूकों  को  क्या

 छुविभायें  दी  जा  रही  हैं  ?

 मामत  संसाधन  घिकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विध्मग  ता  जिला  ओर  भात

 विक्रास  विसाग  सें  राज्य  मंत्री  ममता  स्कूलों  को  अपनाने  का  मानदण्ड

 निम्नलिखित  हैं  जन

 स्कूल  के  पास  निम्नशिश्चित  होना  चाहिए  :

 (i)  भोजन  और  आधास  की  सुचिथा
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 tii}  कुछ  खेलों  की  झुमिकाले  सुचिधा/शओरश  पैशन  के  लिए  पर्याप्त  खाली  स्थान  ।

 (iti)  अच्छा  शैकिक  रिकार्ड  ।

 ५  योजमा  के  अन्तर्गत  चयनित  नच्चों  के  लिए  तौसरी  से  आठवीं  तक  कौ  कक्षा

 (8-13  वर्ष  के  आयु  वर्गी  में  वार्षिक  प्रवेश  के  लिए  10%  सीटों  का  बाशकण  ।

 (९)  एन०एसन्टीत्सी०  बोजना  के  अन्तर्गत  प्रविष्ट  बरचों  के  शिए  छाजाबास  की  सुचिया  ।
 *  :  ,  भारतीय  खेल  प्राथिकरण  हारा  अब  ठक  अपनाए  गए  स्कुदतेंਂ  कौ  पख्या  56  है  ।  भारतीय  खेल
 प्राधिकरण  हारा  अपनाए  गए  स्कूलों  को  निम्नलिखित  सुविधाएं  दी  जाती  हे  :--

 ()  विभिन्न  छोल  विधाओं  में  खेल  की  मूलभूत  सुविधाओं  के  छुआर/पिस्सतार/सृजन  तथा  खावहयक
 खेल  ठप्स्कर  के  लिए  एक  मुष्त  अनुदान  के  रूप  में  5  लाख  रुपये  क्षेत्रों  के  मामले  में

 7S  लाख  तक  की  उनावर्ती  वित्तीय  सहायता  ।
 (ii)

 एन०्एसब्टीट्सौ०  छात्रों  के  लिए  अपेक्षित  खेल  सुविधाओं  के  रघरचाव  और  खेल  उपस्कर  कौ

 खरीद  के  लिए  50,060  रूपये  तक  प्रति  षर्च  की  वित्तीय  सहायता  |

 (70)  प्रत्येक  परवान  क्री  गई  विधा  में  एक  बेतनिक  कोच  के  अत्यया  किसी  विशेष  विधा  में

 एन०एस«टी>्लौी०  पोौजना  के  अन्तर्गत  चयनित  बज्ले  पधिक  होने  की  स्थिति  में  एक  अतिरिक्त

 कोच  का  प्रावधान  ।

 (४)  एन०एसन्टीग्सी०  योजना  के  अंतर्गत  चयनित  बच्चों  को  खेल-किट  ।

 (४)  भारतीय  खोल  प्राधिकरण  के  अनुरोध  पर  अपनाए  गए  स्कूलों  में  प्रचिष्ट  किए  गए  छात्रों  के  करे

 में  इन  स्कूलों  को  निम्नलिखित  वस्तुओं  पर  किए  गए  खर्च  की  प्रतिपूर्ति  ।

 -  प्रवेश  शुल्क
 -  भोजन  और  आवास  छर्च

 बीमा
 -  भारतीय  छेल  प्राधिकरण  दारा  यथा  नामित  उन  बस्चों  को  आने  जाने  का  यात्रा  खर्च  जो  अपने

 राण्य  से  बाहर  स्कृक्त  मे  प्रंवेश  लेते  हैं  ।

 भजोदय  विज्ञालय

 9056,  भी  अम्दुलताल्  चम्द्राकर  :  क्या  मानत  सोह्याघ्म  विकास  मंत्री  यह  बठाने  की
 :  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवोदय  विश्वालयों  में  कितने  प्रतिशत  छात्र  अमुसृचित  जातियों/जनजातिगों/आन्य  पिछड़े
 जर्गी  के

 नवोदय  विश्यालय  शुरू  करने  मेंਂ  कितनी  औसत  क्वागत  आती  और
 ह :

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रेति  पांच  काख  की  जनसंक्रवा  (९  कम  से  क्रम  एक  मजोश्य  विचाकय

 खोलने  का  हे  ?

 127

 9--21  LSS/ND/93



 लिखित  उसर  $  92

 मामत  शंखाधन  लिकास  मंत्री  अर्जुन  :  नवोदय  विद्यालयों  में  दिनांक  1-12-91  की

 यया-स्थिति  के  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति  के  छात्रों  की  औसत  प्रतिशतंता

 ,  20.35  प्रतिशत  तथा  10.75  प्रतिशत  थी  ।  नवोदय-विद्यालयों  में  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  कोई  आरक्षण  नहीं  हे  और

 उनके  सम्प्नन्थ  में  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 कक्षा-श  में  एक  विद्यालय  आरम्भ  करने  के  लिए  औसतन  आवर्ती  तथा  अनावर्ती  लागत  14.00

 लाख  रूपए  इसमें  भवनों  की  लागत  शामिल  नहीं  होती  हे  जिसका  आाद  में  एता  चकतता  हे  ।

 नहीं  ।  नवोदय  विद्यालय  योजना  में  प्रत्येक  जिले  मेंਂ  औसतन  एक  नवोद्य-विद्यालय  की

 स्थापना  की  परिकत्यना  हे  ।

 चाक्षरता  अभियान  पर  कार्यशाला  हा

 19057.  क्री  नाशयशाभाई  जम्काभाई  राठया  :  क्या  सानज  झंश्ाक्षान  लिकालख्  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साक्षरता  अभियान  से  निजी  संगठनों  की  घूमिका  पर  92  में  एक  कार्यशाला  का
 आयोजन  क्रिया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  कार्यशाला  में  कौन-कौन  से  मुढ़दे  उठाए  गये  और  क्या  निर्णय
 लिया  गया  है  ?

 सामज  सेसाधाम  जिकास  मंश्री  अर्जुन  :  मार्च  1992  में  निजी  संगठनों  की  मूमिका
 पर  सरकार  ने  कोई  कार्यश्ञाला  आयोजित  नहीं  की  ।

 यह  प्रशन  नहीं

 गुजरात  में  रेल  सेजाएं  पुनः  जात  ऋरणा

 9058.  हझ्ली  काशीशाम  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 विगत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  हो  कर  जाने  वाली  पश्चिम  रेलवे  की  अनेक  रेल-सेवाएं
 स्थागित  करें  ही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 कया  सरकार  का  विचार  इन  रेश-सेवाओं  को  पुनः  चालू  करने  का  ,

 रेल  मेजालय  में  राज्य  मैश्री  और  1989-90  से  मिम्मलिखित

 माड़ियां  बंद  कर  दी  गयी  हैं  :--

 ()  293/294  स्ाजनगर--अ्मदाबाद  फास्ट  पैसेंजर

 (ii)  303/304  सावनगर-अह्वमछझाबाद  फास्ट  पैसेंजर

 (8)  439/440  प्रतापनगर--छोटा  उदयपुर  फाह्ट  मिश्चित  कोडेली--छोटा  उदयपुर  खंड

 पर

 (₹)  441/442  रोड--पानी  माइन्स  फाह्ट  मिश्रित  गाड़ी
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 (९)  411/412  वहींसरा-नवलसी  मिश्रित  गाड़ी

 {vi)  139  अप  रजुज--पाटन  मिश्रित  गाड़ी

 451/452  मोरबी-घांटीला  मिश्रित  गाड़ी

 (i  जी

 विदल्पीठम  को  पाठशाला  में  लदतनमा

 9059.  प्रो  खाविन्नी  लक्मन  :  क्या  मानव  होह्ाध्मम  विक्ताह्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  जिला  केरल  प्रें  स्थित  विह्वत्पीठम  को  एक  आदर्श  पाठशाला  मेंਂ  बदलने
 के  लिए  कोई  कम  ठठाया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 कोडन्गल्लूर  विहत्पीठम  को  वर्ष  1992-93  के  लिए  दिये  गये  अनुदान  का  अ्यौरा  क्या

 हे  ?

 मासज  संश्ाधान  जिकाश  मेत्री  अर्जुन  से  सरकार  ने  विद्त्यीठम
 जिला  त्रिचुर  को  आदर्श  संस्कृत  महाविद्यालय  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  प्रस्ताव  की  जाँच  की  है  ।

 तदनुसार  संस्थान  को  अपना  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  विचारार्थ  प्रस्तुत  करने  की

 ल्ाष्ट  दो  गई  हे  ।

 वर्ष  1992-93  में  विह्वत्यीठम  कोडन्गुहसतूर  को  अनुदान  दिए  जाने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  है  ।

 केरल  में  ऑपरेशन  व्योक  बोर्ड

 9060.  प्री  थाइल  जान  अंजलोज  :  क्या  मामथ  झोस्ाध्चमन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केरल  में  जिलावार  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  के  प्रथम  तीन  चरणों  के  दोरान  कितने  स्कूलों  को  इसमें
 शामिल  किया  गया  :

 क्या  चौथे  चरण  के  संबंध  में  केरल  सरकार  की  ओर  से  कोई  प्रस्ताव  मिलते

 यदि  तो  ठस  प्रर  क्या  निर्णय  लिया  गया  ,

 क्या  चौथे  चरण  में  नगरपालिका  क्षेत्रों  के  स्कूलों  को  शामिल  किया  और

 ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  के  अन्तर्गत  अथ  तक  कुल  कितनी  धामराशि  निर्धारित  की  गयी  ठसमें  २

 केरल  के  लिये  कितनी  मंजूर  की  गयी  है  तथा  3]  1992  तक  कितनी  धनराश्षि  दी  जा  चुकी

 :  मानव  झंश्याघम  जिकास  मंत्री  अर्जुन  सूचना  संलग्न  तिजरण  में  दी

 ई
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 से  जी  हाँ  ।  केरल  को  1991-92  के  दोरान  ऑपरेशम  ब्लैक  जोर्ड  के  चौथे  चरण  के  प्रस्ताव

 की  संस्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  जिसमें  राज्य  के  30  ब्ताक्ों  और  ।0  नगर  निराम  श्षोग्रों  भेਂ  शोध  सभी  1149

 प्राईमरी  स्कूलों  को  शामित्र  कर  ठिया  गया  है  ।

 (5)  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  के  तहत  अब  तक  699.04  करोड़  रुपए  की  चकााशि  संस्वीकृत  की
 जा  चुकी  हे  ।  इसके  केरल  को  3]  1992  तक  613.57  लाख  रुपए  की  शशि  सेस्कीकृत  और  जारी

 कर  दी  गई

 कण  जित्ता  केरल  मेंਂ  मिल  किए  गए  स्कूलों  कीं  सं८  चरण-कार

 सं०  हि

 1...  तिझूवनन्तपुरम  107  156  -

 2...  कोएलम  81  203
 3.  प्रंतनमब्िट॒टा  88  97  न

 4...  अलेप्पी  72  67  न

 5.  कोट्टायम  76  17 .
 6.  इबुक्की  गा  84  43
 7.  इरनाकुमम  97  106  256
 १.  ब्रिस्घुर  85  148  286
 9.  पालक्काड  62  252  226

 10...  भालाप्पुरम  शा  253  412
 11.  कोक्षिकोड़े  182  261  269
 12.  बायानेद  45  78  _

 13.  कन््न्र  142  290  323
 14.  कासर  गोड़  |  111  न

 जोड़  1440  .  2243  1815

 भारतीय  इसिल्ास  कांग्रेस  को  सद्ठायता
 : '  9061.  श्री  राम  क्या  मासव  सेशाधस  जिकाहा  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  भारतीय  इतिहाँप्न  क्रिस  को  वित्तीय  सहायता  देती  है  :

 यहि  तो  गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  कांग्रेस  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  मिलौ  ओर  वह  सद्ाग्रता
 किस  प्रमोजनार्थ  दी  गई  थी  :  ध

 क्या  कप्रैस  ने  हाहा  ही  में  अपनी  सदस्यता  के  नियमों  में  सेशोधन  किया
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (2-)  क््यासरकार  का  विचार  नियमों  में  परिवर्तनों  को  देखते  हुए  वित्तीय  सहायता  के  झारे  में  अपने  निर्णय
 की  समीक्षा  करने  का  हे  ?

 सासज  संसाधन  विक्राह  मैत्री  अजुन  :  और  भारतीय  इतिदास  कांग्रेस  द्वारा  भेजी

 गई  सूचना  के  कांग्रेस  ने  दिएणी  मेंਂ  21  से  23  1992  तक  अपना  अधिवेशन  आयोजित
 किया  ।  सरकार  ने  3.00  जाख  रूपये  का  अनुदान  संस्वीकृत  किया  ताकि  भारतीय  इतिहास  कांग्रेस  यह  अधिवेशन
 आयोजित  कर  सके  ।  इसके  भारतीय  इतिहास  अनुसंधान  परिषद  ने  सम्मेशन  का  अधिवेशन

 +  आयोजित  करने  के  लिए  30.000  रुपये  का  अनुदान  संस्वीकृत  किया  ।  वि०अ०आ०  ने  भी  सिहान्ततः  10.000  रूपये
 का  अनुद्धन  प्रदान  करने  पर  सहमति  ध्यक्त  की  हे  ।  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  भारतीय  इतिहास

 ...  क्रिस  के  तथा  अधिवेशन  के  लिए  संस्वीकृत  किए  गए  अनुवान  80,000  छपये  ओर  78.500  रुपये
 »

 से  (४)  भारताय  इतिहास  कांग्रेस  इतिहासकारों  का  एक  स्वेच्छिक  संगठन  है  जो  अपने  कार्यों  का  स्वयं
 प्रबंध  करती  दे  ।  सरकार  इस  पर  किसी  प्रकार  के  नियंत्रण  का  प्रयोग  नहीं  करती  ।  भारतीय  इतिहास  कप्रिस
 हारा  भेजी  गई  सूचना  के  सदस्यता  में  अभूतपूर्ष  कांग्रेस  के  प्रबंध  की  समस्याखोंਂ  और  लकगतों  में  पृष्ठ
 के  कारंण  सदस्यता  मेंਂ  संबंधित  प्रावधानों  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  आवश्यक  हो  गए  थे  ।

 अरद्येत  विहार  में  प्राथमिक  स्कूत

 9062.  हरी  य्रशाचम्सरात  पाठित  :  क्या  मामत  संदाधन  जिकाशय  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हु  क्या  सी  पी  हब्छू  डी  बसंत  नई  दिकली  में  एक  प्राइमरी  स्कूल  चलाया
 जा  रहा

 क्या  स्कूल  के  लिए  भवन  के  निर्माण  की  योजना  को  स्वीकृति  दी  गई

 यदि  तो  भवन  का  निर्माण  अंथ  तक  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  :  और

 उक्त  स्कूल  के  लिए  पवन  निर्माण  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  (2)  हां  ।  वर्तमान  में  स्कूल  शामियाने

 मेंਂ  चल  रहा हैं  ।  दस  कमरों  वात्ते  एक  स्कूल-भवन  के  निर्माण की  योजना  है  और  निर्माण  एजेन्सी  पहले  ही  भिध्रित

 «  कर  लौ  गई  है  ।  इस  भचन  के  एक  वर्ष  में  पूरा  हो  जाने  की  सम्भाषना  नहीं  हे  ।

 '

 १  अत्कोहत  युक्त  आयुर्वेदिक  ओचदि्योंਂ  की  जिसकी

 9063.  .  प्री  संलोध  कुमार  गंगवार  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिजार  छतरास््ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आयुर्वेदिक  ओषधियों  जिनमें  अत्कोह्चल  काफी  मात्र  में  होता  पंजीकृत  चिकित्सक  हारा

 |.  इसका  नुस्खा  लिखे  बिना  ही  बाजार  में  बिक्री  की  जा  रही  हे  :  और

 |  यहि  तो  इस  बारे  में  सरकार  दारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  ऐसी  आयुर्वेदिक  औषधियों  की

 सीमित  की  जा  सके  जिनका  शरात्र  के  तोर  पर  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ?
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 म्रानव  संह्ाधल  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  जी  हां  ।

 इस  मामले  पर  दिनांक  4  1990  को  आयोजित  सिद्ष  और  यूनानी  औषध  तकनीकी

 परामइदात्री  बोर्ड  की  बैठक  में  चर्चा  की  गई  ।  बोर्ड  इस  आत  पर  सहमत  था  कि  मृत  संजीवनी  सुरा  और  महाद्राक्षासव

 की  बिकनी  के  लिए  राज्य  मौजूदा  आबकारी  अधिनियमों  के  अधीन  बिक्री  ज्ञाइसेंस  अनिवार्य  किए  जाएं  तथा  ये  ओषधें

 पंजीकृत  चिकित्सक  के  नुस्खे  पर  ही  दी  जाएं  ।  इन  ओषधों  का  दुरुपयोग  राज्य  के  मौजूदा  आबकारी  और  अन्य

 तथा  ओषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  उपबंधों  के  तहत  रोका  जाए  ।

 इस  निर्णय  के  आरे  में  सभी  राउय  आबकारी  विभागों  और  भारतीय  चिकित्सा  पद्ति  के  राज्य  ओषध  नियंत्रकों

 को  सृचित  कर  दिया  गया  ।

 दामोदर  बढ़ाकर  ओेेसिल  में  पर्यावरण  की  हियलि  छिगढ़ना

 9064.  प्रो०  मालिनी  स्ट॒टाचार्य  :  क्या  परयाजरण  और  घन  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्टीय  मरूभूमि  विकास  बोर्ड  ने  देश  के  कोयला  खान  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  की  स्थिति  को  बिगड़ने
 से  रोकने  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के  दोशन  कोई  धनराशि  आर्थटित  की  है  :

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  वर्ष-वार  आबंटित  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  :

 ढामोदर-बढ़ाकर  ब्ेसिन  में  कोयता  खान  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  में  सुधार  लाने  द्वेतु  चल्ल  रहे  विभिन्न
 कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  हे  :

 क्या  ये  कार्यक्रम  ठीक  प्रकार  से  चत्त  रहे  और

 (8)  यदि  तो  इस  आरे  में  सरकार  हारा  क्या  कवम  उठाये  गये  हें  अथवा  उठाने  का
 विचार  हे  ?

 पर्याधरण  और  वन  सेश्रालय  के  राज्य  सेश्री  कमल  :  जी  बिहार  और  पश्चिम
 बंगाल  की  कोयला  खानों  में  प्रायोगिक  पैमाने  उपलब्ध  प्रोत्नोगिकी  के  प्रदर्शन  और  पमरृल्यांकन  के  लिए  राष्ट्रीय
 परती  धूमि  विकास  छोर्ड  ढारा  वित्सीय  सहायता  दी  गई  हे  ।

 निम्नलिखित  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  :--

 (1)  निम्नलिखित  की  छान  भूमि  के  सुधार  की  प्रदर्शन  परियोजना  :

 (i)  झ्रिया  कोल  जिला  बिहार

 (४)  रानीगंण  जिल्ला  पश्चिम  भंगाल  वनीकरण  और  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  ठपायों
 से  500  हैक्टेयर  भूमि  के  उपचार  हेतु  पाँच  वर्षों  क ेलिए  66.48  लाख  रूपए  की  घनराशि

 स्वीकृत  की  गई  है  और  1990-91  के  दौरान  13:52  लाख  रूपए  मुक्त  किए  जा

 चुके  हैं  ।

 (2).  रानीगंज  कोल  फील्ड  क्षेत्र  में  ध्रनभ्ाद  प्िहार  तंथा  पश्चिम  बंगाल  जिलों  में  6  कार्य  स्थत्मों  में

 समुचित  चुक्ष  प्रजातियों  के  रोषण  तथा  जल  क्षेत्र  में  वृद्धि  करके  खान  परती  भूमि  का  195

 हेक्टेयर  क्षेत्र  के  उपचार  के  दिए  20.7!  जाख  रुपए  की  राषि  स्वीकृत  की  गई  हे  जबकि  वर्ष  1991-

 92  के  दौरान  11.15  साख  रुपए  मुक्त  किए  जा  चुके
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 नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  जल  प्रद्ण  क्षेत्रों  में  केन्द्र  हारा  फ्रायोजिश  मृदा  संरक्षण  स्कीम  के  अन्तर्गत
 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  से  1991-92  तक  3.17  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  का उपचार  किया  गया  है  जिसके  लिए  30.94

 करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग  किया  गया  हे  ।  इस  स्कीम  का  प्रमुख  लक्ष्य  अवग्रमित  जल  ग्रहण  क्षेत्रों
 को  मजबूत  बनाकर  उनकी  उत्पादी  संभाव्यता  में  सुधार  लाकर  जल-भंहारों  को  समय  से  पूर्च  गाद  से  भर  जाने  से
 रोकना  हे  ।

 और  (3)  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  दारा  शुरू  की  गई  परियोजनाएं  अभौ  प्रारंभिक  अवस्था  में  हैं

 और  उनकी  प्रभाविकता  कुछ  समय  बाद  ही  लात  हो  सकेगी  ।  फिर  भी  दामोदर  के  नदी  घाटी  जतत-प्रहण  क्षेत्र
 में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  मृदा  संरक्षण  स्कीम  के  अन्तर्गत  उपचार  किए  गए  क्षेत्रों  मे ंसकारात्मक  परिणाम  सामने  आए
 हैं  जहां  उपचार  किए  गए  जल  संभरणों  से  गाद  के  बहाव  में  कमी  आई  है  तथा  बामोदर  घाटी  निगम  के  अन्तर्गत  जल

 पंडारों  मेंਂ  तलकछट  में  कमी  आई  है  ।

 अधिगृडौसत  की  गई  घूमि  के  घदके  मुआजजे  का  धुगताम

 9065.  श्री  मोहम  शाजतें  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपता  रोहा  करजत  क्ोनाषला  और  इगतपुरती-कसारा
 रेक्त-लाहनोਂ  के  निर्माण  के  त्तिए  भूमि  अभिगृहीत  की  हे  लेकिन  ठन  किसानों  को  कोई  मुआवजा  नहीं

 दिया  है  जिनकी  भूमि  अधिगृहीत  की  गई  हे  :

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  उन  किसानों  को  कब  तक  मुआवजा  देने  का  विचार  हे  ९

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  :  से  रेलवे  परियोजनाओं  के  लिए  भूमि
 अधिप्रहण  तथा  तत्संबंधी  मुआवजे  की  राशि  का  भुगतान  राष्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।  नियमानुसार

 अधिगृहीत  की  गई  भूमि  के  लिए  भुगतान  की  जामे  वाली  मुआवणे  की  राशि  रेकवे  हारा  राज्य  सरकार  के  राजस्व

 प्राधिकारियों  के  पास  जमा  करा  दी  गई  है  ।  जिन  लोगों  की  भूमि  अधिंगृहीत  की  गई  है  उन्हें  भुगतान  करने  की  -

 जिम्मेवारी  राज्य  सरकार  की  हे  ।

 शाम्तिपुर-मवद्दीप  ध्ाट  रेल  काइन  को  बढ़ी  लाइन  में  जदतना

 9066.  डा०  छाद्मीसम  लाता  :  क्या  रेत्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  शान्तपुर  घाट  छोटी  रेल  लाइन  को  भड़ी  लाइन  मेंਂ  बदलने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण

 कराया  और

 यदि  तो  इसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  और  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  करने  का

 विचार  हे  ?

 रेल  मैत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  शांतिपुर  खंड

 को  बड़ी  ताइन  मेंਂ  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  शुकरू  कर  दिया  गया  हे  ।  इस  लाइन  का  आमान  परिचर्तन  कार्य
 का  शुरू

 होना  सर्वेक्षण  के  परिणामों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 हिन्दी  का  प्रयोग

 9067.  कुमारी  जिम्रला  वर्मा  :  क्या  देख  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 हि
 हिंदी  सलाहकार  समिति  ने  1989  से  कितनी  बैठकें  आयोजित  की  ;

 क्या  दिवसਂ  या  प्रति  वर्ष  मनाये  जाते  हैं  :

 हिंदी  भाषा  में  उत्कृष्ट  कार्य  के  लिए  कितने  पुरस्कार  विये  गए  और  उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैंਂ

 जिन्हें  पुरस्कार  दिये  गए  :

 क्या  रेलवे  में  हिंदी  का  स्तर  गिर  गया  और

 ($)  इस  संज्रंध  मेंਂ  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मई  1989  रेलणे  डिदी  सलाहकार  समिति
 की  बैठकेਂ  ?  1989  और  3  1989  को  आयोजित  की  गयी  थी  ।

 सी  क्षेद्रीय  रेलों  पर  हिंदी  दिवस/सप्ताह्  हर  वर्ष  मनाया  जाता  लेकिन  अखिल  भारतीय  स्तर  पर
 इसका  आयोजन  रेलवे  डिंदी  सलाहकार  समिति  की  बैठक  के  साथ  किया  जाता  है  ।  चूंकि  रेलवे  हिंदी  सलाहकार
 समिति  हे  की  प्रक्रिया  चल  रही  थी  इसलिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  हिंदी  सप्ताह  पिछले  2  वर्चों  से  नहीं
 मनाया  जा  सका  हे  ।

 हिंदी  भाषा  में  उत्कृष्ट  कार्य  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  एवं  रेलवे  बोर्ड  के  स्तर  पर  विभिन्न  पुरस्कार  दिए
 गये  हैं  ।  पुरस्कार  पाने  वाल्तों  के  नाम  इकट्ठे  किये  जा  रहे  हैं  और  सप्ता  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 जी  नहीं  |

 (8)  कुछ  उपाय  इस  प्रकार  हैं  --

 ()  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  :

 समय-समय  पर  कार्यशालाएं  आयोजित  की  जाती  और

 (४1)  पुरस्कारों  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिए  जाते  है  ।

 े

 अत्तीपुर  दार  ज॑ं  और  न्यू  अमीपुर  द्वार  के  श्रीच  की  रेल  लाइन  को  जदतना

 9068.  श्री  अश्युदेव  आचार्य  :  क्या  रेल्ल  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जनसाधारण  को  पेश  आने  वाली  कठिनाईयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अलीपुर
 द्वार  ज॑  से  न्यू  अलीपुर  दार  के  बीच  की  छोटी  रेल  लाइन  को  बढ़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  का  हे  ;

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल  मश्ाताय में  राज्य  मंत्री  :  अक्ीपुर  हार  ज॑०  से  न्यू  अलीपुर  हार  शक  कोई
 छोटी  लाइन  नहीं  हे  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पशष्टिखम  श्रंगासत  में  नह  रेल  लाइने

 9069.  श्री  जिलेन्द्र  माथ  दाह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -
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 +
 क्या  पश्चिम  मंगल  में  वेस्ट  दिनाजपुर  के  बालुरघाट  सहित  मुख्य  शहरों  को  जोड़ने  के  लिए  नई  रेत

 लाइनों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  हे  :  और

 यहि  तो  तत्संजंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ओर  एकलाखी-बालुरघाट  नयी  ज०  ला०
 1983-84  में  अनुमोदित  की  गयी  थी  ।  इस  परियोजना  की  वर्तमान  लागत  द्लगभण  66  करोड़  रूपये  होगी  ।  अभी  तक
 हुए  शरिसोखना  पर  एकलाशो  ओर  गज़ोल  के  बीच  मिट॒टी  संबंधी  छार्य  पर  2.97  करोड़  रपये  की  राशि  खर्च  की  गई

 संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  इस  परियोजन्र  के  किए  87-88  से  अब  हक  केवल  सांकेतिक  धनराशि  की  ही की
 ग्रावाशा की  वा  सकी  इस  परियोजना  के  ज़िए  पर्षाप्त  धरराशि  का  आवंटन  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की

 उष्लब्यता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 ५

 शाहजहांपुर  रेल  साइन  को  जड़ी  लाइन  में  जदकना

 9070.  डा०  परशुराम  गंगवाद  :  क्या  रेत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  शाहजहांपुर  मीटर  गेज  रेल  ज्ाहन  को  बढ़ी  लाइन  में
 बदलने  का  हे  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मैत्रालय  में  राज्य  मैत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एक  द्वी  आमान  वाली  रेत्त  प्रणाली  की  ओर  अग्रसर  होने  के  लिए  चुनिदा  मीटर  लाइनों  को  बढ़ी  लाइनों
 मेंਂ  बढलने  के  लिए  रेक्ों  ने  एक  कार्य  योजमा  शुरू  की  है  ।  प्रथम  चरण  में  शामिल  की  गई  लाहनें
 परिचालनिक/सामरिक  प्राथमिकताओं  पर  आधारित  हें  ।  जब  दूसरे  चरण  में  बकाया  क्ाइनों  के  आमान  परिवर्तन  के
 बारे  मेंਂ  निर्णण  लिया  जाएगा  ।  तब  इस  लाइन  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  ।

 वि  अशावजी  पहाड़ियों  भें  खागम  मतिथिह्चियां

 हि  9071.  झी  दाम  मारायणश  क्या  पर्याधरश  और  जम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  हरियाणा  सरकार  और  शाजस्थान  सरकार  की  ओर  से  अरावजी  क्षेत्र  में  खनन

 तथा  अम्य  गतिविधियों  के  बारे  मेंਂ  जाती  की  गई  अधिसृचना  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कोई
 जअभ्याधेदन  मिले  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ह
 है  धर्यावरण  और  वन  मेश्रालय  में  हाज्य  मैश्री  कप्ततत  :  से  मारत  सरकार  मे

 »  हरियाणा  के  गुढ़गाँवां  जिसे  और  राजस्थान  के  अतबर  जिले  के  अरावर्ी  अृख्ाता  में  आने  वाले  क्षेत्रों  में खनन  और
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 कठिपय  अन्य  गतिविधियों  को  त्िनियमित  न  कि  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  एक  फ्रारम्सिक  अधिसूचना  जारी  की

 है  ।  60  दिन  की  अवधि  के  अन्दर  अपनी  सुझाव  अथवा  यदि  कोई  क्यर  करने  के

 अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए  राजस्थान  और  हरियाणा  की  सरकारों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  जिसमें  आशंका

 व्यक्त  की  गई  है  कि  :

 -  .  जिसे  और  राज्य  का  समग्र  विकास  प्रभावित
 -  भेरोजगारी
 -  राज्यों  को  राजस्व  की  हानि
 -

 .  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  मेਂ  विलम्भ
 —  इससे  राज्य  और  केन्द्र  सहकार  के  स्तर  पर  कार्रवाई  की  पुनरावृत्ति
 -  राज्यों  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  आदि  ।

 हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  ने  क्रमशः  30-3-1992  और  7-4-1992  को  हुई  सुनवाइयों  में
 अपनी  लिखित  टिप्पणियोਂ  के  अलावा  विचार  भी  व्यक्त  किए  ।  अधिसूचना  को  अंतिम  रूप  देते  समय  प्राप्त
 टिप्पणियों  पर  समुचित  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 दृरसूय  शिक्षा  परिषद

 72.  श्री  आनन्द  दृत्स  क्या  भानतर  होश्ाघ्ल  जिकाश  मंत्री  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दृरस्थ  शिक्षा  परिषद  का  गठन  किया  हे  ;

 यदि  तो  इसके  गठन  के  पीछे  क्या  उद्देश्य  हे  तथा  इसका  क्षेत्राधिकार  कया  हे  :

 इसमें  नियुक्त  तया  नामजद  सदस्योਂ  का  ब्योरा  क्या

 क्या  इस  निर्णय  पर  विभिन्न  विश्वषधिध्ालयों  मे  विशीक्ष  दर्ज  कराया  है  ;

 (3)  यदि  तो  बुसके  क्या  कारण  और

 इस  परिषद  के  गठन  के  बाद  पेवा  होने  वाली  कठिनाहयों  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कक्म

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 म्रालव  संश्ाध्वम  विक्राध  मेत्री  अजुम  और  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त
 विश्वविद्यालय  1985  की  धारा  5(2)  के  प्रावधानों  के  अनुसरण  में

 विधश्वविद्याक्ञय  ने  शिक्षा  विभाग  ओर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पहमर्श  हाज़  हो  में  विश्वविद्यालय  को

 एक  वेधानिक  फ़ाधिकारी  के  रूप  में  एक  दूरस्थ  शिक्षा  परिंषद्  की  स्थापना  की  है  ।  वृरस्थ  शिक्षा  परिषद
 की  सामान्य  जिम्मेदारी  होगी  कि  वह  ऐसे  सप्ती  कदम  उठाए  जो  मुफ्स  विश्वविद्यालय/दुरस्थ  ज्िक्षा  प्रणाली  को  प्रोन््नत

 करने  के  उसके  समन्वित  विकास  और  उसके  स्तरों  को  निर्धारित  करने  और  रख  रखाव  के  लिए  हंदिरा  गांधी

 राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  अधश्िनियम  के  सांविधियों  ओर  अध्यादेशों  के  उानुरूप  हो  ।

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्लस  विश्वविद्यालय  दारा  13-3-1992  को  गठित  वृरस्थ  शिक्षा  परिषद  में

 निध्नकिछित  शामिल  हैं  :--
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 ईै०  गां०  रा०  मु०  वि०  अध्यक्ष  के  रूप  में  शिक्षा  सचिव )
 विश्व०  अनु०  आ०

 J

 पद्ेन्
 तथा  निम्नलिखित  मनोनीत  सदस्य  :
 एफ०  आर०  टी०  वी०  दष्टीय  मुक्त  स्कूल  ।
 प्रो०  राजम्मल  पी०  अविनाशित्िंगम  गृह  विज्ञान  और  उच्च  शिक्षा

 महिला  संस्थान  ।
 प्रो०  टी०  एन०  कोटा  मुक्त  विश्वविज्ञालय  ।
 प्रो०  आर०  वी०  आर०  चन्द्रशेखर  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  मुक्स  विश्वविद्यालय  ।
 डा०  बी०  पी०  दृरस्थ  शिक्षा  बम्बई  विश्वविद्यालय  ।
 प्रो०  आर०  एस०  पत्राचार  पाठ्यक्रम  उसकल  विश्वविद्यालय  ।
 प्रो०  सव्यासाची  विश्वपारती  ।

 सी०  एस०  अनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ।
 श्री  यू०  सी०  भूतपूर्व  मुख्य  सुचना  भारत  सरकार  ।

 हूं०  गां०  रा०  मु०  विश्वविद्यालय  तथा  थि०  आ०  आ  दावारा  प्रस्तुत  कौ  गई  एवं  विभाग  में  उपलब्ध
 किसी  भी  विश्वविद्यालय  से  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद  स्थापित  करने  के  संबंध  में  कोई  चिरोध  प्राप्त  नहीं

 हुए  हैं  ।

 ओर  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 सकनीकी  शिक्षा  निदेशालय  के  परिष्चरों  का  किराया

 9073.  श्री  ध्र्मभिक्षम  :  कया  मानव  हंशाध्यम  जिकाश्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  मेंਂ  राऊज  ऐवेन्यू  स्थित  तकनीकी  ल्िक्षा  निदेशालय  का  किराया  हाल  ही  मे  कथित  रूप  से
 4500  रुपये  प्रति  माह  से  बढ़ाकर  56,000  रुपये  प्रतिमाह  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तस्सेबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मनमानी  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानबसाधस  जिकास  मंश्री  अर्जुन  :  से  दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  घ्चित  किया  है
 कि  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाक्षय  में  मामले  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  हक  दयाल  सिंह

 सार्वजनिक  पुस्तकालय  न्यास  सोसाइटी  को  दिएली  प्रह्ासन  द्वारा  प्रतिमाड  50,899/-  रू०  की  राशि  किराए  के  रूप  में

 दींजा  रही  हे  ।

 समिलनादहु  के  शैक्षिक  कप  से  पिछड़े  जिते

 9074.  झी  सी०  कुप्पुस्थामी  :  क्या  मानेंज  दाद्या्ंस  जिकाह्म  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 तमिलनादु  के  रूप  से  उन  पिछड़े  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जो  तमिक्तनादु  में  साक्षरता  के

 औसत  स्तर  से  नीथे

 क्या  सरकार  ने  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  के  तथा  सामान्य  कूप  से  सारे  देश  में  साक्षरता  का  स्तर

 बढ़ाने  के  लिए  चिह्रेथ  भनराष्टि  प्रदान  की  और
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 यदि  तो  वर्ष  1991-02  के  दोरान  इस  प्रयोजनार्थ  कुल  कितनी  धनराशि  आमंटित  की  गई  हे

 और  इसमें  तमिलनाडु  का  हिस्सा  कितना

 मानव  संधाधन  जिकाहम  मंत्री  अर्जुस  एक  विवरण  समा-पटक्त  पर  रख  दिया

 गया  है  ।

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  जैसे  आपरेध्ञन-ब्लैकबोई  ,  गैर-औपचारिक  शिक्षा  और

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  क्रो  शैक्षणिक  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 है  ।  राज्य-सरकारों  को  पिछड़े  हुए  जिलों  पर  ध्यान  देने  की  सलाह  दी  गई

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  कुल  आबंटनों  के  साथ-साथ  अलग-अलग  राज्यों  के  आमंटनों

 को  विभाग  की  वर्ष  1991-92  की  वार्षिक-रिपोर्ट  में  किया  गया

 विवरण

 वर्ष  1981  की  जनगणना  के  अतुसार  तमितनाहु  की  ओसत-स्सर-पाक्षरता-दर  46.76

 से  कम  हाधारता  दद  जाते  जिलों  की  झ्पूथी

 राज्य  का  नाम  क्रम  जिले  का  नाम  साक्षरता-दर
 संख्या

 तमिलनाडु  ।.  डत्तर-एरकोट  40.89

 2.  दक्षिण-एरक्रोट  36.78
 3.  घर्मपुरी  29.00

 4.  सेलम  39.29
 5.  पेरियार  39.81
 0.  तिरूचिरापलतली  45.62
 7.  पुडुकोटटई  .  38.69
 ४.  रामनाथपुरम  45.32

 खोल  :  1961  जनमणना

 गेहूं  की  शारीद

 9075.  हुमारी  पृष्पा  द्ेजी  हिंह  :  क्या  रात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करों  कि  :

 क्या  1991-92  में  गेहूँ  खरीद  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया

 (=)  यदि  तो  उक्त  अ्र्वाध  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  में  विभिन्न  राज्यों  का

 कितना  योगदान  रहा  :

 विभिन्न  राज्यों  से  गेहूं  की  खरीद  का  क्या  मूफ़्यं  निर्धारित  किया  गया

 क्या  राज्यों  से  गेहूं  खरीद  मृए्यों  पर  ही  खरीदा  गया  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 का  मेत्रातयय  के  राज्य  मंत्री  सका  :  चूंकि  ऐेहूं  को  वसूली  मृकय  समर्थन
 परिचाजनों  के  अधीन  ओर  पूर्णलया  स्वेच्छिक  आजार  पर  ली  जाती  इसलिए  वाध्तथ  में  कोई  लहब  गिमयॉशित
 नहीं किए  जा  सकते  हैं  ।  रके  चिकन  मोसम  1991-97 के  छैशन  केन्द्रीय  पूरा  के  सिए  77.52  लाख  भीटसे  टन

 गेहूँ  की  बखूली  की  गई

 आल  लललललललुल  लत  नल  ललुलल  लत  नल  नल  लुक  कल

 राज्य  रखी  विषणण  मौसम  1991-92  के

 दौरान  बसूल  को  गई  मे  की

 मात्रा  -

 इरिकलणा  18.34
 पंचान  ९5.43
 उत्तर  प्रदेश  3.68

 राजस्थान  0.07

 से  (5)  सरकार  हारा  गेहूँ  का  निर्धारित  किया  गया  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य/वसूली  मृष्ठय  पूरे  देश  में

 एक  समान  होता  हे  ।  रबी  विषणनम  मौसम  1991-92  और  1992-93  के  लिए  गेहूं  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 225/-  रुपये  और  ?50/-  रुपये  प्रति  फिवरटत्त  हे  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  वर्तमान  मौसम  के

 दौरान  उन  किसानों  को  25/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  डिसाथ  से  बोनस  भी  दिया  जाएगा  जो  केन्डीय  पूल  के  लिए

 गेहूँ  की  वसूली  करमे  बाते  भारतीय  खाद्य  निगम  और  ठसकी  एजेण्सियों  को  1-492  से  31-5-92  के  शीच  ली

 अवधि  में  गेहूँ  की  भिक्की  करेंगे  ।

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अमुस्ंधयान  और  प्रशिक्षण  परिचद्  की  पुस्तकों  के  सृहय

 9077.  श्री  गोपीनाथ  गज़पति  :  क्या  मामत  संधाधन  घिकाप्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  पाठ्यपुस्तकों  विशेषकर  राष्ट्रीय  ्षेक्षक  अमुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषढ़

 की  पुस्तकोंਂ  के  मृष्य  बहुत  बढ़  गये

 कया  इम  पाठ्यपुस्तकों  की  बाजार  में  कमी  भी  और

 यहि  तो  एन०सी०ई०आर०टी०  की  पुस्तकों  के  मूक्ष्यों  में  कमी  करने  और  उन्हें  बाजार  में

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 प्रामत  सेह्माध्म  जिक्रास  मंत्री  अर्जुन  नहीं  ।

 नहीं  ।
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 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  के  अनुसार  हसकी  पाठ्यपुस््तकों  के  मूह्यों  को

 नियन्त्रित  करने  के  हतिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हेंਂ

 ()  न  लाभ-न  हानि  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद्र  की

 पुस्तकों  के  मूल्य  निर्भारित

 कक्षा  की  पुस्तकों  का  मूल्य  निर्धारण  15/-  र०  से  अधिक  न  करना  और  यदि  कोई

 हो  को  बर्दाश्त  करना  ।

 (४)  उठ  भाषा  की  पाठयपुस्तकों  का  उन्हीं  पुस्तकों  की  हिन्दी  या  अंग्रेजी  माषा  की  पाठ्यपुस्तकों
 के  मूल्यों  में  से  जो  भी  कम  के  बराबर  निर्धारित  करना  और  यदि  कोई

 हो  को  बर्दाएत  करना  ।

 रा०  शै०  आ०  प्र०  ५०  की  पराठ्यपुस्तकों  35  थोक  एजेंटों  के  माध्यम  से  बेची  और  वितरित  की  जा  रही  हे

 से  14  संघशासित  क्षेत्र  दिल््ती  और  2।  अन्य  स्टेशनों  पर  स्थित  ।  रा०  शै०  आ०  प्र०  प०  वित्सी  स्थित

 अपने  परिवार  में  एक  विक्रय  केन्द्र  चताती  हे  |  परिषद  ने  पश्चिमी  ओर  वक्षिणी  क्षेत्रों  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अहमदाबाद  और  मद्रास  में  तीन  क्षेत्रीय  प्रकाशन  और  वितरण

 केम्ड  खोलने  का  निर्णय  लिया  है  ।  दिल्ली  स्थित  वर्तमान  प्रकाशन  इकाई  उत्तरी  क्षेत्र  की आवश्यकताओं  को

 पूरा  करेगी  ।

 स्वास्थ्य  जनसारूया  ओर  विकास  के  संबंध  से  एशियाई  विकाह्म  बैंक  का  अध्ययन

 9078.  श्री  सनल  कुमार  संडत्त  :  क्या  ह्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  एशियाई  विकास  बैंक  ने  अपने  तया  प्रशान्त  महासागर  के  देशों  में
 जनसंख्या  तथा  विकासਂ  शीर्षक  अध्ययन  में  देश  में  अधिक  समतामूलक  आर्थिक  विकास  को  प्रोत्साहन  वेने  हेतु
 स्वास्थ्य  क्री  स्थिति  में  सुधार  करने  और  जनसंख्या  वृद्धि  की  गति  कम  करने  के  जिये  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी
 दोनोंਂ  की  भागीकरी  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  और  .

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सथास्थ्य  ओर  परिवार  कत्याण  संत्रालय  सेਂ  राज्य  मंत्री  ढी०  के०  तारादेवी

 :  और  एशियाई  विकास  बैंक  से  एशिया  और  प्रश्ान्त  महासागर  के  देशों  में

 जनसंख्या  और  विकासਂ  नामक  किसी  अध्ययन  की  रिपोर्ट  स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मैत्रालय  को  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  ।

 कैन्सर  प्रथश  वहलुओं  का  उत्पादन

 9079.  श्री  छीतू  भाई  गामिल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कक्याश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि

 क्या  देश  मेंਂ  विदेशी  सहयोग  से  ओलफिन  और  साल्टोन  जैसी  कैन्सर  प्रतण  वस्तुओं  के
 निर्माण  हेतु  एक  परियोजना  स्कापित  की  जा  रही  हे

 क्या  इस  परियोजना  के  छिए  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी
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 है
 यदि  सो  क्या  जन“म्राधारण  के  स्वास्थ्य  को  इस  खतरनाक  रसायन  से  बचाने  के  लिए  पूर्चोपाय

 लिए  गए  और

 है  यदि  तो  इस  मामले  की  जांच  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का  विक्षर

 पक

 मानल  संघाध्मम  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहीं  हे  ओर

 आशा  पटल  पर  रख  दो

 रा  क्षयरोग  प्रतिरोधी  दवाओं  की  कमी

 9080.  श्री  सन्दूछाता  सम्दाक॒द  :  क्या  स्थास्थय  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 संविदा  उक्ंघन  का  कोई  मामज़ा  सरकार  की  जानकारी  में  आग्रा  हे

 यदि  तो  तस्संधंधी  ध्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  जनता  को  क्षयरोग  प्रतिरोधी  दवाओं  की  ठचित  मूल्य  पर  पर्याप्त  सप्लाई  उपलब्ध
 किराने  हेतु  क्या  कार्रवाई  की  हे  ?

 मामज  हंौसाधम  जिकास  संश्री  अजुन  से  मेसर्स  यूनिक्योर  प्रा

 नई  दिल्ली  उन्हें  दिए  गए  आपूर्ति  आदेश  को  पूरा  करने  में  विफल  रही  और  उसे  इस  खाचार  पर  इसे
 निरस्त  करने  को  कहा  गया  कि  यह  वैध  दर  संविवा  की  समाप्ति  के  बाद  प्राप्त  हुई  पूर्ति  एवं  निपटान

 महानिदेशालय  ने  संविदा  शर्तों  के  अनुसार  मेसर्स  यूमिक्योर  त्षि०  के जोखिम  तथा  लागत  पर  औषधों  को  पुनः
 खरीदने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  क्योंकि  दर  संविदा  की  वैध  अवधि  के  दोरान  आपूर्ति  आदेश

 दिए  गए  थे  ।

 देक्ष  में  क्षय  रोग-रोभी  औषधों  की  प्रायः  कमी  होने  की  कोई  सूचना  नहीं  हे  ।

 रू
 ्

 झरेगे

 क्या  कुछ  फार्मास्यूटिकल  कंपनियों  हारा  क्षयरोग  प्रतिरोधी  दवाओं  की  सप्लाई  के  संबंध  में  किए

 ज्ल्

 80229

 दिल्ली  में  मॉडल  हकूकों  को  धहायता

 9081.  श्री  नाशयणाभाई  जम्लाभाई  क्या  मानत्र  शैश्माध्न  विकाध्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  ने  दितरी  के  प्रत्येक  मॉडल  स्कूल  को  अतिरिक्त  घनराष्टि  मंजूर  करने  पर  विचार

 किया  और

 यदि  तो  प्रत्येक  मॉडल  स्कूल  को  कितनी  धनराशि  दिए  जाने  की  धंभावना

 झागत  शस्ाह्मम  विक्राध  मैश्री  अजुंग  :  और  डां  ।  सभी  स्कूलों  को  दिए

 गए  नियमित  अनुदानों  के  अतिरिंक्स  वर्ष  1990-91  और  1991-92  में  धयुक््त  मॉडल  स्कूल  में  परिवर्तित  प्रत्येक

 सैकेग्डरी/सीनियर  सैकेण्डरी  स्कूल  को  50,000/-  रूपए  की  अतिरिक्त  धनराशि  प्रदान  की  गई

 आपरेशन  ब्दौक  भोर्डਂ  के  अन्सर्गलत  साम्राम  का  वितरण

 »....9082.  झी  हास्तोध  छुमार  गंगवार  :  क्या  मानत  स्ेस्ाध्षम  विकाहा  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा
 करेंगे  कि
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 ब्लौक  घोईਂ  के  अन्य  कंशी  नईपहामली  को  शुजवत्त  पुनिधिच्त  करते  के  लिए
 अपनाये  गए  तैत्र  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इनके  प्रबोन  के  तरीके  की  भी  समीक्षा  थी  गई  ओर

 यदि  तो  ठल्कृंजंधी ब्योरा  क्या  ्ि

 मामल  संशाथन  विकास  मंत्री  अर्डन  आपरेशन  ब्लौक  बोर्ड  यांजना  के  अन्तर्गत
 अच्छी  किस्म  की  शिक्षण  अध्ययन  ख्रामग्री  की  खहीद  और  चितरण  का  कार्य  राज्य  सरकार  की  जि।सेदारी  डोटी
 है  ।  योजना  के  अन्तर्गत  खरीदे  जाने  वाले  उपकरणों  की  विंधिन्म  मदों  के  मानदण्ड  और  भारतीय
 मानक  ब्यूरो  के  सहयोग  से  राष्ट्रीय  प्रक्तिक  अनुदंध्सन  और  प्रशिक्षण  परिषद  ने  निर्धारित  की  हुई  हें  +  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  कौ  सरकाशें  को  इन  महााण्डों  और  विशिष्टताओं  को  अचनाने  की  बताई
 के  गई

 और  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  के  आन्तर्गत  उपलब्ध  कराई  राई  शिक्षण  अध्ययन  सामग्री  का
 उपयोग  किस  सीमा  तक  किया  गया  इसके  मूल्यांकन  का  कार्य  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण
 परिषद  तथा  अन्य  चार  संस्थानों  को  सोपा  गया

 सफकबदरखंत  गई  दिकली  में  एड्स  को  आशंका

 9083.  ज्री  अर्जुल  चरण  सेटी

 श्री  सत्यदेश  सिंझ  :  क्या  ह्थारूगा  और  परिवार  कत्याण  मंत्री  यह  बताने

 झी  विजय  कृष्ण  शॉम्डिक

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सफदरज॑ंग  नई  दिएली  में  एक  विदेशी  महिल्त  के  नवजात  शिक्षु  में  एड्स  वायरस

 पाए  गए

 यदि  तो  क्या  एडस  वायरस  से  धचाव  हेतु  उचित  उपकरणों  तथा  अन्य  आधारमूंत  सुविधाओं
 की  कमी  के  कारण  अस्पताल  के  डाक्टरों  तथा  अर्धाचिकित्सा  कर्मचारियों  में  एड्स  आपरस  के  संक्रमण  का  ढर
 पैदा  हो  गया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 एड्स  सेक़मण  के  विर॒द  पर्याप्त  बचाव  सुविधाएं  फ़्यन  करने  के  संजंध  में  सबदार  आशा  का

 कषम  उठाए  गए

 मानव  सेसाधमन  खिकास  मेश्री  अर्जुन  :  से  एक  महिला

 ने  22  1992  को  सफदरज॑ग  अस्पताल  में  एक  छड्डके  को  जम्म  दिया  |  एच०जाई०८बी०  कंकारण  के  डिक
 जाँच  करमे  पर  माता-पिता  और  बच्चा  एच८आई०पी०  सेकफ़मणश  से  पॉजीटिव  पाए  गए  हे

 इस  घटना  के  मात्तूम  होने  पर  अस्पताल  के  आवासौय  डॉक्टरों  ने  चिकित्सा  अधीक्षक  से  सम्पर्क  स्थापित

 किया  और  ऐसे  रोगियों  की  देंखमार  करने  से  जिस  डाक्टर  को  एच०आई०वी०  संक्रमण  डो  सक्षता  उसे  किस

 प्रकार  का  मुआवजा  प्रदान  किया  जाएगा  और  क्या  अध्पताल  संफ़मण  नियंत्रण  संबंधी  क्रियाविधियों  को

 अह्पताज्ष  मेंਂ  सख्ती  से  लागू  किया  जा  सकता  के  आारे  मेंਂ  स्पष्टीकरण  मांगा  ।



 15  1914  लिखित  उसर

 इस  घटना  के  पश्चात  दिल्ली  के  प्रमुख  अस्पतालों  के  चिकित्सा  अधीक्षकों  के  साथ  स्वास्थ्य  सेवा
 महानिदेशालय  में  एक  बेठक  हुई  जिसमें  अन्य  भातों  के  साथ-साथ  इस  बात  की  सिफारिश  की  गई  कि  स्वास्थ्य
 सेवा  महानिदेशाजल़य  दारा  अस्पताल  संक्रमण  नियंत्रण  के  आर  मेंਂ  जरी  किए  गए  दिशा-निदेशों  का  सख्ती  से

 अनुपालन  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  साथ-साथ  इस  बात  की  भी  सिफारिश  की  गई  कि  अन्तरंग  रोगी  उपचार
 को  बोर्ड  में  जारी  रखा  जा  सकता  है  और  रोगी  के  लिए  एक  अलग  पृथकीकरण  की  सुविधा  प्रदान  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  पूर्ण  रूप  से  एड्स  के  विकसित  रोगियों  को  चोर्ड  के  पास  उस  क्षेत्र  में  रखा  जाना  चाहिए
 जहां  अवसरवादी  संक्रमणों  के  अवसर  न्यूनतम  हों  ।

 इस  बैठक  के  फलस्वरूप  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ान  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 गुरू  तेग  बहादुर  सफदरज॑ंग  लोक  नायक  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  और  लोही  हॉ्िंग

 मेडिकल  काद्षेज  एवं  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  अस्पतातत  के  चिकित्सा  अधीक्षकों  को  ऐसे  शोगियों  की  देखभरत

 करने  में  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  कार्यकर्ताओं  के  संक्रमण  जोखिम  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  अस्पताशत

 संक्रमण  नियंत्रण  संबंधी  दिशा-निर्देशों  का  सख्ती  से  लागू  करने/कार्यान्वत  करने  तथा  अध्यताल  संक्रमण

 नियंत्रण  संबंधी  दिशा-लिवेशो ंके  विभिन्न  उपध॑ंधों  के  कार्यात्वयन  के  क्षिए  यदि  आवश्यक  हो  हो  अतिरिक्त

 धनराशि  का  हिसाथ  लगाने  के  लिए  औपचारिक  निर्देश  दे  दिए  गए

 सुस्जई  उपसगरीय  रेल  लाईनों  पर  रेस  फाटक  और  अतिक्रमण

 9084.  ही  मोहन  रहायतो  :  क्या  रेश्त  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मुम्बई  में  उपनगरीय  रेत  लाइनों  पर  स्थित  रेज़  फाटकों  और  किग्ने  गधे  अतिक़रमणों
 के

 कारण  रेल  की  यातायात  क्षमता  मेंਂ  बाचा  पड़ती  है  और  उनके  परिणामस्वरूप  बड़ी  संख्या  में  रेलगाड़ियां  रदृद

 कर  दी  जाती  हैं/विल्तम्भ  से  चलती  हैं  :

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  के  ठीक  से  आने  जाने  के  लिए  इन  फाटक्ों

 को  हटाने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बनाई  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  कार्य  हेषु  कितमे  न  का

 आशंटन  किया  गया

 रेल  मैश्राताय  प्रेਂ  राज्य  मेश्री  :  बम्बई  क्षेत्र  में  1]  में  से  छुछ  शंमपाएों  पर

 अतिक्रमण  किए  जाने  के  कारण  गाड़ियों  के  विक्तम्थ  से  चलने  तथा  उन्हें  रष्द  किये  जाने  के

 मामले  हुए  हैं  ।

 राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण  ढारा  लागंत  की  हिस्सेदारी  के  आधार  पर  या  प्रायोजित  बहुत

 अधिक  व्यस्त  10  समपारों  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गईं  है  ।  अन्य  व्यस्त

 समपारों  के  बदले  ऊपरी  सडक  पुलों  के  निर्माण  का  कार्य  तभी  शुरू  किया  जाएगा  जब  संबंधित  प्राधिकरण  ढारा

 लागत  की  हिस्सेदारी  के  आधार  पर  इसे  प्रायोजित  किया

 राज्य  सरकारों  क्षरा  पहुंच  मार्गों  पर  और  रेलघे  हारा  पुल  ख़ास  पर  प्रत्याशित  प्रगति  के  बनुसाः
 धन  आबंटित  किया  जाता  है  ।  चाल  वर्ष  में  बप्जई  में  ऊपरी  सड़क  पुणों  के  तिए  75  लाख  ए०  ऑर्धटित  किए

 ए
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 श्ौद्योगिक  न्यायाधिकरश  के  पंचाट  के  जिरूद  स्ारतीय  राज  मिगम  की  अपील

 9085.  श्री  गसुदेव  आचार्य

 ज्ञी  मृत्युंजय  नायक

 गत  हीन  वर्षों  के  होरान  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  कितने  मामलों  मेंਂ  ओद्योगिक  न्यायाधिकरण  के
 पैचाट  के  विरुद्द  अपील  की  और

 उन  मामलों  का  ब्योरा  क्या  हे  जिनमें  सरकार  के  विशानिर्देशों  उल्लंघन  किया  गया  हे  और

 ऐसे  पैचाटों  के  विरुद  अपीकज्ष  नहीं  की  गई

 खाद्य  मैश्रालय  के  राज्य  मंत्री  सतहूण  :  और  सूचना  एकत्रित  ही  जा  रही  है
 और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 :  क्या  छााद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकारी  अस्पतालों  में  मैगनेटिक  रिशोनेम्ध  इमेजिंगਂ  सुविधा

 9086.  श्ली  जा  फर्मानडीज :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कक्याष  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  सरकारी  अस्पतालों  के  नाम  क्या  हे  जहां  पर  रोगियों  को  मेगनेटिक

 रिसोनेन्स  इमेजिंगਂ  सुविधा  प्राप्त  हे  तथा  ये  अस्यताल  कड्डां-कहां  स्थित  ओर

 सरकार  द्वारा  और  अधिक  अस्पतातों  मेਂ  यह  सुविधा  तण्ल्ब्य  कराने  के  त्तिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ताकि  यह  अत्याधुनिक  सुविधा  समुचित  मृत्य  पर  अनसाधारण  प्राप्त  हो  सके  ?

 मानव  सेश्माध्मम  जिकाहम  मैत्री  अर्जुन  :  इन्स्टीट्यूट  आफ  न्यूक्लियर  मेडिसिन  एंड
 एकाइड  दिएली  तथा  निजाम  हेदराआद  में  न्यूक्तियर  मैगनेटिक  रेसोनेन्स  इमेजिंग  सुविधा
 उपलब्ध  है  ।

 अखिल  भारतीय  जायुर्विज्ञान  संस्थान  नई  दिल्ली  ने  दो  स्यूक्जियर  मैगनेटिक  रिसोनेन्स  इमेजिंग
 मशीनें  खरीदने  का  निर्णय  किया  हे  जिसके  लिए  आपश्मक  औपचारिकताएं  पूरी  की  जा  रही  है  ।  इसके
 दिल्ली  प्रशासन  ने  सृचित  किया  है  कि  छह  प्रमुख  सरकारी  अस्पतालों  को  निम्नलिखित  दो  प्राइवेट  मेदानिक

 केन्द्रों  क ेसाथ  जोड़  दिया  गया  हे  ताकि  संबंधित  रेफर  करने  वाले  अस्पतालों  ढारा  की  गई  द्विफारिश  क्रे  अनुसार
 प्रति  माह  आर्थिक  रूप  से  कमज़ोर  35  रोगियों  को  एन०एमन्ञारण्याई०  सेवाएं  प्रदान  की  जा

 न

 1.  दीवान  चन्द्र  अग्रवाल  प्रशिक्षण  अनुसंधान  केन्द्र  ।

 2.  एम०  आर०  आई०  नैदानिक  आनुसंधभान  केन्द्र  ।

 थआपरेशन  ब्योक्त  जोई

 9087.  प्रोन  भातिनी  क्या  हॉँद्याघ्मम  थिकास्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  पर  ठाब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 रा
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 इस  योजना  से  अब  तक  कितने  बच्चे  लाभान्वित  हुए  और

 कया  इस  योजना  के  उआनन््तर्गत  किए  गए  कार्य  की  कोई  पुनरीदग  की  गई

 मआमत  दंद्याघन  विकाश  प्रेश्ी  अर्जुन  :  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  के  तद्रत  खब
 तक  कुल्त  699.04  करोड़  रुपए  की  निप्चियां  जारी  की  गई

 सब  तक  इस  योजना  से  413546  प्राइमरी  स्कूछों  के  बच्चे  त्प्तान्वित  हुए  है  ।

 आठवीं  पंचवर्थीय  योजना  के  निर्भारण  के  लिए  शिक्षु  शिक्षा  तथा  प्रारंभिक  शिक्षा  पर  गठित  कार्य

 बल  मे  आपरेक्षत  ब्लैक  कोर्ड  योजना  की  समीक्षा  करते  हुए  सिफारिश  की  क्रि  आठजीਂ  योजना  के  इसके

 पूरा  होने  तक  यह  योजना  चलती  रहेगी  तथा  जहाँ  कहीं  भी  स्कूलों  मेਂ  नाम्नांकन  की  दृष्टि  से  यह  उचित  प्रतीत  हो
 वहाँ  3  शिक्षकों  और  तीम  कक्षाओं  के  न्यूनतम  मानदण्ड  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 इसने  उपर  प्राईमरी  स्कूलों  के  लिए  मी  आपरेशन  ब्लेक  बार्ई  योजना  की  सिफारिश  भी  की
 है

 अर्थ  म्मिट  के  लिए  नीति

 9088.  ही  घानत  कुमार  मश्डक्त  :  क्या  परयावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  भारत  ने  गत  माह  मलेशिया  में  हुई  विकासशील  देशों  की  बैठक  में  1992  में

 ब्राजील  में  होने  वाले  प्रस्ताचित  अर्थ  सम्मिट  के  लिए  अपनी  नीति  तैयार  करने  हेतु  भाग  लिया

 और

 यदि  तो  इसमें  क्या  नीति  तैयार  की  गई  ?

 प्रयणिश्ण  और  वन  मंश्राताय  के  राज्य  संश्री  कमत  ओर  भारत  ने
 27-29  1992  तक  मलेशिया  में  आयोजित  पर्यावरण  और  विकास  पर  घिकासशील  देशों
 के  दूसरे  मंत्री  स्तर  के  सम्मेलन  में  भाग  लिया  ।  प्राग  लेने  बाते  1992  में  ब्राजील  में
 होने  काले  संयुक्त  राष्ट  पर्यावरण  ओर  विकास  सम्मेज्षन  में  सामान्य  नीति  अपनाने  के  लिए  सहमत  हो  गए  ।

 पर्यावरण  और  विकास  पर  कुआलालमपुर  धोषणा  एक  प्रति  माननीय  सदस्यों  के  संदर्भ  के  लिए  संसह़

 पुस्तकालय  मेंਂ  रख  दी  गई

 शिशुओं  मेंਂ  दिल  की  जौमारी

 9089.  श्ली  भ्रणण  छुमार  पटेल

 झीमती  वश्युम्धरा  राजे

 कान  महादीपक  सिंशह  शाक्य
 ही  अर्जुग  चरण  सेटी

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कं  .  क्या  चिश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  आंकड़ों  के  अनुसार  विश्व  में  प्रतिवर्ष  कम  से  कम  60,000  शिशु
 दिल  की  बीमारियों  से  मर  जाते

 :  कया  स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह
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 भारत  में  प्रतिवर्ष  दिल  की  बीमारी  से  अनुमानतः  कितने  शिशु  मरते  है  और  यह  विश्वव  का  कितना
 प्रतिशत  होता  और

 भारत  में  इस  प्रकार  होने  वाली  मौतों  को  रोकने  के  छिए  किन  योजनाओं  पर  कार्य  हो  रहा  हे  और
 उनकी  वार्षिक  ज्ञागत  कितनी

 मानव  संश्ाधन  विकाहय  मंत्रों  अर्जुन  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  अनुसार
 आमवातिक  हृदय  रोग  की  वार्षिक  मृत्यु-दर  60.000  श्रतलाई  जाती  है  यश्षपि  बह  पूरी  सूचना  नहीं
 है  ।

 भारत  में  हृदय  विकारों  के  कारण  जच्थों  मेंਂ  भृत्यु  के  संभंभ  मेंਂ  अमी  तक  कोई  महामारी  चिज्ञान  रोग
 संबंधी  अध्ययन  नहीं  किए  गए  है  ।

 हस  समय  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  चल  रही  हे  ।  देश  के  अधिकतर  प्रमुख  अस्पतालों  में

 हुदय  विकारों  के  इलाज  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 औषधियों  में  रंग

 9090.  शञ्ली  शन्तोध  कुमार  गंगवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पहले  औषधियों  में  रंगों  का  प्रयोग  किया  जाता

 क्या  इन  रंगों  के  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  होने  के  कारण  इन  रंगों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध

 छगाया  जा  रहा  डे/लगाया  गया  हे

 क्या  कुछ  प्रमुख  औषधि  निर्माताओं  के  पास  इन  रंगों  का  स्टाक  है

 क्या  इन  हंगों  के  स्टाक  को  नष्ट  करने  हेंतु  कोई  समयबध्द  कार्यक्रम  निश्चित  किया

 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रातय  में  राज्य  मंत्री  डी०  केन  तारादेदी

 :  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1945  निद्ठित  उपबन्धों  के  अनुसार  के

 इस्तेमाल  की  अनुमति  दी  गई  हे  ।

 ओषधों  में  इस  रंग  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबन्ध  कगाने  के  त्तिए  सरकार  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार

 नहीं  कर  रही  है  क्योंकि  इसके  स्वास्थ्य  के  ठिए  हानिकारक  होने  की  कोई  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई

 हे  ।
 (ny)

 से  ये  प्रशत  नहीं
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 ग्राम्मीण  सेग्र  शिविर

 9091.  श्ली  जार्ज  फर्नान्डीज  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  प्रशिवार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  7  1992  के  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  आई  केम्पस
 नोट  हाइजेमनिकਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्समंधी  ब्योरा  क्या  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्यवर्धक  स्थितियों  में  भेह्लर  मेत्र  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु
 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हे  ?

 मामज  सहंसाध्नन  विकाश  मंत्री  अर्जुन  हां  ।

 अखिल  भारतीय  नेत्रषिज्ञान  सोसाइटी  ने  अपनी  सोसाइटी  की  5  दिवसीय  स्वर्ण  जयंती  की  बैठक
 के  दोरान  ग्रामीण  नेत्र  शिविरों  में  उस्वास्थ्यकर  स्थितियों  और  आपरेशन  के  बाद  की  परिचर्या  के  अभाव  के  बारे
 में  अपने  विचार  व्यक्त  किए  ।  नेन्र-संग्रहण  और  कार्तिया-रोषण  की  अपर्याप्तता  के  बारे  मेਂ  भी  विचार  ध्यक्त

 किया  गया  ।

 मोतियाबिन्दु  के  आपरेशनों  के  माध्यम  से  दृष्टिविहीनता  की  दर  को  कम  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 दृष्टिविद्दीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  प्रामीण  नेत्र  हिजिरों  के  माध्यम  से  रोगियों  के  साथ  संपर्क  स्थापित

 करना  भारत  सरकार  बार  अपनाई  गई  कार्यनीतियों  में  से  एक  कार्यनीति  हे  ।  यद्यपि  सरकार  ने

 स्वास्थ्य  जिला  मेडिकल  कालेजों  और  क्षेत्रीय  नेत्रविज्ञान  संस्थानों  का  कार्मिक  औषधों

 और  उपकरणों  की  दृष्टि  से  दर्जा  अदा  दिया  हे  तथापि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  ग्रामीण  जो  भारत  के

 $  लाख  गांवों  से  अधिक  में  फैली  हुई  के  लिए  स्थायी  नेत्र  परिचर्या  संबंधी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  .

 बहुत  कठिन  बात  हे  ।  ग्रामीण  क्षोत्रों  नेत्र  परिचर्या  संबंधी  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  नगरेत्तर  क्षेत्र  के
 साथ  ठप-प्रभागीय  क्षेत्रों  में  सामुदाद्रिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  ओर  छोटे  नेत्र  अस्पतालों  के  आगे  विकास

 और  सुदृढ़  करने  का  कार्य  चरणवार  ढंग  से  नियोजित  किया  गया  है  ।  जब  तक  पर्याप्त  आधारभूत  ढांचे  को

 स्थापित  नहीं  कर  किया  जाता  तब्र  तक  पिछले  भ्रकाया  पड़े  मोतियाबिन्दु  के  आपरेशनों  वाले  रोगियों  की  बहुत
 बड़ी  संख्या  को  देखते  हुए  शिविर  के  माध्यम  से  रोगियों  से  संपर्क  स्थापित  करने  का  कार्य  जारी  रखना  होगा  ।

 वैसे  भारत  सरकार  ने  नेत्र  शिबिर  जो  आपरेशन  से  आपरेक्षन  के  बाद  की  परिचर्या  के  साथ-साथ  अनुवर्ती
 उपाय  प्रदान  करते  के  आयोजन  के  लिए  दिशानिर्देश  जारी  कर  दिए

 छिटेल  का  कला  नीत्तामकर्ता

 *9092.  श्री  झ्मत  कुमार  क्या  प्रानत  सेहाघन  जिकाह्म  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1992  के  एक्सप्रेसਂ  में  कम्स  टू  इंडियाਂ
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओश  दिलाया  गया  है
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 यदि  तो  इस  कम्पनी  को  किन  शर्तों  पर  भारत  मेंਂ  विभिन्न  कलाकृतियां  नीलाम  करने  की
 अनुमति  दी  गयी  हे  और  उन्हें  कितना  कमीशन  भेजने  की  अनुमति  दी  गई  और

 क्या  इस  कंपनी  द्वारा  नीलाम  की  जाने  वाली  कलाकृंतियों  में  ऐसी  वस्तुएं  शामिल  नहीं  है  जिन्हें

 विदेश  ले  जाने  पर  प्रतिबंध

 मानव  संधाध्मन  विकाह्य  मंत्री  अर्जुन  हां  ।

 पुरावशेष  तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  1972  के  प्रावधानों  के  पुरावस््तुओं  का

 व्यापार  करने  के  लिए  अध  तक  कोई  लाहसेस  नहीं  दिया  गया  हे  ।

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  पास  नीज़ाम  की  जाने  वाली  चीज़ों  का  कोई  विवरण
 नहीं  है  ।

 शोग  और  कैच  के  इलाज  के  तिए  मानज
 प्रतिरक्षियों

 का  जिकाद्य

 9093.  श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कक््याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  1992  के  हिन्दूਂ  में  एन्टीबडीज  हन  टेस्ट  ट्रयूणਂ
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  उठिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  और  केसर  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  इस  चिकित्सा  पढति  का  उपयोग
 करेगी  :  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 सानज  संजाध्यम  तिकास  संश्री  अर्जुन

 से  रिपोर्ट  के  अनुसार  वैज्ञानिक  मानव  शरीर  से  बाहर  एक  परखनल्लौ  में  प्रतिषिष्टों  को  तैयार
 करने  मेंਂ  सफल  रहे  हें  ।  ये  प्रतिपिड  ऐसे  प्रोटीन  हें  जो  शरीर  की  ठस  समय  रक्षा  करते  हैं  जब  संक्रामक  जीव

 इस  पर  आक्रमण  करते  हैं  ।  यदि  आगे  ये  प्रयोग  सफल  होते  हैं  तो  यह  प्रौद्योगिकी  जीवित  शरीर  से  बाहर  बड़ी
 मात्रा  में  ऐसे  प्रतिषिडों  को  तेयार  करने  मेਂ  सहायता  कर  सकती  है  जिनसे  एड्स  और  कैंसर  के  उपचार  में  इनके
 प्रयोग  करने  की  अच्छी  संभावनाएँ  हो  जाएंगी  ।

 अल्पकालिक  जिश्ञाम  गूछे

 9094.  डा०  मह़ादीपक  सिंह  शाक्त्य  :  क्या  मानव  संप्ाधम  विकाझ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ;  +  क्या  आपदप्रस्त  ध्योक्तियों  के  कल्याण  के  लिये  अल्पकाज्िक  विश्राम  गृह्ों  का  निर्माण  करने  की

 कोई  व्यवस्था
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 यदि  तो  हन  गृहों  के  निर्माण  के  लिये  कया  मानदंड  निर्धारित  किये  गये
 ओर

 1990-91  के  दौरान  राज्य-वार  ऐसे  कितने  गृहों  का  निर्माण  किया

 मानज  संह्ाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  छोलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बात
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  से  महिला  एवं  भाल  विकास  विभाग
 अल्पावाष्त  गृहों  के संचालन  के  लिए  एक  योजना  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  हे  जिसके  अन्तर्गत  इन  गृहों  के  लिए
 परिसर  किराए  पर  लिए  जाने  हेतु  सहायता  दिए  जाने  की  ष्यवस्था  हे  ।  इसमें  अल्यावास  गृहों  के  लिए  भवन
 निर्माण  हेतु  सहायता  दिए  जामे  का  प्रावधान  नहीं  1990-91  53  नए  गृह  संस्वीकृत  किए
 गए

 पश्चिम  एशिया  पर्यावरण  झम्मेलन

 9095.  श्ली  नारायणभाई  जमलाभाई  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  मेंਂ  वर्ल्ड  टेड  दुबई  हारा  आयोजित  पश्चिम  एशिया  पर्यावरण  सम्मेलन  में

 भारत  से  किन-किन  व्यक्तियों  ने  भाग

 इस  सम्मेलन  में  पयविरण  विशेषज्ञों  द्वारा  क्या  सिफारिशों  की  और

 सम्मेज्ञषन  में  दिए  गए  सुझावों/की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  कमत्त  :  पश्चिम  एशिया  पर्यावरण

 सम्मेलन  सात  से  नौ  1992  तक  दुबई  में  आयोजित  किया  गया  ।  भारत  सरकार  को  इस  सम्मेक्षन  में

 नहीं  बुज्ञाया  गया  अतः  भारत  से  किसी  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  ने  सम्मेज्नन  में  भाग

 नहीं  लिया  ।

 सम्मेलन  में  की  गई  कोई  सिफारिश  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।

 प्रश्न  नहीं

 शाथों  की  संख्या

 9096.  श्री  धार्मष्णा  मोंडयया  झ्ादुल  :  क्या  पर्याजरणा  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  सभी  उन््नीय  परियोजनाओं  में  वनों  की  बड़े  पैमाने  पर

 कटाई  के  कारण  आघों  की  संख्या  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सभी  बाय  परियोजनाओं  में  बाघों  की  सुरक्षा  हेतु  सरकार  ढारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/ठठाए
 जाने  का  विचार  !
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 पयविरण  और  धन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमत्त  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  लेकिन  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  की  सुरक्षा  के  क्षि"ण  सभी  बाघ  रिजव्वों  में
 विभागीय  कर्मचारियों  द्वारा  गहन  गश्त  लगाई  जाती  हे  ।  इसके  परियोजना  क्षेत्रों  सहित  राष्ट्रीय  ,
 उच्चानों  और  अभयारण्यों  के  चारों  ओर  पारि-विकासਂ  नामक  एक  नई  स्कीम  चलाई  गई  है  ताकि  ऐसे  क्षेत्रों  की
 सीमाओं  पर  रहने  वाले  त्तोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जा  सके  और  उच्चान  प्राधिकारियों  के  सांथ  उनके

 झाड़ों  को  कम  किया  जा  सके  ।

 पर्यावरण  हम्बभईक  रघायन

 9097.  श्री  नवत्त  किशोर  क्या  पयावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ः

 क्या  सरकार  परमविरण  सम्बर्दक  रसायनों  की  सूची  तैयार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमक  और  सरकार  ने

 उपभोगता  उत्पादों  की  सोलह  श्रेणियों  की  पहचान  की  है  जिनमें  से  कुछ  रसायनिक  हैं  या  इनके  निर्माण  की

 प्रक्रिया  में  रसायनों  का  मिश्रण  शामिल  हो  सकता  है  ।  प्रत्येक  श्रेणी  के  अन्तर्गत  मानदंड  निर्धारित  किए  जायेंगे

 जिनके  अनुसार  ऐसे  उत्पादों  की  शिनाख्त  की  जायेगी  जिनके  प्रयोग  और  निपटान  से  पर्यावरण  को  होने

 वाले  मुकसान  में  काफी  कमी  उत्पादों  की  जिन  श्रेणियों  का  पता  क्षगाया  गया  हे  ये  हस

 प्रकार  हैं  --

 साथुन  और  डिटरजैन्टस
 प्लास्टिक

 छाद्य  भ्रेबी  संसाधित  बेवरेजेज  खाथ  महदें

 कागज  सफाई  वाज़ा  न्यूज  प्रिंट झऊ+े

 ७४४
 ऐजि

 ले

 ६  डायपर्स  आदि

 6.  परिरक्षण  तथा  खाद्य  संयोजन

 7.  प्रसाधन  सामग्री  आर्थास  पाउडर

 8.  पेन्ट्स
 9.  ब्रैटरियाँ

 10.  जुब्निकेटिंग  ऑयल

 11.  पेकेजिंग

 12.  एरोसोल
 13.  आयोसाइड्स  तथा  वीडीसाइडस

 14.  औषध

 15.  इलैक्टिकल  वस्तुएं/इट्ैक्टानिक  वस्सुएं
 16'  लकड़ी  विकत्य  ।
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 न्यूयार्क  में  पर्यावरण  ओर  विकास  के  सेश्रंघ  में  प्रारंभिक  समिति  को  छेठक

 9098.  श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी
 अताने  आमि  आग

 मात्तिनी  भटटाचार्य  }
 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  इस  महीने  के  शुरू  में  न्यूयार्क  मेਂ  आयोजित  संयुक्स  राष्ट्र  पर्यावरण  और  विकास
 सम्मेलन  की  प्रारंभिक  समिति  की  बैठक  में  भाग  लिया

 यदि  तो  इस  बेठक  में  किन  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और  विशेष  रूप  से  औद्योगिक  देशों  द्वारा

 प्रस्तुत  स्थिति  जिसमें  पर्यावरण  और  विकास  परियोजनाओं  क॑  लिए  वित्त  प्रदान  करने  के  तरीकों  का

 उल्लेख  किया  गया  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  के  लिए  षिकासशील  देशों  हारा  की  गई  मांगों  के
 क्या  परिणाम  निकले  :

 क्या  अमरीका  और  इसके  सहयोगी  राष्ट्रों  समुष्ठ  7  राष्ट्रों  हारा  इस  संबंध  में  कड़ा

 दृष्टिकोण  अपनाए  जाने  के  परिणामस्वक्ष  मेंਂ  आयोजित  होने  वाले  पृथ्वी  सम्मेलन  में  अपनाए  जाने  वाले
 वक्तव्य  संबंधी  प्रारंभिक  समिति  की  वार्ता  में  बाधा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  भारत  सरकार  द्वारा  परिस्थिति  की  क्षति  को  रोकने  हेतु
 अधिक  से  अधिक  सहयोग  देने  के  संभ्रंध  में  पश्चिचमी  देशों  से  आग्रह  करने  हेतु  क्या  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  ;
 और

 (2)  क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  और  दक्षिण  के  देशों  के  दृष्टिकोण  को  देखते  हुए  ब्राजील  सम्मेलन
 के  लिए  अपना  पत्र  तेयार  करने  का

 पर्यावरण  और  घन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमत  भारत  ने  2?  मार्च  से  3

 1992  की  डवधि  में  न्यूयार्क  में  आयोजित  संयुक्त  दाष्ट  पर्यावरण  और  विकास  सम्मेक्षन  की  तैयारी
 समिति  की  बैठक  में  भाग  लिया  ।

 कार्यसची  2!  मेंਂ  सम्मिलित  समुद्रों  तथा  तटीय  क्षेत्रों  का
 अच्छे  और  स्वच्छ  जल  संसाधनों  का  मानव  अपशिष्ट  एवं  विषाक्त

 भू-संसाधनों  का  संरक्षण  ओर  वायुमंडल  की  सुरक्षा  तथा  गरीबी  जेसी  मर्दों  पर
 चर्चा  की  गई  ।

 पर्यावरण  और  विकास  पर  रियो  घोषणा  पत्र  का  मसोदा  तेयार  किया  गया  हे  जिस  पर  रियो  में  होने  वाली

 शिखर  बैठक  मेंਂ  आगे  विचार  किया  जाएगा  ।  बैठक  में  प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण  तथा  विल्लीय  तंत्रों  से

 संबंधित  मामलों  पर  भी  विषार  किया  गया  ।  के  देशों  और  चीन  मेंਂ  विसीम  तेत्र  और  प्रौोगिकी

 हस्तांतरण  पर  स्थिति  पत्र  प्रेजे  बेठक  में  इन  मामलों  पर  कोई  मतैक्य  नहीं  हो

 सका  हे  ।

 (1)  से  (3)  तेयारी  समिति  पर्यावरण  और  विकास  पर  रियो  थोषणापत्र  के  मसौदे  को  तेयार  करने  में

 सफल्त  रही  इस  घोषणा  पत्र  पर  1992  में  रियो-डी-जेनेरो  में  डोने  वाले  संगुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  और

 विकास  सम्मेलन  में  चर्चा  की  जाएगी  ।  सामान्य  अधिकारों  और  कर्ठष्यों  के  सिद्धांतों  के  मसौदे  कौ  एक  प्रति

 (Bo  ओ०  सी०  ने०  ए०/कांफ्रेंस  151  पी०  जी०/डब्ल्यू०  जी०-1[/एल  33  माननीय  संसद  सदस्यों  के  संदर्भ  के
 :

 लिए  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हे  ।
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 विकासशील  देशों  को  नए  और  अतिरिक्त  संसाधन  मुहेया  विकसित  देशों  दारा  किए  जाने
 वाले  ठपायों  की  पूरी  लागत  निधि  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  आदि  जैसे  मामलों  से  संबंधित  स्थिति  पत्र

 तैयार  करने  में  अन्य  विकासशील  देशों  के  साथ  सहयोग  करता  रहा  है  ।  भारत  विकसित  और  विकासशील  देशों
 के  मध्य  विद्यमान  मतभेदों  को  कम  करने  के  प्रयासों  से  भी  जुड़ा

 ए०  डी०  आर०  एम०  मुरादाबाद  के  पाश्य  लम्भ्िरित  अपील

 9099.  डा०  परशुराम  गंगवार  :  क्या  शेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ए०  डी०  आर०  एम०  मुरादाबाद  के  पास  कई  अपीलें  1989-90.  1990-91  और  1991-92  से

 लम्बित  पड़े  हैं  :

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 अब  तक  इनका  निपटारा  नहीं  किये  जाने  के  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मेश्री  और  अनुशासनिक  मामलों  में  अपीलों
 से  संबंधित  झृूचमा  इस  प्रकार  हे  :--

 1989-90  कोई  नहीं

 1990-91  कोई  नहीं

 1991-92  11  1992  के  6  मामले  और  1992  के  5

 ये  अपीले  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  हें  और  इनमें  कोई  वित्ता्थ  नहीं  हुआ  हे  ।

 सफदरजंग  अच्यतात  में  अलिएंग  रोगी  ख़रा्ट  का  निर्माण

 9100.  श्री  मदन  लाल  स्युरामा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याण  मंत्री  5  1990
 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  398  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सफदरजंग  अस्पताएण  के  अहिरंग  रोगी  विभाग  का  निर्माण

 कार्य  पूरा  हो  गया  है  :
 |

 यदि  तो  हन  अहिरंग  रोगी  वि्तागों  का  ब्योरा  क्या  हे  जिनमें  कार्य  शुरू  हो  गया

 क्या  सभी  अखिरंग  रोगी  किसागों  को  सुसंगठित  बनाकश  नए  खण्ड  में  स्थानान्तरित

 कर  दिया  गया

 (8)  क्या  सभी  बहिरंग  रोगी  विभागों  के  साथ  जुड़े  हुए  भीतरी  खण्डों  का  भी  मिर्माण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और
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 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंग्रालय  में  राज्य  मेश्री  ढी०  कछे०  तारादेखी
 :  से  सफदरजंग  अस्पताल  में  बहिरंग  रोगी  विभाग  खंड  का  निर्माण

 कार्य  पूरा  हो  गया  हे  परन्तु  अहिरंग  रोगी  विभाग  शुरू  नहीं  किए  जा  सके  हैंਂ  क्योंकि  अग्नि  शमन  अधिकारी  से

 अनुमति  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।

 और  नहीं  ।  नए  बहिएंग  रोगी  विभागों  को  बरामदों  के  माध्यम  से  मुख्य
 अह्यताल  खंड  के  साथ  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 अमेठी  में  चिकित्योां  शिक्तिर  में  चिकित्सकों  की  प्रसिनिययुक्तित

 9101.  श्री  चैय्यद  शहाबुद्दीन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिचार  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  '

 क्या  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  दारा  अमेठी  में  आयोजित  चिकित्सा  शिषप्िर  में  केन्द्रीय  सरकार  के

 चिकित्सा  विशेषज्ञ  प्रतिनियुक्त  किये  गये

 यदि  तो  प्रतिनियुक्ति  की  शर्तें  क्या

 क्या  फाउंडेशन  ने  कार्उडेशन  की  विभिन्न  गतिविधियों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  अधौन

 चिकित्सा  कर्मियों  को  प्रतिनियुक्त  करने  का  भी  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्थास्थ्यथ  ओर  परिवार  क्रल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संश्री  डी०  के०  लारादेवी
 :  हां  ।

 शिविर  में  आने  वाले  रोगियों  को  चिकित्सा  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  ।4  से  24  1992

 और  6  से  15  199?  तक  छगाए  गए  पोलियो  शिविर  और  ई०एन०्टी०  शिविर  में  चिकित्सा  विशेषज्ञों  को

 प्रतिनियुक्त  किया  गया  था  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एल्फा  ओतोेफिसम्श

 9102.  श्री  छीवृभाई  गामिल  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्य्रा  साथुनों  के  उत्पादन  में  व्यापक  रूप  से  प्रयोग  किये  जाने  वाले  डिटर्जेटों  के  बनाने

 ओक्षेफिन्सਂ  का  हस्तेमाठा  किया  जाना

 कया  हसके  सह-उत्पादों  से  केसर  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  एए्फा  ओटोफिन्स  का  उत्पादन  बाले  एकक  स्थापित  करने  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कया  क्दम  उठाये  गये  हैं  कि  ये  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  न
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रात्तय  के  राज्य  मंत्री  कम्रतत  हां  ।

 और  अलफा  ग्रोलेफिन्स  को  अल्फा  ओलेफिन्स  जिनका  प्रयोग  डिटर्जेंटों  के

 विनिर्माण  में  किया  जाता  में  बदलने  से  बाई-प्रोढक्टों  के  रूप  में  कुछ  असंतृप्त-सल्टोनों  के  उत्पन्न  होने  की
 संभावना  होती  हे  ।  चूहों  पर  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  चला  हे  कि  इन  सक्टोनों  मेंਂ  से  अर्थात  प्रोपेन

 सल्टोन  चर्म  केंसर  हो  सकता  है  ।  लाइनर  एएकाइल  बेंजीन  सत्फोनेटों  की  तुज्नना  में  अल्फा  ओल्ेफिन्स

 सरफोनेट  कम  विषैले  होते  हैं  ।  ये  तेजी  से  और  जैब  अवक़मणीय  हैं  और  इनकी  विषाक्सता  कम  हे  ।

 इसलिए  इनसे  चर्म  में  जहान  कम  होती  हे  ।  डिटेजेंटों  के  विनिर्माण  में  इनके  प्रयोग  को  प्रोत्साहित  किया
 जा  रहा

 हाजह्थान  में  कृषि-जानिकी

 9103.  प्रो  राधा  सिंड  दराजल  :  क्या  परयकणिरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  कृषि-वानिकी  योजना  के  अंतर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  शुरू  की  गयी

 परियोजनाओं  तथा  उन  पर  खर्च  की  गयी  धनराशि  का  वार्षिक  ब्यौरा  क्या

 1992-93  के  दोरान  कितने  वृक्ष  लगाने  का  विचार  हे  तथा  उसके  लिये  कितना  भू-क्षेत्र  निर्धारित
 किया  गया  है  तथा  हसी  अर्वाध  के  दौरान  कितनी  सब्कारी  समितियों  की  स्थापना  करने  का

 विचार

 क्या  कृषि-वानिकी  के  परिणामस्वरूप  किसानों  के  चारागाहों  और  कृषि  योग्य  शुष्क  भूमि  का

 दुरूपयोग  और  बलात  तधिग्रहण  हुआ  और

 यदि  तो  उस  दिलक्षा  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये

 पयविरण  और  वन  मेत्रालय  के  राज्य  मेरी  कमत्त  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 फार्म  वानिकी  के  चालू  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  किसानों  को  उनके  अपने  फार्म  पर  रोपण  हेतु  निम्नलिखित  संख्या

 में  पौधों  का  वितरण  किया  गया  :--
 नन्ननीननन  +  ननाननन  नीली  नितिन  नकल  तीन  नमन  नमन  मम

 वर्ष  वितरित  की  गई

 गि  पौधों  की  संख्या
 .

 1989-90  5.70

 1990-9]  3.99

 1991-92  3.30

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  राज्य  में  कृषि  वानिक्री  स्कीम  के  अन्तर्गत  कोई  नई  परियोजना

 शुरू  नहीं  की  गई
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 .  वर्ष  1992-93  के  दौराम  वृक्षारोपण  और  शामिल  किए  जाने  बाले  क्षेत्र  के लिए  छाक्ष्यों  को  अंतिम

 रूप  दिया  जा  रहा

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गेहूं  ओर  चावज्ष  की  उपलब्धता

 ह  9104.  ही  नमाशायशधशाई  जमलाभाई  क्या  स्माक्ाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षोत्रों  के  प्रशासनों  को  रणी  और  खरीफ  के

 मौसमों  मेंਂ  अधिकतम  मात्रा  मेंਂ  गेह  और  चावज़  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  निर्देश  जारी  किए

 (@)  यदि  तो  तल्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 1990-91  और  1991-09  के  दौरान  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  राज्य  सरकारों  और  सेघ

 राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  ने  केन्द्रीय  पूछा  को  कितना  गेहूँ  और  चावल  उपकफ़ब्ध  और

 केन्द्र  सरकार  ने  1992-93  में  इसके  लिए  कितनी  सीमा  निर्धारित  की

 श्थाह्य  मैश्रालय  के  राज्य  मंत्री  सझण  :  और  राज्य  सरकारों/संध  शासित

 प्रदेशों  से  पुरजोर  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अधिकतम  वसूली  करें  ओर  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्चान्नों  के  स्टाक

 की  भरपाई  करने  के  लिए  बसूल्ती  के  कुछेक  स्तर  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  करें  ताकि  केन्द्रीय

 सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  क्री  अपनी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सके  ।

 विवरण  संलान  और

 कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  किसानों  से  गेहूँ  और  धान  की  वच्चृत्ती  न्यूनतम

 पुल्य  समर्थन  परिचालनों  के  अधीन  स्वैष्छिक  आधार  पर  की  जाती  है  ।  चावल  की  वसूली  राज्य  सरकारों  द्वारा

 मिल  मालिकों  पर  लगाई  गई  सांचिभिक  दोषी  के  अधीन  की  जाती  है  जोकि  राज्य  प्रति  राज्य  भिन्न-भिन्न  होती

 चावल  की  वश्नूली  की  मात्रा  मिल  मालिकों  द्वारा  घात  की  विधायित  मात्रा  निर्भर

 विवरण  ।

 विपणन  मौसम  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  चावल  के  हिसाण  से  घान  की

 हाज्यवार  वच्चूली

 लाख  मीटरी  टन

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  OS  विपणन  मौसम
 ह

 9-9.  1991-92

 क-केम्द्रीय  पूष्त

 आन्ध्र  प्रदेश  33.35
 16.99

 अरूणाचल  प्रदेश  नग०  नग०
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 *३0-4-1992 की  स्थिति  के  अनुसार  ।

 राज्य/संघ क्एणयफ़्यातध  शक्ति  प्रकश  .।  ४...  विपणन  मौसम प्रदेश

 जोड़

 केन्द्रीय  पूल  के  अत्ताषा

 गुजरात

 तमिसतनादु

 जोड़

 जोड़  -

 aMo= 500  मीटरी  टन  से  कम  ।
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 विवरण  11
 विपशम  मोसम  1990-91  और  1991-92  के

 शाज्य/संघ  शासित  प्रदेश

 ैरान

 5  92

 विपणन  मौसम

 |

 1990-91.  1991-92°
 0.07  0.05

 10.62  9.16

 $  0.97

 6.31  3.94

 0.23  0.40

 2.14  2.38

 48.21  42.84

 028  0.20

 13.47  8.31

 1.03  0.56

 021  0.24

 0.05  0.05

 0.05  0.04

 117.48  86.13

 0.17  0.08

 0.07  0.03

 8.99  9.50

 9.23  9.61

 95.74

 गेहूं  की  राज्यवार  जस्ूली

 लाख  मौटरी  टन

 विषणन  मौसम

 1990-91  1991-92

 25.95  18.34



 15  1914  लिखित  उत्तर

 राज्य/संघच  शासित  प्रदेश  विपणन  मौसम

 "1990-91  «1991-92

 हिमाचल  प्रदेश  0.01  _

 जम्मू  तथा  कए्मीर  Neg.  नग०  न

 मध्य  प्रदेश  Neg.  मगं०  बन

 पंजाब  67.49  55443

 राजस्थान  1.35  0.07

 उत्सर  प्रदेश  15.83  3.68

 चण्डीगढ़  0.02  --
 हा

 दिल्ली  न  लिप

 कुल  ब्सूजी  गा  110.65  77.52

 लग  500  टन  ।

 दूरदर्शन  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यक्रमों  का  प्रधारण

 9105.  श्री  जी०  माड़े  गौड़ा  :  क्या  मानज  सौसाधन  विक्लास  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यक्रम  किस  क्रिस  विधय  पर  प्रसारित  किये

 जाते  हैं  :

 ये  कार्यक्रम  किस  किस  समय  प्रसारित  किये  जाते

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  और  विषय  मेंਂ  सुंधार  की

 आवश्यकता  है  :

 यदि  तो  इस  संजंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यक्रमों  का  क्षेत्रीय  भाषाओं  प्रसाशण  शुरू  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 मानव  संसाधन  वतिकाझ्म  मंत्री  अर्जुन  :  विश्वविधालय  अनुदान  आयोग  ढारा

 प्रस्तुत  की  गई  आयोग  अबर  स्नात॑क  छात्रों  और  सामान्य  दर्शकों  के  लिए  अंग्रेजी  में

 कतास  रुमਂ  शीर्षक  से  शेक्षिक  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  क़र  रहा  है  ।  ये  कार्यक्रम  पाठयक्रम  उन्मुख
 न  होकर

 सामान्य  संवर्धन  प्रकार  के  हैंਂ  और  इसमें  विज्ञान  में  मई  खोज  आदि  जैसे  अन्तर  विधयक
 विषय  शामिल
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 ब्रिहार  के  मुख्यमंत्री  दारा  कथित  वक्तव्य  के  बारे  में  5  92

 कार्यक्रम  का  प्रसारण  रवबियारों  को  क्ोड़कर  सभी  दिवसों  को  दोपहर  1-2  तथा  दुबारा  4-5  पर  होता  हे  ।

 और  आयोग  कार्यक्रमों  की  विषयवस्तु  और  गुणवत्ता  मेंਂ  सुधार  के  लिए  निरन्सर  प्रयास  कर

 रहा  आयोग  ढारा  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कदमों  में  ये  शामिदा

 को  अधिक  प्रासंगिक  बनाने  के  लिए  अनुसंधान  :

 को  अधिक  रूचिकर  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  उनकी  पूर्ष-जांच  :

 शिक्षाविदों  और  निर्माण  कर्मचारियों  के  दिए  प्रशिक्षण  और  कार्यशालाएँ  :  और

 से  प्राप्त  प्रतिक्रिया  के  आधार  पर  नये  कार्यक्रम  तैयार  करना  ।

 और  विश्वविद्याटाय  अनुदान  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  फिलहात  क्षेत्रीय

 भाषाओं  में  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  दूरदर्शन  के  पास  अतिरिक्त  समय  उपलब्ध

 होने  पर  आयोग  की  हिन्दी  में  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  की  योजना  हे  ।

 12.00  मध्याहन

 जिष्ठार  के  मुख्य  मंत्री  दारा  पटना  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  को

 कथित  रूप  से  जान  से  मारने  की  धमकी  दिए  जाने  के  बारे  में

 श्री  राम  विकास  पासवान  अध्यक्ष  मेने  आपको  एक  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  के  आद

 .-

 ु  मी  राम  विल्तास  अध्यक्ष  जी  मैंने  आपको  एक  नोटिस  दिया  है  कि  एक
 ओर  रूस  7

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  मेंने  आपका  नाम  नहीं  बुलाया  हे  ।  में  आपको  आद  में

 बुजाऊंगा  ।

 अनुषाद|

 महिला  सदस्य  को  ओलने  दीजिए  ।

 डिन्दी|

 झोमती  कृथ्णा  सांही  :  अध्यक्ष  जिंहांर  के  मुख्यमंत्री  ने  हाईकोर्ट  के  चीफ  जस्टिस
 को  जान  से  मारने  की  धमकी  दी  है  ।  पहले  एग्जीक्यूटिव  वहां  समाप्त  जब  रामामुजन  जैसे  कमिशनर  को
 सचिवालय  में  घुसकर  मारा  फिर  दौजिस्टोचर  समाप्त  जब  हेमेन्स  शाही  की  हत्या  क्री  गई  अब  वहां

 जुडिशियरी  समाप्त  हे  ।  अअ  और  क्या  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  लिये  ।  मेक्सिमम  कितने
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 दिन  चाहियें  ?  वहां  मेक्सिमम  हत्यायें  हुईं  ।  अब  और  क्या  चाहिये  ?  क्यों  भारत  सरकार  मृक-दर्शक  बन  कर
 बैठी  हे  ?  वहां  क्यों  नहीं  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होता  हे  ?  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  को
 कहना  चाहती  हूँ  और  मानव  संसाधन  मंत्रीजी  बेठे  गवर्नमेंट  को  इसके  उठपर  बकतष्य  देना  चाहिये  ।  आप

 उनसे  कहिये  कि  भारत  सरकार  इस  पर  वक्तष्य  दे  ।  वहां  जुडिशियरी  भी  समाप्त  हो  गई  है  ।  आपको  इस  बात

 की  जानकारी  अखबारों  से  मिली  होगी  ।  प्रजातंत्र  का  मखौल  बन  चुका  है  ।  प्रशासन  की

 सामाजिक  न्याय  का  दकीसला  बिहार  में  हे  ।  यह  सभ्न  दिख्लावा  रह  गया  हे  ।  सबसे  अधिक  हत्याओंਂ

 की  संख्या  हे  ।  विकास  ठप  ।  संवैधानिक  ध्व॑सला  हे  |

 भी  मदन  त्तातत  स्थुराना  :  अध्यक्ष  सुनने  मेंਂ  आया  है  कि  बिहार  के  मुख्यमंत्री  ने

 ब्रिद्दार  हाई  कोर्ट  के  चीफ  जस्टिस  को  फोन  पर  धमकी  दी  और  अनेक  अपशाब्द  कहे  ।  इस  सम्बन्ध  में  बिहार

 झीमती  कृष्णा  साह्ठी  :  यह  जुडिशियरी  की  बात  चीफ  जस्टिस  को  मारने  की  धमकी

 दी  गई  ।

 भी  मदन  लात  स्ुराना  :  इस  सम्बन्ध  में  जिहार  हाई  कोर्ट  के  चीफ  जस्टिस  ने  लिखित  रिपोर्ट  त्रिहार

 के  गवर्नर  को  भेजी  जिस  में  लिखा  है  कि  मेरी  जान  खतरे  में  अगर  मुझे  कुछ  हो  गया  तो  मेरे  मरने  के  बाद

 मेरे  परिवार  के  सदस्यों  को  सुरक्षा  देकर  बंगाल  भिजवा  दिया  जाये  ।  जिहार  के  मुख्यमंत्री  की  धमकी  से  बिद्दार

 की  न्यायापालिका  स्वयं  को  सेव  महसूस  नहीं  कर  रही  है  ।  हससे  एक  तरफ  कॉंस्टीट्यूशनल  क्राइसिज  पेदा  हो

 गया  है  ।  अगर  भिह्दार  के  हाई  कोर्ट  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  इस  तरद्द  से  धमकी  मिलेगी  तो  कानून  का  शासन

 खत्म  होकर  जंगल  का  राज  आ  जायेगा  ।  यह  केवल  बिहार  के  सामने  नहीं  बल्कि  समस्त  देश  के  सामने  एक

 कांस्टीट्यूशनल  क्राइसिज  की  समस्या  है  1  इसलिये  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  हस  सम्बन्ध  में  न्याय  मंत्री  जी

 को  इस  सदन  में  आप  वक्तव्य  देने  के  लिये  कह्ढें  ।  वास्तविक  स्थिति  क्या  हे  और  मुख्य  न्यायाधीश  की  सुरक्षा
 के  लिए  क्या  कवम  उठाए  जा  रहे  इसके  बारे  में  मेंਂ  चाहूंगा  कि  सरकार  कुछ  बताए  ।

 "७०००००००००--

 थी  लाज़  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  यह  मामत्ा  ऐसा  चार  दिन  पहले  जब  मेंने

 सुना  तो  मुझे  ऊगा  कि  इस  प्रकार  की  गम्भीर  बात  सुनीसुनाई  बात  के  आधार  कुछ  न  कहा

 यह  उचित  होगा  ।  मैंने  जब  देखा  कल  दूसरे  सदन  में  हस  सवाज्ञ  को  उठाया  तब  किसी  ने  इसका  प्रतिवाद

 नहीं  किया  और  संसंद्षीय  राज्य  मंत्री  न ेसदन  को  विश्वास  दिलाया  कि  हम  बिहार  से  सम्पर्क  इसके  आरे

 में  तथ्यों  की  जानकारी  कर  रहे  हैं  ।  में  चाहूंगा  कि  इस  विषय  को  दलगत  विषय  न  करके  माना  जाए  ।  मैं

 अपने  विपक्ष  के  जाक़्ी  साथियों  से  भी  और  कांग्रेस  सदस्यों  से  भी  या  तो  अगर  इसमें  सच्चाई
 नहीं  तो  फिर  जिस  ने  भी  इस  प्रकार  की  बातचीत  इस  प्रकार  के  समाचार  दिए  टसके  खिलाफ
 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  अगर  सन््तचाई  तो  वहां  के  मुख्य  न््यायाघीश  ने  इस  प्रकार  की  शिकायत  गवर्नर
 को  की  है  ओर  यह  भी  कह्टा  हे  कि  मुझे  कुछ  हो  तो  मेरे  परिवार  की  चिन्ता  की  इत्यादि-हत्यादि  ।  तो
 में  नहीं  समझता  हूं  कि  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  कोन  सी  ऐसी  और  परिध्थितियों  की  कल्पना  की
 जिसको  ब्रेक-डाउन-आफ-कास्टीट्यूशनल  मशीनरी  कहा  जा  सकता  है  ।  में  नहीं  जामता  क्योंकि  जब  मुख्य
 न्यायाधीश  किसी  मामल्ते  को  देख  रहे  उस  संदर्भ  में  वहां  के  मुख्य  मंत्री  न ेउनको  इस  आशय  की  धमकी  दी

 दी  हे  या  नहीं  दी  मुझे  नहीं  पता  मैं  इतना  ही  जानता  हूं  कि  यह  मामला  चार  दिन  से  चक्त  रहा  है  ।
 आज  तक  उनकी  ओर  से  कोई  प्रतियाद  नहीं  हुआ  हे  ।  मुझे  जानकारी  हे  ।  यहां  से  कोई  प्रतिवाद  करने  की
 स्थिति  में  जैसे  उस  दिन  यहां  से  मंत्रिमंडल  को  कष्ट  रहे  थे  कि  इतना  गम्भीर  आरोप  छागाया  गया
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 मंत्रिमंडल  का  कोई  सदस्य  क्यों  नहीं  प्रतिवाद  करता  है  ।  छड़े  होकर  के  न  खड़े  होकर  प्रतिषाद  करने
 की  कोशिश  नहींਂ  की  ।  एक  तथ्य  की  ओर  मैं  आपको  जानकारी  दे  सकता  हूं  और  वह  यह  है  कि  जब  मेरे  एक
 मित्र  ने  गांधीनगर  जो  उनके  परिचित  हाई  कोर्ट  में  प्रैक्टिस  करते  थे  ।  उन्होंने  फोन  करके  तो

 उन्होंने  कहा

 न  तो  इसकी  पुष्टि  करना  चाहता  है  और  न  ही  हससे  इंकार  करना  चाहता  हूं  ।"  हस  तरष्ठ  का  उत्तर  दिया
 गया  जिसके  अपने  ही  परिणाम  निकलते  हैं  ।

 इसलिए  मैंਂ  सरकार  से  निवेदन  यहां  पर  आर्जुन  सिंह  जी  और  कुमारमंगलम  जी  बैठे  इन्होंने  कल

 दूसरे  सदन  मेंਂ  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  बिहार  सरकार  से  सम्पर्क  में  हें  ।  आनकारी  प्राप्त  करके  संसद  को
 बतायेंगे  और  चर्चा  करने  के  जानकारी  दे  दें  ।  अगर  यह  आत  बेबुनियाद  तो  मामला  खत्म  माना  जाए
 और  अगर  सच्चाई  तो  सच्चाई  के  आधार  पर  जो  उचित  कार्यवाही  बह  की  जानी

 चाहिए  ।

 श्री  ्योमनाथ  चटर्जी  एक  न्यायाधीश  राज्य  सरकार  को  खुल्लमखुल्ला  धमकी

 देता  रहा  है  ।  मैंने  यह  मुद़हा  भी  इस  सभा  में  उठाया  शेकिन  सरकार  की  ओर  से  इसका  कोई  उत्तर  नहीं
 दिया  गया  था  ।  एक  सेवारत  न्यायाधीश  यह  कह  रहे  हें  कि  राज्य  सरकार  को  ठोकर  मार  कर  बाहर  कर  देना

 चाहिये  ।  मैਂ  इस  बात  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहूंगा  ।.........  मैंਂ  किसी  को

 दोष  घुक््त  करने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहा  हूं  लेकिन  तथ्यों  का  पता  लगाया  जाना

 श्री  दाम  वितसतास  पाष्मवान  :  अध्यक्ष  मेरा  मुद्रद्ा  दूसरा  में  उस  पर  भी  लेकिन

 चूंकि  नेता  विरोधी  दल

 अध्यक्ष  मड्ठोदय  :  जीरो-आवर  में  आप  दो-दो  आर  तो  दूसरे  लोग  रह  जायेंगे  ।

 श्री  राम  वितलतास  पाष्तवान  :  अध्यक्ष  इस  मामले  को  जब  माननीय  सदस्या  ने  तो  मेंने

 उसको  गम्भीरता  से  नहीं  लेकिन  जन्न  नेता  विरोधी  दक्त  किसी  बात  को  कहते  हैं  तो  निश्चित  रूप  से  वह

 मामला  गम्भीर  हे  ।  आज  सवेरे  हमारी  आतचीत  मुख्य  मेत्री  बिहार  से  हुई  है  और  जिस  मामके  में  सदस्य

 चिन्तित  उस  मामले  में  हम  होग  भी  उतने  ही  चिन्तित  रहते  हैं  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो  चीज़  कही

 गई  वह  बिल्कुल  ही  अेबुनियाद  हे  और  उसमें  कोई  तथ्य  नहीं  है  .  ...  पहले  सुन
 जीजिए  ...  पार्टी  और  सारे  हथकंडे  हार  चुकी  हे  ओर  .

 ......  रही  .
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 श्री  राम  विलास  पासवान  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  हे  ....  .  नेता  विरोधी  दल

 बिना  फैक्ट्स  को  एसर्टेन  किए  .  आप  पहले  ...

 चने  वाला  नहीं  है  आपने  चार्ज  लगाया  है  आपको  सुनना  होगा  ।  आप

 मेरी  भी  पूरी  आत  को  सुनिए  ..  ....  .  यह  बहुत  गंभीर  मामला  आपको  इसको  सुनना
 होगा  ।.......  लोगों  को  भी  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  क्या  कर  रही

 है  और  कांग्रेस  की  सरकार  कह्ठां  क्या  कर  रही  हे  ...  ..  .  आज  दिल्ली  में  भी  लॉ  एण्ड

 आर्दर  समाप्त  हो  गया  है  |...

 जहां  तक  बिहार  का  मामला  है  और  सरकार  का  मामला  हे  मैंने  कहा  कि  आज  हमने  मुख्य  मंत्री  से

 बातचीत  किया  हे  ।  अगर  नेता  विरोधी  दल  के  पास  में  या  कांग्रेस  आई  सबस्यों  के  पास  में  कोई  प्रूफ  है  तो  यहां

 रखने  का  काम  करें  ...  ...  .

 श्री  पत्रन  कुमार  अंसत्त  :  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  पटना  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य
 न्यायाधीश  को  जान  से  मारने  की  भ्रमकी  दिये  जाने  का  समाचार  वास्तव  में  बहुत  ही  चिन्ताजनक

 श्री  राम  वित्तास  पाकष्तवान  :  में  दो  दिन  पहले  गोरहापुर  से  आया

 ...  अध्यक्ष  महोदय  :  शाप  देखिए  इस  मामले  में  जांम्र-पडढ़ताल  करवा  कर  इसके  ऊपर  कुछ
 एकदम  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  बैठ  जाइए  ।  ऐसे  मामले  मेंਂ  कोई  किसी  कनकल्तुजन  पर  जम्प  करना
 अच्छा  नहीं  होता  है  ओर  अगर  कुछ  कहा  हे  तो  उसकी  जांच-पड़ताल  होने  दीजिए  उसके  आद

 कुछ  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाएं  ।  में  यहां  पर  खड़ा  हैँ  आप  क्यों  चिल्ला  रहे  हैं  ।  मैं  आप  ही  की
 मदद  कर  रहा  हूँ  ।  में  कह्द  रहा  हूं  इसकी  जांच-पढ़ताज़  होने  दीजिए  ठसके  बाद  कुछ  कीजिए  ।  यहां  पर
 हाउस  में  यह  पी  कहा  गया  है  कि  अगर  किसी  ने  कोई  गलत  काम  किया  है  तो  उसके  ऊपर  कार्यवाष्टी  हो
 सकती
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 श्री  राम  विल्लाण्म  पास्॒जान  :  ठीक  हमको  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  लेकिन  कल  अगर  भारत  के  मुख्य
 न्यायाधीश  और  प्रधान  मंत्री  के  ओऔच  का  मामला  आएगा  तो  हम  लोग  यहां  उठाएंगे  तब  आप

 ज्ोग  मत  कहिएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  में  बार-आर  हाउस  में  कह  रहा  हूँ  कि  प्रधान  मंत्री  हों  या  मुख्य  मंत्री  हों
 या  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  होਂ  या और  कोई  उनके  खिलाफ  कुछ  कहने  के  पहले  बहुत  सोंच-समाकज्न  कर  कहना

 चाहिए  और  इसीलिए  यहां  पर  कहा  गया  हे  कि  पहले  इसकी  ठीक  से  जांच-पड़ताल  होनी  चाहिए  उसके  बाद  ही

 कुछ  हो  पाएगा  ।  उसके  बाद  कोई  कार्यवाही  करनी  हो  तो  हम  देख  लेंगे  ।

 प्री  पवन  कुमार  अंसत्त  :  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  पटना  उच्च  न्यायालय  के
 न्यायाधीश  को  जान  से  मारने  की  धमकी  दिये  जाने  का  कथित  समाचार  कड़तव  में  अहुत  ही  चिन्ताकारक  हे  ।
 मारतीय  प्रजातंत्र  के  इतिहास  में  यह  पहली  घटना  है  कि  इस  तरह  की  निन्दनीय  घटना  सुनी  गयी  हे  ।  में  श्री

 ज्ञालकृष्ण  आडवाणी  जी  से  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  आत  की  सत्यता  का  पता  लगाना  चाहिए  और  यंदि  यंद्द  सत्य
 तो  कानुन  का  पालन  करने  वाले  और  इस  देश  के  सम्मानजनक  नागरीक  के  लिए  इससे  अधिक  शर्मनाक

 और  चिन्ताकारक  बात  और  कौन-सी  हो  सकती

 मैंਂ  यड़ी  कहना  चाहता  हूँ  कि  जब  मैंने  अपने  वरिष्ठ  साथी  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  मुंह  से  बह  सुनकर  तो

 मुझे  बहुत  ही  दुख  पहुचा  कि  मुख्य  न्यायाधीश  ने

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दूसरे  विषय  पर  मत  जाइये  ।

 श्री  पवन  कुमार  बंधल  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  हे  ।  यह  आात  उन  जैसे  एक  वरिष्ठ

 अधिवक्ता  की  तरफ  से  आई  है  जो  इसकी  हिफाजत  केने  और  इस  मात  को  टालने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हम

 जानते  हैं  कि  जब  हस  देश  का  कोई  भी  आम  नागरिक  कार्यपालिका  के  कार्य  से  दुखी  होता  तो  वह

 न्यायपालिका  की  ओर  ही  देखता  है  ।  हमें  अपनी  न्यायपालिका  पर  गर्व  है  ।  न्यायपालिका  के  विरुद्ध  लांछन

 लगाना  और  न्यायपालिका  और  कार्यपात्रिका  के  बीच  एक  प्रकार  के  झगड़े  को  ठउकसाने  की  कोशिश  करना

 वास्तव  में  बहुत  ही  शर्मनाक  बात  है  ।  में  माननीय  विधि  मंत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  इस  पर  अपना  वक्तव्य

 दें  ।  इस  परिप्रेक्ष्य  में  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  कि  हमें  राज्यपाल  से  सिफारिश  करने  की  कोशिश  करनी

 चाहिये  कि  वे  इस  आत  का  पता  ज्ञगायें  कि  क्या  वाह्तव  में  ही  उन्हें  मुख्य  न्यायाधीश  से  पत्र  प्राप्त  हुआ  हे  और

 यदि  उन्हें  यह  पत्र  प्राप्त  हुआ  तो  हमें  इस  मामले  पर  उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 हिन्दी।|

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :.  आपने  कहा  कि  इसकी  जाँच-पड़ताल  होनी  चाड़िए  ।  उसके  बाद

 अददस  होनी  चाहिए  ।  जाँच-पद़तातत  होने  के  पहले  ही  आप  डिस्कशन  को  और  बद्ा  रहे  हैं  ।  पहले  जाँच-पड़ताल
 तो  करवाइये  ।

 अध्याज्ष  महोदय  :  आप  गुस्सा  दूसरों  की  तरफ  करते  ।  मेरे  पास  कोई  मशीन  नहीं  है  ।  मैं  आपको

 टाईम  दूं  तो  इधर  से  गुस्सा  हो  जाते  इनको  टाईम  ढूं  तो  आप  गुस्सा  हो  जाते  हें  ।  नियम  से  कोई  नहीं

 चलता  ।  कंट्रोल  करने  की  सारी  जिम्मेदारी  प्रीसाइडिंग  आफिसर  की  है  ।
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 श्री  श्रीकान्स  जेना  :  जब  से  विपक्ष  के  नेता  ने  इस  भारे  मेंਂ  बताया  हे  तबसे  हम

 वास्तव  में  ही  अहुत  चिन्तित  है  ।  उनके  एक  मित्र  ने  मुख्य  न्यायाधीश  को  अहमदाबाद  से  टेलीफोन  कर  उन्हें

 इस  बात  की  पुष्टि  की  है  ।  ओर  फिर  उन्होंने  इस  सभा  मेंਂ  इस  प्रश्न  को  उठाया  हे  ।  के  सदस्य  ने

 मुख्य  न्यायाधीश  से  बात  कर  इस  बात  की  पुष्टि  की  हे  और  फिर  इसे  हस  सभा  में  उठाने  का  प्रयास  किया  है  ।

 विपक्ष  के  नेता  हस  सभा  में  इस  मामले  को  उठाने  से  पूर्व  इस  आशय  की  पुष्टि  करने  संबंधी  कोई  पत्र  मुख्य
 मंत्री  को  नहीं  लिखा  ।  यह  बहुत  ही  चिन्ताजनक  बात  हे  ।  यह  मामला  इस  सपा  में  उठाने  से  विपक्ष  के

 नेता  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  से  भल्ती  प्रकार  से  बातचीत  कर  इस  मामल्ते  की  पुष्टि  कर  सकते  थे  ।  उन्होंने  अपने

 एक  मित्र  के  माध्यम  से  ही  मुख्य  न्यायाधीश  से  बातचीत  की  है  ।  महिला  सदस्य  को  मुरुय  न्यायाधीश  से  हस
 बात  का  पता  लगाने  के  बाद  ही  इस  मामठो  को  यहां  उठाना  चाड़िए  था  ।  उन्होंने  मुख्य  मंत्री  से  बात  नहीं  की

 और  इस  बात  की  पुष्टि  भी  नहीं  की  कि  यह  सत्य  है  अथवा  असत्य  ।  इस  सारी  कहानी  के  पीछे  जो  राजनैतिक

 मनन््शा  मशीनरी  काम  कर  रही  हर  कोई  उसे  जानता  हमें  इस  तरह  की  राजनीति  नहीं

 खेलनी  चाहिये  ।

 श्री  ज्ञाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मेरे  बारे  में  व्यक्तिगत  रूप  से  रिफ्रेंस  दिया  गया  है  ।

 इसलिए  मैं  मर्यादा  का  पालन  करते  हुए  कोट  कर  सकता  हूं  पूरी  की  पूरी  राज्य  सभा  की  तोकिन

 प्रोसिडिग्स  कोट  नहीं  होती  में  इतना-ही  कहूगा  कि  जो  आतचीत  हुई  थी  फोन  पर  उसके  आधार  पर  मी  मैंने

 नहीं  किया  ।  मैंने  जम्न  कहा  राज्य  सभा  की  कार्यवाही  देखी  और  राज्य  सभा  की  कार्यवाही  मेਂ  काफी  देर  तक  यह

 चर्चा  चली  तमाम  लोग  उपस्थित  प्रमुख  विरोधी  दत्त  वहां  जिसके  मुख्य  मत्री  बिहार  में  किसी  ने

 उसका  प्रतिंवाद  नहीं  किया  ।  यहां  तक  कि  मंत्री  जी  ने  उसके  बाद  आश्वासन  दिया  कि  हम  इसके  बारे  में

 जानकारी  करके  सदन  को  बतायेंगे  |

 प्री  राम  वित्तास  पाष्ततान  :  अध्यक्ष  हम  क्वैश्चन  आवर  के  दौरान  डी  इस  मामले  को

 उठाना  चाहते  .

 श्री  लाल  कृष्ण  आंडवाणी  :  अब  तक  इन्होंने  जानकारी  हासिल  कर  ली  होगी  ।  कल  की  चर्चा  थी

 अभ  तक  जानकारी  हासिल  कर  दी  होगी  ।  इस  विषय  में  आगे  संदेद्द  पेदा  न  करते  हुए  जो  भी  जानकारी  इन्होंने

 हासिल  की  है  वह  हमें  दें  |  आपने  ध्यान  दिया  मैंने  कहा  कि  में  नहीं  जानता  अगर  गलत  है  तो  जिसने

 भी  इस  कहानी  को  फैलाया  हे  बह  भी  अपराधी  अगर  सच्च  हे  तो  यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  दो  पहले  ही  एसा  कद्द  चुके  हैं  ।

 श्री  बासुदेव  आचार्य  :  अपनी  टिप्पणी  के  बाद  आप  हसकी  अनुमति  किस  लिये

 दे  रहे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसलिए  कड़ा  रहा  हूं  कि  जीरो-आवर  के  अन्दर  आप  लोग  बिना  नोटिस

 ऐसे  काम्पत्तीकेटेड  हृश्यु  लायेंगे  तो  इसके  अन्दर  ज्युडिशियरी  और  एक्जीक्यूटिव  का  झगड़ा  हो  सकता  है  और

 दूसरे  हाऊस  का  हो  सकता  यह  अपने  लिए  ऐसा  अच्छा  नहीं  ।  इसमें  कोई  गर्व  की  बात  नहीं  हे  कि  हमने
 यहां  पर  बोला  हे  ।  जो  बोला  वह  सही  निकलना  चाहिए  ।  सिर्फ  बोलने  से  काम  नहीं  चल  सकता  ।  बोलने

 के  लिए  इन्सीस््ट  मत  कीजिए  और  इश्यु  पर  ज्यादा  डिसकस  करना  तच्छा  नहीं  जब  तक  पूरे  माल्ूमात  न

 हो  ।  मिनिस्टर  साहब  को  क्या  कहना

 हम  लोग  अन्य  मदों  पर  भी  चर्चा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  कुमार  आदरणीय  अध्यक्ष  पटना  ठच्च  न्यायालय  के  मुख्य
 न्यायाधीश  ने  राज्यपाल  को  पत्र  लिखा  हे  अथवा  इस  बात  के  बारे  में  जैसे  ही  हमें  तथ्योਂ  का  पता  चलेगा
 हम  अवश्य  ही  इस  सभा  में  उस  पर  चर्चा  करेंगे  ।......  .

 श्री  हन्द्रजील  गुप्ल  :  हर  रोज  ये  लोग  यहद्द  कहते  हैं  कि  सभा  में  इसका  विवरण  देंगे  लेकिन  ये  लोग

 ऐसा  नहीं  कर  रहे  हे  ।

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगसस  :  हमने  करा  ही  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  संपर्क

 किया  हम  सभा  में  फिर  इस  पर  चर्चा  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तमाम  जानकारी  के  साथ  सभा  में  आइये  ।

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगलम  :  जी  जानकारी  सहित  ।  जब  हम  यह  कहते  हैं|  कि  सभा

 में  वापिस  आयेंगे  तो  इसका  यही  अभिप्राय  होता  हे  कि  जानकारी  सब्ठित  आयेंगे  ।  मैं  यह  निश्रेदन  करना  चाइंगा
 कि  मेरे  विचार  से  हस  मामसे  में  संयम  अरतना  हमारे  लिये  अच्छी  बात  होगी  क्योंकि  यह  एक  अत्यधिक  नाजुक
 मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कहते  हैं  ।

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंग़लस  :  इसके  हर  दृष्टि  से  दूर्गामी  परिणाम  हो  सकते

 *भ्री  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  :  माननीय  अध्यक्ष  कावेरी  जल  विवाद  कावेरी

 न्यायाघिकरण  को  सौंपा  गया  था  ।  न््यायाधिकरण  ने  आपने  अन्तीम  निर्णय  में  कहा  है  कि  तमिलनाडु  को  205

 एम०  सी०  जएा  मिहाना  चाहिये  ।  सर्वोच्च  न््यायातय  ने  भी  यह  कहा  है  कि  जून  माह  जल्ल  दे  दिया
 जाना  चाहिये  |  दोकिन  कर्नाटक  राज्य  इस  आत  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  हे  ।  इससे  कनाटक  मेंਂ  डिसक

 बटनायें  भी  भड़की  हैਂ  |  यह  भी  पता  चला  हैं  कि  कर्नाटक  में  इससे  त्गभग  2५  लाख  तमित्त  लोगों  को  अपनी

 *मृद्ञातः  तमित  में  दिये  गये  भाषण  के  श्रपत्री  थनुवाद  का  हिल्दी  रूपान्तर  ।
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 जान  अचाने  के  लिये  वहां  से  भागना  क्योंकि  उनके  विरुद  हिसात्मक  हमले  हो  रहे  थे  ।  उनकी  सेपत्ति
 और  अन्य  सामान  को  नष्ट  कर  दिया  गया  और  वे  शरणार्थियों  की  तरह  वहां  से

 में  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  लोगों  ने  मुझे  इसलिये  चुना  है  कि  हन  लोगों  की  समस्यायें  सरकार  के  ध्यान

 में  ला  सकूं  और  इनकी  समस्याओं  के  निवारण  के  लिये  सरकार  से  संघर्ष  कर  सकूं  ।  समृचा  तमिलनादु  इस
 समय  जलाभाष  का  सामना  कर  रहा  हे  ।  केवल  सिंचाई  जल  की  बल्कि  पेयजल  की  सुविधा  पर  भी  इसका
 प्रभाव  पड़ा  है  ।

 पहलडम

 सोमानुर  तथा  कोयम्ब्रटूर  जिले  का  करूरमत्तमपट्टी  आदि  क्षेत्र  घोर  जल्ल-अभ्ाव  का  सामना  कर  रहे  हैं  |  पेयजल
 की  पूर्ति  पाने  में  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  की  जो  दुर्दशा  हो  रही  में  इसकी  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगा  ।  मैं  ऐसे  कुछ  जिनसे  इन  जोगों  को  पीने  का  पानी  लाने  में  होने  वाज़ी  कठिनाई  का  जोध  होता

 भी  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिये  तेयार  हूँ  ।

 इसी  तरह  से  त॑जौर  तथा  त्रिरूची  जिलों  के  किसानों  को  अपनी  फसलों  को  उगाने  के

 लिये  पानी  नहीं  मिल  रहा  हे  जिसके  परिणामस्वरूप  फसलों  की  बीजाई  और  कटाई  में  देरी  हो
 रही

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  राज्य  द्वारा  झोली  जा  रही  समस्याओं  का

 समाधान  ढूंढा  जाये  ।  में  केन्द्र  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  समस्या  के  निवारण  की  दिशा  में

 उठाये  गये  कदमों  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  ।  प्रधान  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  शीघ्रातिशीघ्र  इस  बारे  मेंਂ

 एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिये  ।

 थी  पी०  जी०  नारायणन  :  आदरणीय  अध्यक्ष  कावेरी  जल्त  विवाद  एक

 अहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  तमिलनाडु  में  हमे  जून  माष्ठ  में  कुरूवेई  फसल  की  भुआई  शुरू  करनी  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  न्यायाधिकरण  के  उन्तीम  निर्णय  को  लागू  करे  ।  ठसे  इसमें  और  अधिक

 विज्ञम्ब  नहीं  करना  चाहिये  ।  भारत  सरकार  को  भी  अपनी  ओर  से  कनरटक  राज्य  सरकार  को  यह  सलाह  देनी

 चाहिये  कि  न््यायाधिकरण  के  निर्देशों  का  अनुपालन  किया  जाये  ।  लेकिन  अन्तीम  निर्णय  के  आदेश  जारी  करने  के

 बाद  भी  भारत  सरकार  खामौश  रही  हे  ।  यह  उचित  बात  नहीं  हे  ।  सरकार  को  अन्तर-राज्य  जल  विवाद

 अधिनियम  के  प्रावधनों  के  अनुसार  कार्यान्वयन  प्राधिकरण  का  गठन  करना  चाहिये  ।

 में  इस  निर्णय  को  लागू  करने  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हूं  ।  हम

 तमिलनाडु  मेंਂ  कुछवई  फसल  को  डगाने  के  लिये  जल  चाहते  ।  न्यायाधिकरण  के  अस्तीम  निर्णय  को  तत्काल

 लागू  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  को  आगे  आना  चाहिये  ।

 झी  के०  पी०  खिंहदेव  :  आदरणीय  अध्यक्ष  कल  4  मई  की  संध्या  के  समय  उड़ीसा
 में  एक  भारी  समुद्री  तूफान  आया  है  जिसके  कारण  अनेक  मौतें  और  भारी  विनाश  हुआ  है  ।  उड़ीसा  में  ऐसी

 विनाश  लीला  पहली  बार  ही  नहीं  हुआ  है  ।  विगत  35  वर्षों  से  अकाल  और  समुद्री  तूफान  उड़ीसा  में

 लगातार  आते  रहे  हैं  ।  राहत  कार्यों  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  के  पास  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  ।  केवल

 एहत  सहायता  या  अनुदान  देने  से  ही  काम  नहीं  चलता  ।
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 इसलिये  कृषि  मंत्रालय  तथा  इसके  साथ-साथ  अन्य  मंत्रालय  को  मिल-जुल  कर  एक  ऐसा  पैकेज  प्रोग्राम

 बनाना  चाहिये  जिससे  राहत  कार्यों  संअंधी  प्रयास  में  उड़ीसा  सरकार  की  सहायता  की  जा  सके  तथा  इसके  :

 साथ  सभी  मंत्रालयों  को  मिल-जुल  कर  ऐसे  स्थायी  उपाय  करने  याहियें  जिनसे  उड़ीसा  प्रदेश  को  इन  तीनों

 आपदाओं  से  ब्रवाया  जा  सके  ।

 12.27  @o  प०

 भारत  को  रूस  से  रॉकेट  टेक्नोलॉजी  के  हस्तांतरण  के  बारे  में

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  में  एक  गम्भीर  मामले  की  ओर  सदन  का

 ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हूँ  ।  एक  ओर  रूस  के  विदेश  मंत्री  डा०  प्रेनेड  जर्बलाइज  यहां  भारत  में  दिल्ली

 में  हैंਂ  ।  उनकी  वित्त  मंत्री  सहित  तमाम  वरिष्ठ  नेताओं  से  बातचीत  हुई  है  ।  उन्होंने  साफ  कहा  कि  रूस  भारत

 को  राकेट  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  तथा  रक्षा  उपकरण  और  कलन-पुर्जों  की  पूर्ति  तथा  व्यापार  में  सहयोग  बढ़ाने
 की  इच्छा  रखता  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  रूस  ने  भारत  के  राकेट  प्रोद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  प्रस्ताव  को

 स्थगित  नहीं  किया  हे  ।  लेकिन  आप  देखेंगे  कल्त  अफ़टरनुन  में  अमरीका  ने  साफ  तौर  से  कहा  है  और  चेतावनी

 तथा  घमकी  दी  है  एक्शन  अभी  तक  तो  वह  बात  ही  करता  भारत  और  रूस  दोनों  को  चेतावनी  दी  हे

 कि  यदि  भारत  को  रूसी  राकेट  इंजन  देने  का  कार्यक्रम  रद्द  नहीं  किया  गया  टो  उसके  विरुद्ध  कठोर  कदम

 उठायेगा  ।  वहां  के  विदेश  विभाग  के  प्रमुख  प्रवक्ता  मार्गरेट  टुटवाइलर  ने  चेतावनी  दी  हे  कि  इस  कार्रवाई  के

 तहत  अमरीकी  टेक्नोलॉजी  की  पूर्ति  खत्म  करने  की  बात  भी  शामिल  हे  ।  में  समझता  हूं  इससे  ज्यादा  खतरनाक
 स्थिति  और  नहीं  हो  सकती  यह  हमारे  आत्मसम्मान  को  गिरवी  रखने  की  बात  हे  ।  इससे  ज्यादा  कुछ  नहीं

 हो  सकता  है  कि  जिस  तरीके  से  लगातार  अमरीका  द्वारा  वीटो  पावर  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  हम  लोग

 कल  तीस  सांसद  के  करीब  अमरीकी  दूतावास  के  सामने  प्रदर्शन  के  लिए  गये  हमने  उसके  खिलाफ  प्रदर्शन

 किया  ।  वह  और  बात  है  कि  दूरदर्शन  क्रिसके  इशारे  पर  चलता  उसने  हस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  हे  ।  में

 बार-आार  कहता  हूँ  यह  कोई  पार्टी  का  मामा  नहीं  न  सरकार  और  विपक्ष  का  मामला  डे  ।  भारत  को  जो  एक
 स्टेंड  रहा  हे  और  हमेशा  से  भारत  ने  अपने  आत्मगौरव  और  आत्मरक्षा  के  लिए  सदेव  अपनी  लड़ाई  रुद  लड़ने
 का  काम  किया  है  ।  मुझे  इस  आत  की  चिन्ता  है  कि  जो  तीसरी  दुनिया  जो  नाम-एलाइंड  देश  जहां  भारत

 उनका  नेता  बन  रहा  आज  हमारी  स्थिति  सबसे  अकतर  हो  रही  है  ।  में  समझता  हूँ  सरकार  को  और  सदन
 को  एक  प्रस्ताव  पारित  करना  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  अमरीका  ने  जो  चेतावनी  दी  हैं  उसके  छिलाफ  कड़ा
 विरोध  प्रकट  करना  चाहिए  ।

 श्री  इन्द्रजील  गुप्त  :  आज  सुबह  ही  मैंने  इस  संबंध  में  आपको  लिखा  हे  ।  जी०  बी०  सी०

 ने  अपने  सुबह  के  प्रसारण  में  यह  कहा  है  कि  अमरीकी  अधिकारियों  ने  इस  आशय  कौ  घोषणा  की  है  कि  वे  रूस

 अथवा  भारत  किसी  को  भी  उस  क्रायोजेनिक  रॉकेट  टेक्नोलॉजी  के  उपयोग  की  अनुमति  नहीं  जिसके  बारे

 भारत  आये  उच्चाधिकार  प्राप्त  रूसी  शिष्टर्मडत्त  से  हमारी  सरकार  को  यद्द  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  इस
 टेक्नोलॉजी  के  हस्तांतरण  का  इरादा  रखते  हे  ओर  वे  इस  मामले  में  किसी  बाह्य  दबाव  के  सामने  नहीं  छुकेंगे  ।
 अब  दोनों  देशों  को  धमकाने  की  कोशिश  की  जा  रही  हे  ।  में  सरकार  से  यड्ट  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  पर
 उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ।  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  है  ।
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 श्री  झोमनाभ्म  चटर्जी  उन्हें  उस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  अवश्य  ष्यक्त  करनी
 चाहिये  ।

 श्री  इन्द्रजील  गुप्त  :  उस  दिन  जब  सुपर  301  के  बारे  मेंਂ  धमकी  दी  गई  तो  अमरीकन  मार्किट  को

 जो  हम  शुल्क-मुफ्स  रसायनों  और  भेषजों  का  निर्यात  करते  हैंਂ  उनके  विरूद्ध  सरकार  के  निर्णय  की  घोषणा  की

 गई  तो  उस  समय  श्री  चिदम्भरम  ने  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करते  हुए  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  प्यक्स

 की  थी  ।  इन्होंने  इस  दंग  से  प्रतिक्रिया  प्यक्त  की  यी  कि  में  समझता  हूँ  वष्ठ  संभा  के  सदस्यों  की  भावनाओं  के

 अनुरूप  थी  ।  लेकिन  आज  में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  अब  एक  ऐसी  बात  हुई  है  जोकि  इससे  भी  अधिक

 धातक  और  जैसा  कि  उस  दिन  भी  मैंने  कहा  यह  बात  यहीं  समाप्त  होने  वाली  नहीं  हे  ।  यदि  आप  मदद

 मांगकर  एक  बार  उनकी  उंगली  पकड़  लेते  तो  वे  उस  रास्ते  पर  आपको  भराधर  घसीटते  ही  जाएंगे  ।  यह

 सब  हो  रहा  है  ।  मेंਂ  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।  दो  दिन  पूर्ष  रूस  के

 शिष्टमंडल  के  साथ  जो  समझौता  हुआ  है  क्या  वे  उनका  समर्थन  कर  रहे  क्या  वे  हस  अमरीकी  दबाव  के

 समक्ष  झुक  जायेंगे  अथवा  वे  अपनी  बात  पर  डटे

 प्री  मसोर॑जन  भवन््त  और  निकोबार  द्वीप  :  हस  मामले  मेंਂ  मैं  भी  श्री  राम

 विलास  पासवान  और  श्री  हन्द्रजीत  गुप्त  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मुद्दा  है  क्योंकि

 पैयुक्त  राज्य  अमरीका  मे  मिस  मार्गरिट  टुटवित्तर  द्वारा  प्रेस  के  माध्यम  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  कष्ट  दिया  हे  कि

 मारत  और  रूस  को  चेतावमी  दी  गयी  हे  और  यदि  रूस  यह  रॉकेट  ईजन  भारत  को  अेेचता  है  तथा  यदि  शीघ्र  ही

 इस  समझौते  को  रढद  न  किया  गया  तो  वे  भारत  और  रूस  पर  प्रतितंध  लगा

 हन  क्षातों  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  में  यह  महसूस  करता  हूँ  कि  वह  समय  आ  गया  है  जब  इस  सभा  को

 एकजुट  हो  जाना  चाहिए  और  हमें  अमरीकी  प्रशासन  के  इस  प्रकार  के  रवेये  की  निन्दा  करनी

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  तंथ्यों  को  जाने  बिना  कृपया  इस  प्रकार  के  निष्कर्ष  पर  न

 पहुँचे  ।

 भी  मनोर॑जन  भवत्त  :  यह  सत्य  हे  क्योंकि  वहाँ  के  विदेश  विभाग  के  प्रमुख  प्रवक्ता  हारा

 संवाददाता  सम्मेलन  मेंਂ  ऐसा  कहा  गया  हे  ।  आप  जानते  हैं  दो  दिन  पूर्ष  रूस  के  शिष्टमंडल  ने  इस  बात

 का  उल्लेख  किया  है  कि  वे  हमारे  साथ  इस  समझ्षौते  तो  बरकरार  रखेंगे  ।  वे  हमारे  मित्र  देशों  मेंਂ  हैं  और  अब

 हन  दोनों  देशों  को  यह  देखना  है  कि  अमरीकी  सरकार  द्वारा  हमारे  ऊपर  हस  प्रकार  के  दआव  से  किसी  प्रकार  की
 समस्या  न  उत्पन्न  हो

 इस  दृष्टि  से  यह  बिलकुल  आवश्यक  हे  कि  इस  संसद  के  सभी  राजनीतिक  दलों  के

 विचार  को  प्रकट  किया  जाना  चाहिए  ताकि  अमरीका  के  अधिकारीगण  भी  यह  जान  जाये  कि  भारत  में  हम  अपने

 सम्मान  का  किसी  भी  कीमत  पर  समर्पण  या  इसे  इनक  अधीन  नहीं  करेंगे  ।  सरकार  की  वास्तविक  स्थिति  के
 सम्बन्ध  में  और  इस  राष्ट्रीय  मुद॒दे  पर  इस  सम्माननीय  सभा  के  सभी  पक्षों  को साथ  ले  कर  एक  वक्तव्य  जारी
 करना  चाहिए  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मेंਂ  समझता  हूं  कि  पिछली  दिनों  में  हस  प्रकार  के
 विषयों  पर  जब  भी  चर्चा  हुई  है  और  जहां  पर  इस  सदन  को  लगा  है  कि  नये  विष्टव  की  परिस्थिति  में  जो
 अमेरीका  का  स्थान  बना  है  ओर  उसके  कारण  जो  उनके  मन  में  गलतफहमियां  पैदा  हुई  थे  चाहे  चाहे
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 जिस  प्रकार  से  चत्ताना  चाहेंगे  तो  वे  चला  सकते  हैं  तो  इस  सदन  की  एक  स्वर  से  प्रतिक्रिया  हुई  हे  ।  इस

 सवाल  को  कभी  उसको  नहीं  मानना  चाहिये  ।  जब  पिछले  दिनों  स्पेस  टेक्नोलॉजी  के  ट्रांसफर  का  सवाल  आया

 और  हमारा  पुराना  जो  हमने  रूस  से  किया  उसको  सत्य  कराने  का  अमेरिका  ने  प्रयास  किया  तो

 हम  सब  लोगों  ने  एक  स्थर  से  अपना  विरोध  प्रकट  किया  और  सरकार  ने  उसके  अनुरूप  आकर  यहां  वक्तथ्य

 दिया  ।  यह  बहुत  प्रसन्नता  की  बात  हे  कि  रूस  ने  उसके  आद  एक  सड़ी  निर्णय  त्िया  और  उसने  इस  बात  को

 दोहराया  कि  हमने  जो  समझौता  क्रिया  उस  समझौते  पर  हम  कायम  हें  ।  उसी  पर  प्रतिक्रिया  है  कि  आज

 अमरीका  ने  फिर  से  धरमर्की  दी  है  उनको  हमको  भी  ।  इसके  ऊपर  सामृद्डिक  उत्तर  हमारी  तरफ  होना

 चाहिये  ।  मैंਂ  समझता  हूं  कि  प्रधान  मेत्री  अगर  आकर  पूरे  सदन  की  ओर  से  और  पूरे  देश  की  ओर  से  साफ  शब्दों

 में  अमेरिका  को  यह  बता  देते  कि  इस  प्रकार  की  धमकियों  से  हम  झुकने  वाले  नहीं  हैंਂ  लेकिन  साथ-साथ

 सावधानी  यह  बरतनी  चाहिये  कि  हस  मामले  में  मास्को  का  रथेया  क्या  है  ?  उनके  प्रतिनिधि  यहां  हैं  ।  हमारी

 तरफ  से  ठीक  प्रकार  से  आज  सामूहिक  रूप  से  प्रत्युत्तर  हो  कि  आज  पूरा  देश  इस  बारे  मेਂ  एकमत  जिसमें

 कोई  सन््देह  नहीं  है  |  अगर  इस  संदर्भ  में  प्रधान  मंत्री  ही  वक्तव्य  दें  तो  उचित  हे  ।

 ‘ost  हरी  सोमनाथ  कृपया  याद  कीजिये  कि  जब  शुरू  में  हमें  इस  घमकी  के  बारे

 जानकारी  मिली  तो  हमने  इस  सभा  में  इस  मुद्दे  को  उठाया  था  ।  यह  बात  रूस  के  उच्च  अधिकार  प्राप्त

 शिष्टमंडल  के  यहाँ  आने  से  पूर्व  हुई  थी  ।  अब  हम  यह  देखते  हें  कि  रूस  के  शिष्टमंडल  के  यहाँ  आने  के

 पश्चात  तथा  उसके  द्वारा  कुछ  आश्वासन  दिये  जाने  के  आ्राद  यह  धमकी  दी  गयी  है  ।

 यह  सिर्फ  समाचार  पत्नों  का  अनुमान  नहीं  है  ।  यह  संगुक्त  राज्य  अमरीका  के  विदेश  त्रिभाग  के

 प्रमुख  प्रवकता  दारा  कहा  गया  है  ।  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  प्रतिबंध  लगाने  की  बात  कही  थी  ।  इख  प्रतिबंध  में

 मृल  रुप  से  इन्हें  अमरीकी  प्रोद्योगिकी  की  जानकारी  की  जिसमें  कि  निर्यात  ज्ाहइसेंस  की  आवश्यकता

 रद्द  कर  अमरीका  के  साथ  हुये  समझौतों  को  रद्द  कर  देना  शामिल  हैं  और  ये  प्रतिबन्ध  भारत  और

 रूस  दोनों  पर  एक  विशिष्ट  समय  के  लिए  लगाये  जायेंगे  ।  जत्र  इतना  गंभीर  मामला  हमारी  जानकारी  में  आया

 तो  मुझे  आश्चर्य  है  कि  सरकार  ने  अपनी  प्रतिक्रिया  क्यों  व्यक्त  नहीं  की  ?

 हमारी  प्रतिष्ठा  दांव  पर  हे  ।  एक  सामन्तवादी  देश  द्वारा  सिर्फ  वर्तमान  परिस्थितियों  के  कारण

 और  हमने  जो  आर्थिक  नीति  अपनायी  है  इस  कारण  हमें  घमकी  दी  जा  रही  पर  धौंस  जमाया  जा  रहा

 है  ।  हमने  जिस  आर्थिक  नीति  को  अपनाया  है  उस  कारण  हमारा  रवेया  स्पष्ट  नहीं  है  ।  में  इसे  जानना

 चाहूँगा  ।  सरकार  स्वयं  अपनी  प्रतिक्रिया  क्यों  व्यक्त  नहीं  करती  हैं  ।  यह  उस  समय  की  प्रतीक्षा  क्यों  करती  है
 जब  तक  कि  इस  मुद॒दें  को  सभा  में  न  उठाया  जाए  ?  अभी  कोई  भी  नहीं  है  ।  माननीय  विदेश  मंत्री  जी  भी

 उपस्थित  नहीं  हे  ।  बस  मामले  का  जवाब  देने  के  लिए  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  भी  उपस्थित  नहीं  है  ।  उन्हें
 स्वयं  आना  चाहिए  और  इस  गंभीर  मामले  के  सम्बन्ध  मेंਂ  कहना  चाहिए  या  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त
 करनी  चाहिए  ।  आज  एक  स्वर्तन्त्र  देश  के  रूप  में  हमारी  क्या  स्थिति  हे  ?  हमारी  प्रतिष्ठा  और  आत्मसम्मान
 को  क्या  हो  रहा  है  ?  एक  बाहरी  देश  खुल  कर  दम  पर  घोौंस  जमा  रहा  हैं  ।  मैਂ  आपसे  अनुरोध  करूँगा
 कि  आप  कृपया  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  यहाँ  आने  के  त्विए  तथा  इस  सम्माननीय  सभा  को  विश्वास  में  लेने
 कहें  ।  उनसे  देश  को  यह  कहने  के  प्िए  तथा  आश्यासन  देने  के  लिए  कहें  कि  भारत  इन  घमकियों  तथा  धोस
 जमाने  की  हन  कोशिशों  के  समक्ष  कभी  भी  समर्पण  नहीं  करेगा  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  हे  क्रि  कफ  संसद  सदस्यों  का  एक  शिष्टमंडल  अमरीकी  दूतावास  मेंਂ

 अमरीकी  सरकार  के  वर्तमान  रबैये  पर  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  अमरीकी  दूतावास  गया  था  ।  लेकिन  इस
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 सम्बन्ध  में  दृरदर्शन  पर  एक  शब्द  भी  महीं  ओला  गया  ।  इस  बात  का  कोई  प्रचार  नहीं  किया  गया  ।  क्यों  ?
 क्या  वे  हसे  भी  दजाना  चाहते  वे  इस  आत  को  दबाना  चाहते  है  कि  भारतीय  संसद  के  सदस्यगण  इस  बात
 पर  विरोध  प्रकट  कर  रहे  हैं  ओर  प्रदर्शन  कर  रहे  हें  ।  जहाँ  तक  इस  सरकार  सरकारी  संचार  माध्यमों  का
 सम्बन्ध  हस  सम्बन्ध  में  कोई  समाचार  प्रकाशित  नहीं  हुआ  हे  ।  यह  वर्तमान  सरकार  का  रवैया  हे  ।  हम
 अमरीकी  सामतवाद  के  प्रति  इस  चापलुसी  को  कभी  अर्दास्त  नहीं  करेंगे  ।  हम  इसका  पर्दाफाश  और  इसका
 विरोध  करेंगे  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  शीघ्र  ही  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करें  और  हमें  यह  जानना

 चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  वर्तमान  रपैया  क्या  हे  ।

 भरी  सेफुददीन  चौधरी  :  में  कुछ  कहना  चाइता

 भी  सेयद  शाहाबुददीन  :  अध्यक्ष  बद्दुत  ही  संक्षेप  में  में  आपको  और  इस
 सम्माननीय  सभा  को  यह  स्मरण  कराना  चाह्ूँगा  कि  उसी  दिन  जिस  समय  श्री  चिदम्बरम  ने  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  से  घारा  के  अन्तर्गत  भेषजों  के  आयात  के  सम्बन्ध  मेंਂ  अमरीकी  दवाब  पर  अपनी  तीक्र
 प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  हमारे  रक्षा  मंत्री  ने  रक्षा  सम्बन्धी  सबययोग  पर  चर्चा  करने  के  लिए  अमरीकी  सेनाध्यक्ष

 का  स्वागत  किया  था  ।  यह  शर्मनाक  बात  है  ।  यह  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  का  मामला  हे  ।  जिस  दिन  अमरीकी  सरकार

 ने  नाराज  होकर  और  अदले  की  भावना  से  हमें  धमकी  हम  उनकी  चापलूसी  करने  लगे  और  हम  उस  सरकार

 के  साथ  रक्षा  सहयोग  की  बात  करने  लगे  ।  यहाँ  इस  सम्बन्ध  में  आवाज  उठायी  गयी  थी  कि  शीघ्र  ही  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  के  साथ  महासागर  में  संयुक्त  नौसेनिक  अभ्यास  को  रढद  किया  जाये  ।  यदि  सत्ता  पक्ष  को

 जरा  भी  अपनी  प्रतिष्ठा  का  खयाल  हे  तो  हम  सरकार  से  इस  माँग  का  शीक्र  ही  उत्तर  चाहते

 हें  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  यह  सभा  द्वारा  की  गयी  सर्व  सम्मत  माँग  संयुक्त  नौसेनिक

 अभ्यास  को  रद्द  करने  की  माँग  पूरी  सभा  द्वारा  की  गयी

 श्री  जार्ज  फर्नान्ढ़ीज  :  अध्यक्ष  मुझे  केवल  दो  बातें  कहनी  हें  ।  जो  रॉकेट

 टेक्नोलॉजी  की  बात  आज  वाशिंगटन  से  आयी  प्रधान  मंत्री  ने  यहां  पर  ?  दिन  पहले  दस  पर  बहुत  लम्बा

 बयान  पढ़ा  था  ।  पता  नहीं  सदन  को  उसकी  याद  है  या  नहीं  कि  उन्होंने  यहां  पर  खड़े  होकर  एक  लम्भा  लिखित

 बयान  पढ़ा  था  ।  स्पौन्टेनियस  रिएक्शन  उनका  कोई  नहीं  था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  ऐसे  जो  आप  लोग

 परेशान  हो  रहे  हसमें  परेशान  होने  क्री  जरूरत  नहीं  हे  ।  सारी  बातें  हो  चुकी  हैं  फिर  आप  किस  लिये

 परेशान  हो  ।  यह  बात  यहां  पर  प्रधान  मंत्री  की  तरफ  से  आ  गयी  थी  ।  अब  कहीं  न  कहीं  जाकर  यह  मामला

 बिगड़  चुका  प्रधान  मंत्री  ने  कैसे  वह  बात  यहां  पर  किस  आधार  पर  कहां  से

 उनको  जानकारी  मिली  ।

 अमेरिका  में  हमारा  दूतावास  है  और  हर  मामले  पर  और  दिन  में  चाहे  जितनी  स्टेट

 डिपार्टमेंट  से  या  जिन  लोगोंਂ  से  बातें  करनी  हमारे  दूतावास  की  बातें  होती  हें  ।  जब  यद्द  रॉकेट  टेक्नोल्लोजी

 का  मामला  रूस  के  एक  भ्रश्नबार  के  चतते  यहां  पर  तो  कड्ां  तक  प्रधान  मंत्री  की  आत  हो  किस

 प्रकार  का  जवाब  उनको  अमेरिका  से  हमारे  दूतावास  ने  क्या  अमेरिकी  सरकार  ने  हम  झोगों  को

 क्या  उनका  जो  यहां  पर  दूतावास  है  अमेरिका  उनकी  तरफ  से  हम  लोगों  को  क्या  सचना
 अध्यक्ष  इसका  जवाब  आपको  इस  सदन  में  प्रधान  मंत्री  की  तरफ  से  दिल्ताने  का  काम  करना  चाहिये  वरना

 यह  बहुत  बढ़ा  अन्याय  होगा  सदन  के  साथ  ।  बरना  यह  बहुत  बड़ा  अन्याय  सदन  के  साथ  होगा  ।  अगर  यह
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 सदन  आज  नहीं  मैंठा  यह  सारा  काण्ड  अगर  4  दिन  के  बाद  आया  तो  सदन  को  एक  मज़ाक  का

 वेषय  अनाकर  रखने  का  यह  जो  सिलसिला  चज़ा  अध्यक्ष  आज  आप  स्पष्ट  श्षाब्दों  में  प्रधान  मंत्री  को

 कहिए  कि  वे  अपने  उस  बयान  का  खुलासा  करें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  .  .  .  .

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  मुझे  अपनी  आत  को  कहने  दीजिए  ।  मैं  पिछले  अर्से  से  हस

 सवाल  को  उठा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  जीरो-आवर  का  मामला  है  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  जीरो-आवर  की  बात  नहीं  हमारे  देश  की  आजादी  का

 सवाल  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहाँ  आप  हर  व्यक्तित  की  उपस्थिति  की  अपेक्षा  केसे  कर  सकते  हे  ?

 श्री  जा  फर्मान्डीज  :  इसे  शून्य  काल  से  कुछ  भी  लेना  देना  नहीं  है  ।  यह  हमारी  प्रधुसत्ता
 का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बहुत  डी  कठोर  माषा  का  प्रयोग  कर  रहे

 श्री  जार्ज  फर्नान्हीज  :  मे  कठोर  भाषा  का  प्रयोग  कर  रहा  हूं  क्योंकि  मुझे  विश्वास  हे  कि  जिस  दिन
 आप  अपनी  नई  आर्थिक  नीति  को  अपनाते  आप  इस  देश  की  स्वतन्त्रता  का  समर्पण  कर  देंगे  ।  मेंने  यह  बात

 इस  सम्माननीय  सभा  में  कह्टी  मैंने  यह  बात  आहर  भी  कहीं  है  और  में  ऐसा  कहता

 रहूंगा  ।

 वहां  से  यह  सारी  फिसलन  शुरू  हुई  है  क्योंकि  हम  इन्कार  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  एक  तो  प्रधान  मंत्री
 जी  से  सीधे  इस  पर  बयान  दिल्ताइए  और  अध्यक्ष  जी  यहां  पर  शाहाअुहदीन  साइ्ठअथ  मे
 जिस  सचाल  को  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  मुद्दे  पर  ओोलना  चाहते

 श्री  इन्द्रजील  आप  उनकी  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हे  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  क्या  बचा  आप  मुझे  बताइए  ।  अब  क्या  बचा  है  ?  यह  जो

 एक्सरसाइज  का  मामला  आप  सरकार  को  सबन  की  राय  कर  के  कम  से  कम  एक  जगह  पर
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 कहीं  खूंटा  गादने  का  काम  ताकि  अमरीकी  समझें  कि  भाई  इन  लोगों  को  रोज-रोज  एक  समाया  मारने  से
 काम  नहीं  चलने  वाला  हे  ।

 श्री  पृथ्वीराज  डी०  चव्डाण  :  अमरीका  ने  बढ़े  ही  नाजुक  समय  में  चेतावनी  दी  है  ।
 पह  ऐसे  समय  में  दी  गयी  हे  जब  रूसी  संघ  के  विदेश  मंत्री  श्री  गेनेडी  बरजुलिस  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  ष्यापार
 सम्बन्धी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिये  यहाँ  आये  हुए  थे  ।  स्पष्ट  रूप  से  यह  बहुत  ही  अशुभ  संकेत  हे  ।

 यह  भविष्य  में  होने  वाली  उभरते  हुए  विश्व  व्यवस्था  के  लिए  और  एक  एकच्रूवीय  विश्व  की

 वास्तविकता  का  संकेत  होगा  ।  हम  सब  को  इसके  लिए  तेयार  रहना  चाहिए  ।  स्पष्ट  रूप  से  यह  प्रोद्योगिकी

 आतंकवाद  की  कार्यवाही  है  जो  विशेष  रूप  से  द्विपक्षीय  वार्ताओं  में  जो कि  जी०  ए०  टी०  टी०  मेंਂ  और  रीओ  मेंਂ  हो  रहे

 पृथ्वी  सम्मेलन  में  हमारी  वार्ता  सम्बन्धी  स्थिति  को  कमजोर  करने  के  उद्देश्य  स ेऔर  साथ  ही  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  के  पुनर्गठन  और  इसे  लोकतंत्रात्मक  बनाने  सम्बन्धो  हमारी  माँग  को  कमजोर  करने  के  लिए
 की  गयी

 में  सभा  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  इस  मुद्दे  को  पक्षपात  का  मुद्दा  न  बनाया  जाए  ।  हम  सभी  इसके  लिए
 चिन्तित  हे  ।  हम  जानते  हैं  यह  असली  मुद्दा  नहीं  हे  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  कहा  है  कि  इससे  प्रक्षेपास्त्र
 प्रौद्योगिकी  नियंत्रण  प्रणाली  का  उल्लंघन  ड्ोता  हे  ।  हर  कोई  जानता  है  कि  क्रायोजेनिक  ईजन  का  उपयोग

 प्रक्षेपास्त्रों  मेंਂ  नहींਂ  होता  हे  बक्कि  वास्तव  में  उन्हें  ब्रुस्टर  रॉकेट  में  हस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  हमने

 तुल्यकालीक  उपग्रह  के  लिए  अपनी  क्षमता  बढ़ाने  की  कोशिश  की  है  ।  यद्द  बहुत  ही  लाभप्रद  व्यवसाय  हे  ।

 पारतीय  वैज्ञानिक  इसमें  पूरी  तरह  से  दक्ष  संयुक्त  राज्य  अमरीका  चाहता  हे  कि  हम  इसे
 बन्द  कर

 श्री  चित्त  श्रस्ु  :  संसद  को  भी  देश  की  एकजुट  विचार  धारा  व्यक्त  करने  का

 दायित्व  हे  और  यह  इसका  कर्तव्य  मी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  एक  बात  समझ  छेनी  चाष्िए  ।  समाचार  पत्रों  मेंਂ  जो  कुछ  भी  छपा  है  उसके

 बावजूद  रूस  के  मंत्री  आपसे  बात  करने  के  लिए  यहाँ  मौजूद  हैं  ।

 भरी  चित  बच्चु  :  कुछ  भी  यह  देखना  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  का  काम  है  ।  में  भी

 यही  चाहता  हूँ  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी अथवा  सदन  के  नेता  दारा  इसका  उत्तर  दिया  जाए  ।  न  तो  में  और  न

 ही  आप  यह  कहने  की  स्थिति  में  हैं  कि  यह  सूचना  कहाँ  तक  सही  है  ।  लेकिन  ऐसी  सूचना  हे  ।  यह  मामला

 सभा  के  समक्ष  है  ।  यदि  किसी  को  इन्कार  करना  है  तो  सरकार  को  इन्कार  करना  है  |  सरकार  कहाँ  है  ?

 सरकार  यहाँ  उपस्थित  हो  और  हससे  इन्कार  करे  ।  जी  वहाँ  सरकार  है  ।  जहाँ  तक  सभा  के

 इस  पक्ष  का  सम्बन्ध

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्न्य  सदस्यों  को  भी  कृपया  अपने  मुद्दे  उठाने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 श्री  चिल  असु  :  पूरी  समा  इससे  सम्बद  हे  ।  हम  संग्रुक््त  राज्य  अमरीका  के  हस  रवेये  की  गहरी  निन््दा

 करते  हैं  ।  यह  देखने  के  त्तिए  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  कि  राष्ट्रीय

 प्रतिष्य  और  सम्मान  की  रक्षा  की  जाए  और  इसे  अचाये  रखा  जाए  ।
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 श्रीमती  गीता  मुख्यर्जी  इसकी  चर्चा  करने  से  पूर्ष  में  इसका  पूरी  तरह  से  समर्थन  करती

 हूँ  ।  आपने  उस  दिन  शुन्य  काल  में  इस  मुद्दे  को  उठाने  की  मुझे  अनुमति  दी  थी  ।  अब  मैं  वाघ्तव  में  एक  बहुत
 ही  छेदजनक  बात  कहूँगी  ।  हमें  पता  चला  हे  कि  बहुत  ही  प्रसिद्ध  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  बेदखली  के  नोटिस

 दिए  गए  .  .  .

 श्री  रामविला  पाष्ततान  इस  मुद्दे  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ..  .  .  .

 श्री  निर्मलकांति  चटर्जी  हम  इस  मामले  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना
 चाहते  ,  .  .  .

 श्री  घबस्चुदेव  आचार्य  हम  जानना  चाहते  हैंਂ  कि  प्रधानमंत्री  इस  मुद्दे  पर  आज  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  कर  रहे  हैं  या  ..  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  गीता  जी  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  मारे  में  बोल  रही  हैं  ।  उनका  मुद्दा  भी  समानरूप
 से  महत्वपूर्ण  हे  ।  आप  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  फ्रीडम  फाहटर्स  का  इशू  हे  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  गीता  जी  को  बोलने  दीजिए  ।  ऐसा  नहीं  हे  कि  आप  ही  दूसरों  को  बोलने
 नहीं  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जाए  ।

 झमतली  गीता  सुख्यर्जी  :  मैं  उस  विषय  पर  ब्ोलूंगी  जिसका  मेंने  आपको  नोटिस  दिया  हे  ।

 यह  बहुत  दुखद  बात  हे  कि  जिन  प्रसिध्द  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दिल्ली  में  आवास  आश्रंटित  किया  गया  था

 उन्हें  संपदा  निदेशालय  ने  बेदखतली  के  आदेश  दिए  हैं  ।  यह  सूची  अहुत  व्यापक  है  परन्तु  मैं  यह  दिखाने  के  लिए

 आपको  कुछ  उदाहरण  दूंगी  कि  यह  मामला  कितना  गंभीर  है  ।

 श्री  आल्मीकी  चौघरी  जिन्हें  नोटिस  दिया  गया  हे  वे  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  राजेंद्र  प्रसाद  के  सचिव  थे  ।  श्री  ढी०

 के०  बरूआ  राज्यपाल  के  साथ  कांग्रेस  के  सचिव  थे  ।  श्री  मधु  लिमये  उन  दिनों  इंदिरावादी  नहीं  थे  ।  फिर

 भी  उन्हें  आवास  दिया  गया  ।  तत्पश्चात  श्री  शार्ट्ल  सिंह  और  श्रीमती  प्रकाश  कोर  का  नाम  हे  जो  मगतसिंड  जी

 के  रिस्तेदार  हैं  ।  श्रीमती  कमला  बहुगुणा  स्वतः  ही  विख्यात  हैं  उनके  बारे  में  कुछ  और  कहने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  श्री  इन्द्रदीप  सिंह  बिहार  मंत्री  मण्डल  में  मंत्री  होने  क ेसाथ-साथ  बहुत  लम्बे  समय  तक  राज्यसभा  के

 सदस्य  रहे  और  वह  अहुत  पुराने  स्वतंत्रता  सेनानी  भी  हैਂ  ।  श्रीमती  सुभदा  जोशी  को  हरेक  आदमी  गोषा  मुक्ति
 संघर्ष  के  जिए  याद  करते  हैं  ।  क्या  उनके  विरूध्द  ऐसा  किया  जाना  चहिए  ?  अब  ऐसा  कहा  जा  रहा  है  कि

 उन्हेंਂ  आवास  केषल  चिकित्सा  आधार  पर  दिया  गया  मैं  आपको  बता  दूँ  कि  इन  स्वतंत्रता
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 15  1914  भारत  को  रूस  से  टेक्नोलॉजी  के  हस्तांतरण  के  बारे  में

 सेनानियों  ने  प्रधान  मंत्री  को  भी  आवेदन  किया  हे  ।  उन्होंने  बड़े  दुख  के  साथ  कहा  है  कि  इन  स्वतंत्रता  सेनानियों

 को  इन  आवासीय  मकानों  को  आशंटित  करते  समय  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  कि  ये  उन्हें

 कुछ  समय  विशेष  तक  के  लिए  आबंटित  किए  जा  हहे  उन्हें  ऐसा  आभास  कराया  गया  था  कि  वे  राजनीतिक

 गतिविधियों  अथवा  कुछ  अन्य  चिकित्सा  कठिनाइयों  में  किसी  भी  कठिनाइयोਂ  मेंਂ  हन  मकानों  को  अपने  पास

 रखेंगे  ।  अब  वे  बहुत  कठिनाई  में  हैਂ  ।  उनमें  से  अधिकांश  त्तोग  जहुत  बूढ़े  हमने  इतने  प्रसिध्द  स्वर्तत्रता

 सेनानियों  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  होने  की  बात  कभी  नहीं  सुनी  ।  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  विशेष  रूप  से

 शहरी  विकास  मंत्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इस  मामले  को  अपने  हाथ  में  ले  और  श्रेदखली  के  लिए  जारी

 गए  आदेश  को  तुरन्त  निरस्त  कर

 भी  पीटर  जी०  मरअननिआंग  :  मैंने  आज  सुबह  एक  बहुत  परेशान  करने  वाले  और

 लोक  महत्व  के  समाचार  के  बारे  में  नोटिस  दिया

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  देश  के  सभी  भागों  से  भारतीय  खाद

 निगम  के  5000  कर्मचारी  दिल्ली  मेंਂ  एकत्रित  हुए  हैं  ।  उनकी  मुख्य  समस्या  निगम  में  प्रतिनियुक्ति  पर  आए
 उच्च  अधिकारियों  द्वारा  निगम  के  कार्यों  में  कुप्रबंधन  के  बारे  में  है  ।  महोदय  3  व  4  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के

 लिए  वेतन  समझौते  जो  पहली  1987  से  देय  को  28  1992  को  अंतिम  रूप  दिया  गया  था  ।

 पिछले  18  महीनों  से  वेतनमानों  में  संशोधन  के  लिए  बातचीत  चल  रही  है  ।  परन्तु  18  महीने  की  इस  अवधि  के

 दौरान  न  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अध्यक्ष  और  न  प्रअ्नघ  निदेशक  ने  पांच  माह  की  वार्ता  में  भी  भाग  नहीं

 लिया  है  ।  अधीनस्थ  अधिकारियों  को  इस  मामले  पर  बातचीत  करने  के  त्षिए  कड्ढडा  गया  ।  भारतीय  खाद्य  निगम
 के  उच्च  अधिकारी  अपने  कर्मचारियों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  में  विफल  रहे  हें  ।  अब  खरीद  का  मौसम

 शुरू  हो  गया  है  ।  यदि  हड़ताल  हो  गई  तो  हमें  कठिनाई  होगी  ।  दक्कगत  भावना  से  उठ  कर  46  संसद  सदस्यों

 ने  एक  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  और  हमने  यह  ज्ञापन  खाद्य  मंत्री  को  यद्  सुनिप्चिचत  करने  के  लिए  प्रस्तुत
 किया  कि  इस  मामले  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  खाद्य  मंत्री  यहां  पर  मौजूद  हेंਂ  और  हम  उनसे  जानना  चाहेंगे
 कि  इस  अति  महत्वपूर्ण  मामले  पर  दलगत  भेदभाव  घुलाकर  46  संसद  सदस्यों  द्वारा  हस्ताध्षारित  इस  ज्ञापन  पर

 उन्होंने  क्या  कार्रवाई  की  हे  ।  यदि  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  है  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारी  इस
 महीने  की  ।5  तारीख  से  हड़ताल  पर  चले  जाएंगे  |  खाद्य  मंत्री  जी  यहाँ  पर  मौजूद  हैं  ओर  उन्हें  इस  पर

 प्रतिक्रिया  ध्यक्त  करनी  चाड़िए  ।

 श्री  पी०  सी०  धॉमस  सरकार  की  ओर  से  इस  पर  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं

 .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  जाप  हमेशा  बोलते  हैं  |  श्री  मेजय  जाल  को  बोलने  दो  ।  वह  भी  आपके  समान  ही

 इस  सदन  के  सदस्य

 हरी  मेजय  क्ताक्त  :  अध्यक्ष  मुजफफरपुर  में  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  का  ह्टुडियो

 आधुनिक  तकनीकी  उपकरणों  से  सुसउ्जत  होकर  1989  से  ही  तेयार  पड़ा  है  ।  उस  समय  31
 1989  को  उसके  उद्घाटन  की  तिथि  निर्धारित  की  गई  क्ेकिन  पता  नहीं  क्यों  उक्त  उद्घाटन  तिथि  रद्द
 कर  दी  गई  ।  13  1990  को  उद्घाटन  की  तिथि  तय  की  परन्तु  वह  भी  रद्द  कर  दी  गई  ।
 यह  स्टुडियो  भवन  चार  साल  पहले  तगभग  30  लाख  रूपये  की  जागत  से  निर्मित  हुआ  था  ।  स्टुडियो  में

 लगभग  तीन  करोड़  रूपये  की  आधुनिक  सृविधाये  उपलब्ध  हैं  ।  कार्यक्रम  निर्माण  हेतु  कीमती  ओ०  बी०  भान
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 विगत  एक  साल  से  बेकार  पड़ा  है  ।  स्टुडियो  तेनात  कर्मचारियों  को  बैठ  कर  प्रतिमाह  वेतन  दिया  जा  रहा

 है  ।  भारत  सरकार  के  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  से  अंनुरोध  हे  कि  वह  मुजफ़फरपुर  दृरदर्शन  केन्द्र  के

 तैयार  पड़े  स्टुडियो  का  अतिशीघ्र  उद्घाटन  कर  चालू  कराने  हेतु  तत्काल  आवश्यक  कार्रवाई  करें  ।

 भी  अन्ना  जोशी  :  दोनों  रेल  मंत्री  यहां  पर  मौजूद  हैਂ  और  मैं  आपके  माध्यम  से  उनका
 ध्यान  एक  अत्यधिक  लोक  महत्व  के  मामले  की  ओर  आकर्षित  करता  हूँ  ।

 सिडको  ने  कालवा-तुरभे  रेल  लाइन  को  निर्माण  का  कार्य  अपने  हाथ  में  लिया  है  और  इसमेंਂ
 अभी  तक  29  करोड़  रूपए  खर्च  कर  दिए  हैं  ।  रेलवे  को  पहले  किए  गए  बायदे  के  अनुसार  रेलवे  लाइन
 के  अधिप्रहण  के  कार्य  को  तेजी  से  करना  चाहिए  और  उनसे  कालवा-तुरभे  रेल  लाइन  को  सामान  परियात  के

 लिए  तत्काल  शुरू  करने  का  अनुरोध  किया  जाना  चाहिए  ।  रेलवे  को  ठाणे  से  तुरभे  के  बीच  दैनिक  यात्रियों  के

 परिषात  के  लिए  लाइन  को  तैयार  करने  के  लिए  समझाया  जाना  चाहिए  और  जुई  नगर  तक  इसका  विस्तार

 करके  इसे  मानखुर्द  रेलवे  लाइन  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  इस  पर  लगभग  58  करोड़  रूपए  की  लागत

 आने  की  संभावना  हे  ।  मानखुर्द-भेलापुर  रेलवे  लाहन  पर  राज्य  सरकार  की  सहायता  से  कार्य  पहले  ही  शुरू  हो

 चुका  तथा  सिडको  ने  कार्य  आरंभ  कर  दिया  है  ।  बेलापुर-पनवेल  लाइन  के  लिए  30  करोड़  रूपए  की  राशि

 रखी  गई  हे  ।  रेल  मंत्रालय  को  इस  रेल  लाइन  का  उपनगरीय  दैनिक  यात्रियों  की  सेवा  के  लिए  उनयन  करने  के

 लिए  कहा  जा  सकता  हे  ।  नावा-सेवा  अन्दरगाड़  तथा  उल्या  नोडस  का  कार्य  सिडको  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  है

 और  बेलापुर-नावा-सेवा-उरण  के  बीच  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करना  आवश्यक

 गया  है  ।  इस  काम  के  लिए  रेल  विभाग  के  पास  घन  जमा  करा  दिया  गया  है  ।  इस  रेलवे  लाइन  की  तम्भाई  20

 किलोमीटर  से  अधिक  है  ।  रेल  अधिकारियों  को  मानखुर्द-बेलापुर  रेलवे  लाहन  की  तरह्ठ  से  ही  धन  की  व्यवस्था

 करके  इस  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कार्य  हाथ  में  लेने  के  लिए  समझाया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  विलासशब  नागनांथराव  गुंडेवार  :  अध्यक्ष  में  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 उठाने  जा  रहा  हूं  ।  लोक  सभा  के  सदस्य  के  परिवार  के  विषय  में  मामला  इसका  में  सुबह  नोटिस  भी  दिया

 हूं  ।  श्री  अशोक  देशमुख  के  परिवार  के  सदस्य  दो  तारीख  को  फ्लाइट  से  औरंगाबाद  जाना  चाहते

 लेकिन  दो  तारीख  को  रिजर्थेशन  मिलने  के  आद  ये  जा  नहीं  सके  और  इसकी  सृचना  एयरपोर्ट  दिल्ली  के

 अधिकारियों  ने  नहीं  दी  हे  ।  इस  वजह  से  फेमिली  के  सदस्य  तीन  तारीख  को  रवाना  लेकिन  विमान  में

 कुछ  तकनीकी  ख़राब  के  कारण  विमान  बीच  में  कहीं  ख़डा  रहा  ।  तीन  तारीख  से  पांच  तारीख  तक  उनको

 अपनी  फेमिली  का  पता  नहीं  था  कि  उनकी  फेमिल्ती  कहां  है  ।  चार  तारीख  को  जब  इन्होंने  पता  लगाया  कि

 फैमिली  औरंगाबाद  नहीं  पहुंची  तो  इन्होंने  पचास  टेलीफोन  यहाँ  से  गृह  परिवहन  मेत्रालय  और

 रक्षा  मंत्रालय  को  किए  और  जब  उनके  पीएज  ने  फोन  किया  तो  पता  त्ञगा  कि  उदयपुर  के  होटल  में  उनकी

 फैमिली  को  रखा  हुआ  हे  ।  इन्होंने  जब  यहां  से  विनती  किया  कि  उनकी  फैमिली  को  चार  तारीख  को  कम  से

 कम  वहां  से  भेज  दिया  लेकिन  विनती  करने  के  आद  भी  विमान  के  अधिकारियों  ने  उनकी  फैमिली  को

 नहीं  बल्कि  तेरह  विदेशी  लोगों  को  उस  दिन  फ्लाहट  से  औरंगाबाद  भेज  दिया  ।  एक  सेसद  सदस्य  की

 पत्नी  और  चक्चचे  वहां  पर  रहते  उनको  प्रायोरिटी  न  देते  वहाँ  से  तेरह  फॉरनर  को  वहां  से  भेज  दिया
 गया  ।  इसके  बारे  मेंਂ  जो  दोषी  अधिकारी  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाए  ।  इसके  बारे  में  उन्होंने  कोई

 सूचना  भी  क्यों  नहीं  दी  कि  तुम्हारी  फेमिली  वहां  पर  उदयपुर  में  हे  ।  इन्होंने  जब  यहां  से  भागा-दौड़ी  की

 हब  जाकर  रात  को  दस  बजे  पता  लगा  कि  उनके  परिवार  के  सदस्य  उदयपुर  के  होटल  मेंਂ  है  ।  मुझे  बताया  है

 बह  ।
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 कि  आज  पांच  तारीस्त्र  तक  भी  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  नहीं  भेजा  है  ।  ऐसे  समस्या  हत्त  नहीं  हो  सकती
 है  ।  अध्यक्ष  में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  ओर  ध्यान

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसकी  जांच  करें  और  जो  भी  आवश्यक  हो  करें  ।

 सागहश  विमानस  और  पर्यटन  मेश्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच०  :

 मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 झी  पी०  सी०  धॉमस्त  :  यह  वास्तव  में  शर्मनाक

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैने  यह  सअ  कह  दिया  है  तो  आपको  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  यह

 शर्मनाक  है  ।

 झी  सूर्य  नाशयण  यादव  :  अध्यक्ष  दिनांक  21  1992  को  दूरदर्शन  केन्द्र
 पटना  ने  अपने  कार्यक्रम  मेंਂ  निजी  व्यावसायिक  प्रतिष्ठान  का  छुलकर  ।5  मिनट  का  समय  दिया  ।  इस
 कार्यक्रम  में  पटना  मेंਂ  चल्त  रहे  नटराज  सर्कस  को  बगैर  विज्ञापन  के  छूप  में  बच्चों  का  कार्यक्रम  बनाकर  दिखाया

 परन्तु  यह  साथ  ही  इस  सर्कस  कंपनी  के  कत्ताकारों  तथा  उनसे  जुड़े  लोगों  का  खूब  समय  देकर  साक्षात्कार
 किया  जिससे  इस  सर्कस  की  पूरे  दूरदर्शन  क्षेत्र  में जम  कर  विज्ञापन  बगैर  किसी  शुल्क  के  किया  गया  है  ।  क्या

 एक  सरकारी  क्षेत्र  इस  प्रकार  के  पत्चितसिटी  करने  के  तितिए  स्वशन्त्र  है  ?  हस  मामले  मेंਂ  मुझे  यह  भी  कहना  है

 कि  जब  हम  लोग  किसी  सार्वजनिक  स्थान  पर  कोई  सभा  करते  तो उसके  लिए  केमरा  टीम  उपलब्ध  नहीं

 होती  परन्तु  जब  किसी  दूरदर्शन  आध्ििकारी  का  वहां  पर  कार्यक्रम  होता  जो  कि  कोई  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम

 भी  नहीं  होता  तो  सके  लिए  दूरदर्शन  की  केमरा  टीम  उपदाब्ध  होती  है  ।  क्या  दूरदर्शन  के  अधिकारियों  को

 इस  बारे  में  खुली  छूट  प्रदान  की  गई  है  कि  वह  जिसका  कार्यक्रम  चाहे  रिकार्ड  चाहे  वह  महत्वपूर्ण  हो  या

 न  हो  ।  में  इस  संबंध  में  सरकार  से  हरदर्शन  की  विशा-निर्देश  की  जानकारी  चाहता  हूं  साथ  ही  पटना  केन्द्र  के

 द्वारा  एक  व्यावसायिक  प्रतिष्ठान  की  जो  उस  बकत  उक्त  क्षेत्र  में  ही  अपने  कार्यक्रम  कर  रहा  उसके

 कार्यक्रम  को  घिज्ञापित  करने  के  संबंध  में  क्या  तथ्य  थे  ?  उसकी  पूरी  जानकारी  चाहता  हूँ  और  साथ  ही  यदि

 उक्त  कंपनी  ने  इस  कार्यक्रम  के  विज्ञापन  के  लिए  यदि  शुल्क  नहीं  दिया  तो  अधिकारियों  के  खिलाफ  क्या

 कार्यवाही  की  इसकी  भी  पूरी  जानकारी  चाहता  हूं  ।  यह  बात  बिहार  के  न्यूज  पेपर  में  भी  खुल्लम-खुल्ता
 आई

 ही  पी०  सी०  धॉसस  :  मेनें  केरल  को  सप्लाई  किए  जा  रहे  गेहूं  में  कमी  के  बारे  में  नोटिस
 दिया  था  ।  केरल  राज्य  को  सप्लाई  की  जा  रही  गेहूं  की  मात्रा  मेਂ  पिछले  काफी  महीनों  से  पूर्ण  विछ्देदन  है  और

 इसका  राज्य  पर  जअहुत  गंभीर  प्रभाव  पड़ने  वाला  हे  ।

 भारतीय  खाद्य  निणम  के  कर्मचारियों  की  हड़तात्त  के  बारें  में  मेंने  पहले  अनुरोध  किया  था  तथा  मंत्री
 महोदय  इस  संबंध  में  वक्तव्य  देने  के  लिए  तैयार  हो  गए  थे  ।  मंत्री  जी  ने सदन  को  आश्वासन  दिया  था  कि
 सरकार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  के  आंदोजन  के  बार  में  छुले  दिमाग  से  विशार
 करेगी  ।
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 ऐसा  कहा  गया  है  कि  सरकार  झुले  दिमाग  से  इस  पर  विचार  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हे

 कि  ऐसा  कुछ  भी  नज़र  नहीं  आ  रहा  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  ने  नोटिस  दिया  हे  कि  वे  15

 तारीख  से  हड़ताल  पर  जा  रहे  हैं  सथा  वे  8  से  10  तारीख  तक  प्रधान  मंत्री  के  घर  के  सामने  घरना  देने  जा  रहे

 हें  ।  में  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  हड़ताल  को  टालने  के  लिए  मंत्री  महोदय  की  ओर  से  एक  वक््तष्य  आना

 चाहिए  ।  क्योंकि  यह  एक  गंभीर  मामला  बनने  जा  रहा

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  70.000  कर्मचारी  हैं  और  कर्मचारी  एशोसिएशन  इन  कर्मचारियों  में  से  95%
 प्रतिशत  का  प्रतिनिधित्व  करती  हे  ।  वे  कुछ  वास्तविक  कारणों  से  हड़ताल  पर  जा  हहे  हैं  ।

 यूनियन  के  कुछ  सदस्यों  और  कर्मचारियों  को  उत्पीडित  भी  किया  गया  है  ।  इस  यूनियन  के  महासचिव  *
 :

 का  हड़ताल  का  नोटिस  दिए  जाने  उनके  हड़ताज़  पर  जाने  के  डी  कारण  तबादला  कर  दिया  गया  है  ।  यूनियन  के

 कुछ  अन्य  सदस्यों  को  भी  सख्त  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।  कथित  नोटिसों  मेंਂ  उन  पर  कदाचार  आदि  के

 आरोप  लगाए  गए  हैं  ।

 में  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  पहलू  के  बारे  मेंਂ  भी  वक््तण्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  जगह  पर  बैठ  जाइए  ।

 श्री  बश्ुदेश  आचार्य  में  इस  पर  उनका  समर्थन  करता

 स्ाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  में  हस  अवसर  पर  माननीय  सदस्यों
 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  आंदोलनकर्ताओं  को  अपना  आंदोलन  वापस  लेने  के  लिए  राजी  करें  ।  हम  हस  पर  «

 खुले  दिमाग  से  विचार  करने  के  लिए  तैयार  हम  उनकी  उचित  समस्याओं  पर  निश्चित  रूप

 से  विचार

 श्री  भाशयुदेव  आचार्य  :  आप  प्रबंधक  मन्डल  को  उनके  मिल  बैठकर  उनकी  समस्याओं  का  हल

 करने  का  निदेश

 श्री  राम  नाईक  :  क्या  मैं  रेल  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  कर  सकता  हूं  ?

 क्योंकि  मेंਂ  उन्हें  मुबारक  बात  देना  चाहता  हूँ  |  में  पिछले  दो  वर्षों  मेंਂ  रेल  मंत्री  को  पहली  बार

 धधाई  दे  रहा  हूँ  ।

 मुम्बई  में  लोकल  ट्रेनों  मेंਂ  बहुत  भीड़  होती  है  ।  महिला  दैनिक  यात्रियों  की  मांग  हे  कि  उनके

 व्यस्ततक  समय  मेंਂ  कम  से  कम  एक  ट्रेन  होनी  मुझे  खुशी  है  कि  आज  महिला  देनिक  यात्रियों  के  लिए  *

 एक  विशेष  ट्रेन  चलाई  जा  री  है  ।  शायद  आज  अक्षय  तृतीया  हे  ।  शायद  इसी  वजह  से  यह  आज  शुरु  हो  रही

 है  ।  मह  चर्चगेट  से  ओरीवली  के  भीच  चलेगी  ।  मेरी  केवल  यही  मांग  है  ।  चर्चीट  से  बोरीवली  केवल  आधाही

 क्षेत्र  है  ।  बेहतर  होगा  कि  इसे  और  आगे  विरार  तक  बढाया  जाना  चाहिए  जो  कि  वहां  से  20  किलोमीटर  दूर  हे

 ताकि  पश्चिम  रेक्वे  के  पूरे  उपनगरीय  क्षेत्र  को  इसके  अन्तर्गत  लाया  जा  सके  ।

 मैं  मांग  करता  हूँ  कि  उस  ट्रेन  को  बोरीवली  से  विरार  तक  चलाया  जाय  और  सुविधा  मध्य

 रेलवे  में  भी  शुरू  की  जाए  जिससे  महिला  देनिक  यात्रियों  को  सहायता  मिलेगी  |

 में  एक  आर  पुनः  माननीय  मंत्री  का  धन्यवाद  करता  हूँ  ओर  उनसे  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में

 एक  वक्तप्य  दें  जिसमें  इस  पर  यथाशीघ्र  विचार  करने  का  आश्वासन  दिया  जाए  ।
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 15  1914  भारत  को  रुस  से  टेक्नोलॉजी  के  हस्तांतरण  के  करे  में

 श्री  मणिशंकर  अय्यर  :  भारतीय  छाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  की  समस्याओं
 का  सिर्फ  यह  क़हने  से  समाधान  होने  वाला  नहीं  हे  कि  हम  इस  मामले  पर  छुले  दिमाग  से  विचार
 करेंगे  ।“  उनकी  याचिका  मार्च  के  महीने  से  खाद्य  मेत्रालय  के  पास  विचारार्थ  लंबित  पड़ी  हुई  हे  ।  हम  इस
 मामले  के  हल  होने  की  पिछले  दो  महीने  से  अधिक  समय  से  घैर्यपूर्वक  प्रतिक्षा  कर  रहे  हैਂ  ।  यह  आवश्यक  है
 कि  यह  कहने  के  बजाय  कि  उनका  रवैया  उदार  है  सरकार  को  हमे  यह  कहना  चाहिए  कि  उसकी  उदारता  इस
 मामले  को  अब  कहां  तक  ले  गई  हे  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मेने  इस  संबंध  में  अनेक  पत्र  लिखे  हैं  ।

 श्री  सैफ़ुद्दीन  चोधरी  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  ने  पहली  मई  को

 दिल्ली  मेਂ  एक  रैली  का  आयोजन  किया  ।  देश  उत्तरी  भागों  से  हजारों  की  तादाद  मेंਂ  कर्मचारियों  ने  हसमेंਂ  भाग

 लिया  तथा  अपनी  मांग  उठाई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  आप  में  से  केषल  एक  सदस्य  क्यों  नहीं  कड्डता

 है  और  तत्पश्चात  दूसरे  सदस्यों  को  अपनी  ब्रात  कहने  का  मौका  क्यों  नहीं  देते  हैं  ।  यदि  एक  ही  मुढ़दे  पर  कई
 सदस्य  एक  साथ  बोलेंगे  तो  बूसरे  सदस्यों  को  अवसर  नहीं  मिक्तेगा  ।

 श्री  सेफुददीन  चौधरी  :  परन्तु  मुद्दा  यह  हे  ।  जब  हमें  बताया  जाता  है  कि  वे  हड़ताल  करेंगे  और

 यहां  पर  उपस्थित  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  रूप  मेंਂ  यह  नहीं  बताते  कि  वह  किस  प्रकार  से  कर्मचारियों  की  मांग

 सम्बन्धी  मामले  का  समाधान  करेंगे  तत्र  यह  मामला  हमारी  चिन्ता  का  मामला  बन  जाता  है  ।  हम  ऐसे  सरकार
 के  साथ  केसे  तालमेल  कायम  रखत्र  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  इसी  समय  पूरी  चर्चा  नहीं  की  जा

 भ्री  सेफुद्दीन  चोघरी  :  वष्ठ  हर  आत  जानते  हे  ।  हजारों  कर्मचारी  आये  थे  ।  उनमें  परस्पर  मतभेद

 नहीं  एक  जिम्मेवार  सरकार  से  जो  आशा  की  जाती  यह  उसके  अनुरूप  नहीं  है  ।

 श्री  भनश्मुदेव  आचार्य  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा

 रही

 डा०  लाइसी  मारशायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  किदवई  भवन  मेंਂ  महानगर  टेलीफोन

 निगम  लिमिटेड  में  भयंकर  आग  लगने  के  फलस्वरूप  वहां  पर  करोड़ों  रुपए  की  सम्पत्ति  का  नुकसान  हो  गया

 है  ।  दो  कर्मचारी  गुरी  तरह  झुलस  गए  हैं  ।  यद्यपि  पे  आग  बुझाने  का  कार्य  कर  रहे  है  लेकिन  फिर  भी  टेन्नीफोन

 की  जो  स्पेशल  सेकशंस  हें  थे  सारी  नष्ट  हो  गई  उनकी  प्रक्रिया  बंद  हो  गई  है  ।  इससे  अन्य  संस्थानों  के

 कार्य  पर  भी  असर  पड़ा  हे  ।  मे  चाहता  हूँ  कि  सारे  मामले  की  जांच  की  जाए  कि  आग  किस  प्रकार  से  क्षगी  ।

 चौथी  और  पांचवी  म॑जिल  पर  आग  क्तगी  हे  और  महत्वपूर्ण  सारी  टेक़्ीफोन  लाईंस  डिसकनेक्ट  हो  गई  हैं  ।

 इसलिए  इस  मामले  की  तुरंत  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  क्योंकि  यह  भवन  असुरक्षित  घोषित  किया  गया  था  फिर

 भी  लापरवाही  हुई  हे  |  मे  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय  इस  पर  वक्तव्य

 डॉ  महादीपक  सिंल  शाकाय  :  माननीय  अध्यक्ष  में  एक  लोक  महत्व  के  प्रश्न  की

 ओर  कृषि  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मार्किट  में  किसानों  का  गेहूं  सरकारी  गोदामोਂ  को  नहीं

 मिल  रहा  है  और  खाद्याननों  की  महंगायी  से  त्राहि-त्राडि  मच  गयी  हे  ।  अप्रैल  के  अन्सिम  हफ्ते  ही  से  महंगायी

 का  बढ़ना  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।
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 भारत  को  रूस  से  टेक्सोगॉजी  के  हस्तांतरण  के  आरे  में  $  92

 पिछले  वर्ष  1090-91  मेंਂ  खाद्यान्न  का  गवर्नमेंट  का  लक्ष्य  7.5  मित्ियन  टन  था  जो  वर्ष  1991-92  में  अढ़ा
 कर  9  मित्रियन  टन  निर्धारित  किया  है  ।  1.5.92  को  सरकारी  सुरक्षित  भण्डार  में  मात्र  22  मिलियन  टन  शेष
 रहा  गया  था  और  सरकार  ने  इस  कमी  के  कारण  विदेशों  से  ।0  लाख  मिलियन  टन  गेहूं  खरीदने  की  सोची  ही

 विदेश  सचिव  को  भी  विदेशों  में  सेजा  ।  अगर  विदेशों  से  गेहूँ  आयात  होता  या  न्रब  किया  जाएगा  तो  उसका
 आयतित  मूल्य  सरकार  आंकड़ों  के  अनुसार  लगभग  620  प्रति  क्विंटल  पड़ने  की  सम्भावना  हे  ।

 आज  गेहूं  का  घोषित  मृज्य  250  रूपये  प्रति  क्विंटल  है  ।  इस  पर  50/-  बोनस  और  3/-  प्रान्तीय  सरकार

 दारा  अनुदान  की  घोषणा  की  गयी  इस  प्रकार  सब  मितल्ता  कर  280/-  किसान  को  मिल

 सकता  हे  ।

 सरकार  के  भण्डारण  के  लिए  हरियाणा  और  पश्चटिचमी  उत्तर  प्रदेश  ही  खाद्यान्न  की  पूर्ति  करते

 हैं  ।  परन्तु  देखा  गया  है  कि  इन  प्रान्तों  की  मण्डियों  में  खाद्यान्न  सरकारी  गोदामों  में  नहीं  जा  रहा  प्राईवेट
 व्यापारी  गेहूं  को  325  से  ३५)  रूपये  प्रति  क्विंटल  के  भाव  पर  खरीद  रहे  हैं  ।  सरकार  ने  अपनी  असफलता  के

 कारण  गेहूं  पर  अनेक  पाब्न्दियां  त्गानी  शुरू  कर  दी  यथा  रंल  पाबन्दी  आदि  है  ।  इस  यातायात  को  रोकने

 का  वुष्परिणाम  यह  हुआ  कि  आटे  की  मिलें  बन्द  हो  रही  हैं  ।  केवल  तमिलनाडु  राज्य  में  गेहूँ  न  पहुंचने  से  35

 प्रतिशत  उत्पादन  रह  गया  हे  और  इनमें  कार्यरत  मजदूर  36  हजार  रोजी  रोटी  के  लिए  तरस  रहे

 हें  ।
 इस  प्रकार  पाबन्दी  लगाना  मात्र  समस्या  का  समाघान  नहीं  है  ।  एक  तरफ  सरकार  उदारवादी  नीति  का

 दिढवोरा  पीटती  दूसरी  तरफ  पाबन्दियों  की  भरमार  कर  रही  है  ।  मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  गेहूं  का

 मृत््य  खुले  बाजार  में  कम  किया  जाए  और  किसान  का  त्ागत  मृष्य  कम  करने  के  लिए  सरकार  बर्तमान  अमुद्यन
 नीति  में  सुधार  करे  ताकि  किसान  को  भी  उचित  मृल्य  अनुदान  के  रूप  में  प्राप्स  हो  सके  ।  दूसरी  तरफ  खुले
 बाजार  में  गेहूँ  की  मांग  कम  करने  के  लिए  सरकार  हारा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हारा  खाद्यान्न  की  भरपूर

 आपूर्ति  की  जाए  और  प्रति  यूनिट  खाद्यान्न  की  मात्रा  को  बढ़ाया  जाए  ताकि  आम  उपभोक्ता  छूुले  बाजार  मेंਂ  गेहूं
 खरीदने  न  जाए  ।  इस  प्रकार  मांग  कम  होने  से  बाजार  भाव  स्वयं  ही  गिर  जाएगा  और  जो  गेहूं  ध्यापारी  अधिक

 दामों  पर  खरीद  रहे  वह  नहीं  ख़रीदेगा  ।  परिणामस्वरूप  गेहूं  सरकारी  गोदामों  मेंਂ  आने

 क्गेगा  ।

 यदि  सरकार  ने  इस  पर  विचार  नहीं  किया  तो  मुझे  आशंका  हे  कि  जो  गेहूं  इस  समय  साढ़े  चार  या  पांच

 हफये  प्रति  किलो  बिक  रहा  है  वह  ऑफ  सीजन  में  बढ़  कर  10/-  रूपये  प्रति  किलो  बिकेगा  ।  जिसका  प्रभाव  40

 प्रतिशत  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  और  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  पर  पड़ेगा  और  जीवनयापन  करना

 असम्भव  परिणामस्थकृणप  अराजकता  का  नैगा  नाच

 थी  केजल  छिंह  आदरणीय  अध्यक्ष  पिछले  साल  एफ०सी०आई०  के  वर्करों  ने  तीन

 महीने  स्टाइक  की  थी  ।  जिसके  बारे  में  मंत्री  जी  ने  लिखित  आश्वासन  दिया  था  कि  सरकार  अभी  नग्री-नयी

 सत्ता  में  आयी  .  .

 एक  भागमीय  सदस्य  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बता  देते  तो  टांसलेशन  की  व्यवस्था  करते  ।  ठीक  पहली  बार  मोल  रहे  हें

 बोलने  दीजिए  इनको  ।  आडियो  मे  रिकार्ड  हो  रहा  उसको  द्रांसलेट  कर  लेता  ।
 ne  वन नननननन-+तमत+-+ललीनीन न  cece
 *  मृलतः  पंजाबी  में  उठाए  गए  मामले  के  श्रेग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रपान्तर  ।
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 ॥  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 श्री  केवत्त  चिंड  :  फूड  मिनिस्टर  साहब  ने  भरोसा  दिलाया  था  कि  सरकार  नयी-नयी  सत्ता  मेंਂ  आयी  हे
 ओर  देश  गम्भीर  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ।  अतः  स्टाइक  वापस  क्षी  जाए  और  हम  आपकी  समस्या  बैठ
 कर  हल  करेंगे  ।  पूरे  हिन्दुस्तान  के  सभी  राज्यों  में  एफ०सी०आई०  में  ठेकेदारी  सिस्टम  समाप्त  हो  चुका
 अकेले  पंजाब  में  अभी  यह  व्यवस्था  रहती  हे  ।  पंजाब  के  साथ  यह  बेहन्साफी  क्यों  ?  यह  हमारे  साथ  श्रेइन्साफी
 है  ।  हम  बहुत  सब्र  कर  चुके  हैं  |  इससे  आगे  अगर  किसी  किस्म  का  नुकसान  होता  हे  तो  हमारे  फूड  मिनिस्टर
 ही  जिम्मेदार  होंगे  ।

 श्री  खोमननाथ  चटर्जी  :  अयोध्या  सम्बन्धी  मामते  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  आपने  क्या  सोचा  है  ?  वष्ठ  एक
 अति  महत्वपूर्ण  मामला  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  एक  तारीख  निर्धारित  कर  हहे  हें  ।

 सभापटल  पर  रखे  गये  पत्र

 गांधी  स्मृति  ओर  दर्शान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  और  राष्ट्रीय

 संस्कृत  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वार्धिकः  प्रतिवेदन  और  कार्यकरण

 की  समीक्षाएं  सथा  इन  पत्रों  को  समापटल  पर  रखने  में  हुए  विक्तम्अ  के  कारण

 दशाने  वाले  विवरण  आदि

 श्माद्य  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  तरूणा  श्री  अर्जुन  सिंह  की  ओर  से  मेंਂ  निम्मलिखित
 पत्र  समापटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  गांधी  स्मृति  और  दर्शन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अप्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 गांधी  स्मृति  और  दर्शन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विषरण  तथा  ग्ग्रेजी  ।

 मेंਂ  रखा  गया  ।  देखिये  चंरछूया  एल>टी०  1890/92]

 (3)  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  ग्रेग्रजी  ।

 179



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  7  1992

 राष्टीय  संस्कृत  नईਂ  दिल्शी  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 '  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उक्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विल्तम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंचालय  में  रखता  गया  |  देखिये  संख्या  एलन्टी०  1891/92]

 (5)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  काक्ेज  दुर्गापुर  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कालेज  दुर्गापुर  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कालेज  दुर्गापुर  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  व्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  घिवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रैचालय  में  रस्मा  गया  |  देखिये  संख्या  एलन्टी०  1892/92]

 (7)  जामिया  मिलिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अेग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदत  ।

 (8)  उपर्युक्स  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  घविवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखता  गया  |  देखिये  संख्या  एल०्टी०  1893/92]

 र्ाद्य  निगम  1964  के  अन्सर्गत  अधिसूचना

 साह्य  संन्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  मे  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल

 पर  रखता  हूँ  :--

 खाद्य  निगम  1964  की  धारा  45  की  ठपभारा  (5)  के  अतर्गत  भारतीय  खाद्य  निगम

 भविष्य  1992,  जो  20  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  ई०पी०  41/2/87  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 प्रंथधालषय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एकब्टी०  1894/92]

 पयविश्ण  1986  के  अन्सर्गत  अधिसृचनाएं

 संश्चदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में

 पाज्य  मंत्री  रंगराजन  :  श्री  कमलनाथ  की  ओर  से  में  निम्नक्िखित  पत्र  समापटल  पर

 रखता  हूं  :-
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 (1)  पर्यावरण  1986  की  घारा  26  के  ओतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 पर्यावरण  संशोधन  1992,  जो  ।2  1992  के  भारत  के  राजपत्र
 है  अधिसूचना  संख्या  साथकाग्नि०  मेंਂ  प्रकाशित  हुए

 पर्यावरण  दूसरा  संशोधन  1992,  जो  ।3  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  सेख्या  सात्का०नि०  329(a)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  जल  निवारण  और  1974  की  धारा  63  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत
 4'  जल  निवारण  और  सेशोधन  1992,  जो  18  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  साव्का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 (3)  वायु  निवारण  और  1981  की  घारा  53  की  उपधारा  (2)  के  अंतर्गत

 वायु  निवारण  और  संशोधन  1992,  जो  18  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  साअका०नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 (4)  जत्त  निवारण  और  उपकर  1977  की  धारा  17  की  उपधारा  (3)  के

 अतर्गत  जल  निवारण  और  उपकर  संशोधन  1992,  जो  5  1992

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  मेंਂ  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंप्रेजी  ।

 ध
 (5)  जल  निवारण  और  उपकर  1977  की  धारा  3  के  अंतर्गत

 अधिसूचना  संख्या  का/आ०  जो  5  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  जिसके  दारा  उक्त  अधिनियम  की  अनुसूची  ।  उत्लिखित  किसी  उद्योग  को  प्रत्येक

 व्यक्ति  हारा  देय  उपकर  की  दरें  विनिर्दिष्ट  की  गई  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 प्रिंयालय  में  रखती  गई  ।  देख्खिये  संख्या  एक०टी०  1895/92]

 ७.  राष्ट्रीय  सहिला  आयोग  1990  के  अंलर्गत  अधिसूचना  और  राष्ट्रीय

 लोक  घटष्योग  तथा  ञआाल  विकास  नई  दिक्सी  का  वर्ष  1990-91  का

 वार्थिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  की  घमीक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  सप्मापटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  आदि

 मानव  संग्याघन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महित्ता  और  आतत

 विकाह्म  में  राज्य  मंत्री  ममता  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखती  हुँ  :-

 (1)  राष्ट्रीय  महित्ता  आयोग  1990  की  धारा  17  की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--
 #
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 राष्ट्रीय  महिला  आयोग  और  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  और  सेवा  की

 1992,  जो  31  1992  के  भारत  के  राजपत्र  मेंਂ  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  74(a)  में  प्रकाशित  हुए

 राष्ट्रीय  महिला  आयोग  सदस्यों  को  देय  1992.  जो  21
 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  साग्काव्नि०  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रंधालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  धंरूया  एल०टी०  1896/92]

 (2)  राष्ट्रीय  लोक  सहयोग  तथा  बाल  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  उंप्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 सेखे  ।

 राष्ट्रीय  लोक  सहयोग  तथा  आए  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्ययरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उछिसिस्त्रित  पत्रों  को  सभा  पटत्त  पर  रखने  में  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रस्या  देखिये  संछया  एलटी  1897/92]

 भारत  के  निय॑त्रक-महालेखापरीक्षक  का  संघ  सरकार  (1991  की  संख्या

 8)  लिमिटेड  परिचालन  कार्य  आदि

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  की  ओर  से  मैंਂ  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  --  *

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अंतर्गत  भारत  के  नियंत्रक  का  प्रतिवेदन--संघ
 सरकार  (1991  की  संरूया  ४)  क्िमिटेड  परिचालन  कार्य  की  एक  प्रति

 कथा  थश्ग्रेजी  ।

 में  रस्यी  गई  ।  देछ्िये  संख्या  एल०टी०  1898/92]

 (2)  पवन  हँस  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-9)  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा

 वर्ष  की  समाप्सि  के  पश्चात  9  महीनों  की  निर्धारित  अषधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के

 कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अओप्रजी  ।

 :  में  रस्था  गया  |  देखिये  सेलया  एस्०्टी०  1299/92]

 कोंकण  रेल  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 और  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  इन  पत्रों  को सप्तापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्भ्  .

 के  कारण  दशने  वाला  विवरण  आदि

 182

 थं



 15  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सपापटल  पर
 रखता  हूँ  :-+

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपचारा  (1)  के  अतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 कॉकण  रेल  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 कोंकण  रेल  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेख  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्सिस्तरित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  वित्तम्म  के  कारण  दशने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंप्रेजी  ।

 में  रख्या  गया  |  देखिये  संख्या  एल०टी०  1900/92]

 (3)  भारतीय  कन्टेनर  निगम  तथा  रेल  मंत्रालय  के  बीच  हुए  वर्ष  1991-92  के  समझौता  ज्ञापन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रसख्यी  गई  ।  देखिये  संरूया  एत्त०्टी०  1901/92]

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक

 वार्षिक  लेखा  और  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  हन  पत्रों
 को

 सपापटल

 पर  रहख्मने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण  दशाने  बाला  विवरण  आदि

 संहदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मेत्रालय  में

 राज्य  संत्री  रंगराजन  :  श्रीमती  ही०  के०  तारादेवी  सिदार्थ  की  ओर  से  मैਂ  निम्नलिस्शित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  केन्द्रीय  होम्योपेथी  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  उग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी  तथा  उन  पर  फ़ेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  नई  विएली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उठहित्तिस्त्रित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रस्का  गया  ।  देख्किये  संख्या  एल०्टी०  1902/92]

 (3)  राष्ट्रीय  होम्योपेणी  कठ्मकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अ्रग्रेजी  तथा  वोखापरीक्षित  लेखे  ।
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 राष्ट्रीय  होम्योपेथी  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंचालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  सेूया  एल-०टी०  1903/92]

 उपर्युक्त  (3)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  वित्त  के  कारण  दशने  वाला
 एक  विवरण  तथा  श्रेग्रेजी  ।

 अखिल  भारतीय  वाक  और  श्रवण  मेझूर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिषेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अखिल  भारतीय  वाक  ओर  श्रवण  मैसूर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की
 एंक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षित  प्रतिवेदन  ।

 अखिल  भारतीय  वाक  और  श्रवण  मेसूर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिश्लित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंधालय  में  रश्या  गया  |  देस्खिये  संख्या  एस्ल०टी०  1904/92]

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  नई  दिएली  के  वर्ष  1990-91  के  कईर्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  ल्ेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  उंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिस्म्ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  भ्रग्रेजी  ।

 में  रस्मा  गया  |  देखिये  संख्या  एक०टी०  1905/92]

 फार्मेसी  अधिनियम  1948  की  धारा  18  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  फार्मेसी  काठंसिल  आफ

 इंडियाज  एम्पलाहज  यूप  सेविग्स  हन्श्योरेन्स  1991  जो  दिनांक  4  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  मेਂ  प्रकाशित  हुए  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रंयाललय  में  रस्ती  गई  ।  देखिये  संरझूया  एल०टी०  1906/92]

 कैंसर  होस्पीटएा  एण्ड  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  रिजनल  केसर  रिसर्च  एण्ड  ट्रीटमेंट

 ग्वाज़्ियर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 (12)

 1914  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 केसर  होस्पीटदा  एण्ड  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  रीजनल  केसर  रिसर्च  एण्ड  ट्रीटमेंट
 ग्वालियर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  ग्रैग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (10)  में  उल्सिख्ित  पत्रों  को  सभा  पटत्ल  पर  रखने  मेंਂ  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशनि
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रस्खा  देखिये  संख्या  wate

 केसर  मद्रास  के  वर्ष  की  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  भ्रंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केसर  मद्रास  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  ढारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (12)  में  उठ्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  |  देख्थिये  संख्या  एक०्टी०  1908/92]

 किदत्ई  मेमोरियल  इंस्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा-परीक्षित
 लेखे  ।

 किदवई  मेमोरियल  इंस्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 किदवई  मेमोरियल  इंस्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यकरण  की  सरकार  ठारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 उपर्युक्त  (14)  मेंਂ  उल्रिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  मेंਂ  हुए  विलंब  के  कारण  दशनि  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रस्मी  गई  |  देख्थिये  संख्या  एल«०टी०  1909/92]

 भारत  के  नियंत्रक  मड्टालेखापरीक्षक  का  3।  1991  को  समाप्लस  हुए  वर्ष  का

 संघ  हघरकार  (1992  का  संख्या  ।)  (1992  का  संख्या  2)

 आदि  ।

 विस  मंत्रालय  में  हाज्य  मंत्री  दसओऔर  :  में  निम्नतिश्तित  पत्र  सभा  पटक

 पर  रखता  हूँ  :-

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक  प्रतिलिपि  तथा
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 (२)

 (3)

 भारत  के  नियंत्रक  और  महालेख्रापरीक्षक  का  31  ।99।  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 प्रतिवेदन--सेघ  सरकार  (1992  का  संख्या  ।

 में  रस्सी  गई  ।  देख्धिये  संख्या  एल०टी०  1910/92]

 भारत  के  नियंत्रक  और  महाणेखापरीक्षक  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 संघ  सरकार  (1992  का  संख्या  2)  ।

 प्रंथालय  में  रश्यी  गई  ।  देसख्फरिये  सँरूया  एतलल०टी०  1911/92]

 भारत  के  नियंत्रक  और  मह्ठाफ्ेख्रापरीक्षक  ।99।  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 प्रतिवेदन--संघ  सरकार  (199?  का  संक््या  4)  प्राप्तियां--अप्रत्यक्ष
 ।

 में  श्स्थ्ी  गई  ।  देखिये  संख्या  एक०»टी०

 भारत  के  नियंत्रक  और  महालेख्ापरीक्षक  का  3।  1912/92]  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 प्रतिवेदन--संघ  सरकार  (1992  का  संख्या  5)  प्राप्तियां-प्रत्यक्ष  ।

 प्रंथात्तय  में  रख्त्री  गई  ।  देख्थिये  संख्या  एलटी  1913/92]

 भारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखापरीक्षक  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 प्रतिवेदन  (199?  का  संख्या  नगर  निगम  और  नई  दिल्ली  नगर

 पात्तिका  ।

 में  रख्मी  गई  ।  देख्खिये  धंरूया  एत्ल,टी०  1914/92]

 भारत  के  नियंत्रक  और  महाजेखापरीक्षक  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 प्रतिवेदन  (1990  का  संख्या  सरकार  ।

 में  रख्ची  गई  ।  देस्फिये  संख्या  एल०टी०  1915/92]

 सेंघ  सरकार  के  वर्ष  1900-91  के  विनियोग  लेख्ाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रंधालय  में  रस्मी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी«  1916/92]

 संघ  सरकार  के  वर्ष  1990-91  के  वित्त  लोखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 प्रिंयाल्लय  में  रखती  गई  ।  देखिये  संरया  एक्तनटी०  1917/92]
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 1.12  मर  प०

 सरकारी  आश्वासनों  संखंधी  समिति

 चौथा  प्रतिवेदन

 डा०  लघ्मीनाराणण  पाणडेय  :  अध्यक्ष  मेंਂ  सरकारी  जआश्वासनों  संबंधी  समिति
 का  चौथा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.12%  ५४  म०  प७

 उड़ीसा  में  यात्री  हाल्ट  और  मिनी  रेलवे

 स्टेशन  के  बारे  में  याचिका

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  में  उड़ीसा  में  यात्री  हाल्ट  और  मिनी

 रेलवे  स्टेशन  के  बारे  में  श्री  प्रशांत  सामाजिक  श्री  वियम  भारतीय  कम्युनिस्ट
 जिला  श्री  नवीन  चौधरी  नारायण  जैट»आर»यू०सी०सी०  के  पूर्व  दक्षिण  पूर्व  रेत्तवे

 और  पूर्व  अध्यक्ष  देंकानाता  जिला  उड़ीसा  तथा  अन्य  व्यक्सियों  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक
 याचिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.13  म्र७  प७

 सेत्री  ढारा  अकक््लब्य

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  कुछ  नए  निर्माण  शुरू  करना

 रेल  मंत्री  खी०  के०  जाफर  :  अध्यक्ष  कदाचित  सदन  को  स्मरण  होगा  कि  17

 1992  को  1992-93  के  रेत  बजट  पर  आम  बहस  का  उत्तर  देते  समय  मैंने  कहा  था  कि  मेरा  प्रस्ताव

 पुरुलिया-कोटशिका  और  मढास-तिरूख्चिरापत्सी  लाइनों  के
 आमान  परिवर्तन  तथा  बंडेल-कटवा  छांड  के

 विद्युतीकरण  का  मैंने  पेजाब  में  कोटकपुरा-फाजिज्का  कांड  के  आमान  परिवर्तन  के  कार्य  को  आमान  परिवर्तन

 संबंधी  कार्य-योजना  मेंਂ  शामित्र  करने  का  भी  जिक्र  किया  था  ।  इन  निर्माण-कार्यों  जो  प्रत्येक  नई

 सेवा  के  रूप  में  तत्कात  शुरू  करने  के  उद्देश्य  से  मेरा  प्रस्ताव  हे  कि  इन्हें  भारत  की  आकस्मिक्रता  निधि  से

 घन  लेकर  शुरू  किया  जाए  जैसा  कि  इस  तरह  के  मामलों  में  अनुमेय  है  ।  इस  संबंध  में  सदन  को

 निम्नलिखित  ब्यौरा  प्रस्तुत  क्रिया  जाता  है  -
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 क़०  काम  का  विवरण  प्रत्याशित  लागत  1992-93  के  जिसे  भारत

 सं०  लिए  परिध्यय  की  आकस्मिकता

 निधि  से  निकालने

 का  प्रस्ताव  है

 रुपयों

 आमान  परिवर्तन

 1.  पुरुकिया-कोटशिला  छोटी  लाइन  का  पूंजी  20.00  5.00  0.50

 बड़ी  लाइन  में  बदत्ताव  (35

 कि०
 2.  मद्रास-तिरूच्चिरापल्ली  मीटर  पूँणी  200.00  20.00  0.50

 का  बड़ी  लाइन  में  बदलाव  (337
 कि०

 3.  कोटकपुरा-फाजिल्का  खंड  (80  पूंजी  30.00  10.00  0.20

 का  मीटर  लाइन  से  बड़ी  शाइन
 में  बदलाव  तथा  कोटकपुरा  से

 बठिण्डा  (45  कि०  तक  मीटर

 लाइन  रेलपथ  का  उन्नयन

 विद्युतीकरण
 3.  बंडेल-कटवा  (104  कि०  पूँजी  39.42  1.00  0.10

 एम०  यू०  गाड़ीयां  चलाने  की  म०्आ“्नि०  4.2]

 सुविधाओं  दुलक्ष-नि०  1.87

 भारत  की  आकस्मिकता  निधि  से  इस  प्रकार  निकाली  गयी  रकम  की  पूर्ति  अनुदान  की  पूरक  मांगों  के

 माध्यम  से  की  जिन्हें  मेंਂ  संसद  के  आगामी  सत्र  मेंਂ  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 प्रंद्यालय  में  रख्का  गया  |  देखिये  धंरूया  एक०  टी०  1918/92]

 भी  घोमनाथ  चटर्जी  :  10  करोड़  रूपये  की  त्तागत  की  परियोजना  के  ल्षिए  मात्र  20  लाख
 रूपये  का  ही  प्रावधान  किया  गया

 थी  सी०  के०  जाफर  शरिफ  :  जभ्म  तक  हम  योजना  आयोग  से  दुबारा  बात  नहीं  कर  तब  तक
 आप  हमारे  साथ  सड्योग  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माघवराव  नागर  विमानन  और  पर्यटन  म॑न्नी  ने  एक  वक्सष्य  देना  था
 बह  इसे  4-30  म०  प०  के  बाद  देना  चाहते  मैं  उन्हें  इसकी  अनुमती  दे  रहा  हूँ  अब  नियम
 377  के  अधीन  मामले  ।

 188



 15  1914  नियम  377  के  अधीन  मामले

 115  मं  प०

 लियम  377  के  अध्वयीन  मामले

 राजस्थान  में  श्री  गंगानगर  जिले  के  डनुमानगढ़  कस्ओे  में  इलेक्ट्रानिक

 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किये  जाने  की  आवश्यकता

 अम्मा  हि  $  िई  Pos

 श्री  करणत  :  हनुमानगढ़  जिला  श्री  राजस्थान  में  जो  टेलीफोन  मशीन
 लगी  हुई  हे  वह  करीब  आज  से  पस्थीस-छम्बीस  साल  पहले  की  लगी  हुई  हे  ।  साथ  ही  यहां  की  टेलीफोन  मशीन
 को  10  साल  पहले  ही  आपके  विभाग  दारा  अवधि  पार  घोषित  किया  हुआ  है  ।  यहां  पर  एक  हजार  लाइन  की

 मशीन  कार्यरत  है  जिसका  सालाना  रेवेन्यू  तीस  लाख  हे  तथा  तकरीबन  एक  सौ  नये  कनेक्शन  हेतु  काफी  समय
 से  बकाया  पड़ी  है  ।  आवश्यकता  को  देखते  हुए  यहां  कम  से  कम  दो  हजार  लाइनों  के  हलैक्ट्रानिक  एक्सेज
 की  आवश्यकता  हे  ।  बढ़ती  हुई  नगर  आबादी  व  औद्योगिक  एवम्र  व्यापारिक  गतिविधियों  के  बढ़ने  से  आज  के

 समय  में  टेलीफोन  की  सुचारू  व्यवस्था  अति  आवश्यक  हे  ।  हमारे  शहर  मेंਂ  लाखों  टन

 गुवार  इत्यादि  का  व्यापार  अड्डे  स्तर  पर  होता  है  ।  हमारा  ये  क्षेत्र  तीन-तीन  नहरों  से

 राजस्थान  सिंचीत  होने  के  कारण  कृषि  प्रधान  हे  और  यहां  की  खपत  से  बहुत  ज्यादा

 अनाज  पेदा  होता  है  जिसका  नब्बे  प्रतिशत  भाग  देश  के  अन्य  प्रांतों  के  शहरों  में  रेलवे  सड़क  मार्ग  से  जाता  हे  ।

 अतः  हस  माक्त  को  खरीदने  व  बेचने  और  सही  समय  पर  सूचना  के  लिए  टेलीफोन  का  झ्ुचारू  रूप  से  काम

 करना  अति  आवश्यक  हे  ।

 एस०  टी०  डी०  सेवा  कार्यरत  होने  के  बावजूद  भी  वर्तमान  टेलीफोन  व्यवस्था  काम  नहीं

 करती  है  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  हे  कि  हनुमानगढ़  जिल्मा  श्री  राजस्थान  मेंਂ  एक

 इलैक्टानिक  टेलीफोन  एक्सेज  की  स्थापना  शीघ्र  की  जाये  ।

 आंक्ष  प्रदेश  के  विशाखक्लापट्टनम  जिले  में  कोठाकोटा  में  चीनी  मिक्त  स्थापित

 करने  के  त्तिए  आशायपत्र  जारी  किये  जाने  की  आवश्यकता

 झी  राम  कृष्ण  कोंताला  :  में  आपका  ध्यान  हस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  आन्श्रप्रदेश

 ऊष्ण  कटिबन्धीय  क्षेत्र  मे  स्थित  है  ।  यह  क्षेत्र  गन्ने  के  उत्पादन  के  लिए  अहुत  अनुकूल  हे  ।  इस  समय  राज्य  में

 33  चीनी  मिले  है  जिनकी  पेराई  क्षमता  56.600  मीटिक  टन  प्रतिदिन  है  ।  यद्यपि  चीनी  उद्योग  के  विकास  की

 वहाँ  अपार  क्षमता  यह  देखा  गया  है  कि  इस  दिशा  में  प्रगति  अह्ुुत  धीमी  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  अनकापतसी

 भूमितल  जल  सुविधाओं  सहित  काफी  अच्छी  सिंचाई  क्षमता  है  ।  अनकापलली  में  स्थित  चार  चीनी  मिलें

 अपनी  पूरी  क्षमता  से  पेराई  कर  रही  हे  ।  1971  में  कोठाकोट  में  एक  सहकारी  चीनी  मिल  की  स्थापना  हेतु

 आशय  पत्र  जारी  किया  गया  था  ताकि  वहां  अतिशक््त  बचे  गन्ने  की  पेराई  हो  सके  ।  जिले  के  किसान

 इस  अवसर  का  लाभ  उठाने  मेਂ  असफल  रहे  क्योंकि  वह  एक  करोड़  रुपये  की  अपेक्षित  शेयर  पूँजी  नहीं  जुटा
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 पाये  ।  और  घन  की  अनुपलब्धता  तथा  अन्य  कारणों  से  लाइसेंस  रद्द  हो  गया  ।  1990  में  निजी  क्षेत्र  के

 कुछ  प्रार्थना  पत्रों  क ेसाथ-साथ  राज्य  सरकार  ने  लाइसेंस  नीति  के  उदारीकरण  के  बाद  दो  प्रार्थना  पत्र  नई  चीनी
 मिलें  स्थापित  करने  के  संबंध  मेंਂ  भेजे  ।  राज्य  सरकार  को  पिछले  छह  वर्षों  से  आशय  पत्र  में  प्राप्त  होने  वाला
 उचित  हिस्सा  नहीं  मिला  हे  ।

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  विशेष  मामला  मानकर  या  तो  नया  आशय  पत्र  जारी  किया
 जाये  या  सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  संबंधी  पुराने  आश्वाय  पत्र  का  नवीकरण  किया
 जाये  ।

 जिष्ठार  के  मुजफ्फरपुर  जिले  के  कांटी  में  660  मेगावाट  की  ताप  विद्युत
 परियोजना  के  शेष  कार्य  को  शीक्ष  पूरा  किये  जाने  की  आवश्यकता

 ञ्ली  मंजय  लाला  :  उत्तरी  जिहार  का  सम्पूर्ण  क्षेत्र  देश  में  सबसे  घनी  आजादी  वाला  है  ।

 उद्योग-धंघों  के  अभाव  में  यहां  की  आबादी  पूर्णतः  कृषि  पर  ही  निर्भर  हे  ।  किन्तु  लगातार  सूखा  आदि

 प्राकृतिक  प्रकोपों  एवम  सिंचाई  की  सुविधाओं  के  अभाव  में  यहां  की  खेती  काफी  पिछड़ी  हुई  हे  और  यहां  के

 किसानों  की  दयनीय  आर्थिक  दशा  सर्वषिदित

 सन  1977  में  पूर्ष  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  जिहार  की  दयनीय  आर्थिक  स्थिति  को  भेह्वतर  बनाने  के

 खयाल  से  जिला  मृजफ़फरपुर  में  660  मेगावाट  के  थर्मल  पावर  स्टेशन  के  निर्माण  का  निर्णय

 लिया  था  ।  इसी  योजना  के  तहत  तब  22॥  मेगावाट  की  थर्मल  पावर  यूनिट  बनी  थी  जो  अब  कार्यरत  है  ।  किन्तु
 बाकी  440  मेगावाट  की  इकाई  का  काम  करूका  हुआ  है  जिससे  उक्त  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हो

 रहा  है  ।

 मैਂ  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  कांटी  के  बाकी  440  मेगाचाट  की  थर्मल  पावर  हकाई
 को  क्षीघ्र  निर्मित  कराये  ताकि  उक्त  क्षेत्र  का  अपेक्षित  आर्थिक  विकास  हो  सके  और  क्षेत्रीय  आर्थिक  विषमता  को

 दूर  किया  जा  सके  ।

 पश्टियम  बंगाल  के  नाढिया  जिशे  में  ढीपीਂ  में  आरम्भ  किये  गये

 खुदाई  कार्य  को  शीक्ष  पूरा  किये  जाने  की  आवश्यकता

 भी  अजय  मुख्तोपाध्याय  :  भारतीय  पुरातत्व  कलकत्ता  ने  बंगाल  के  सबसे  विशाल

 ठथा  प्राचीन  धार्मिक  परिसरों/मंदिरों  के  मृत्ल  ढांचों  की  पूर्ण  तस्वीर  को  उजागर  करने  के  ठद्देश्य  से  नाडिया  जिले

 मेंਂ  दीपी  नामक  स्थान  पर  झ्ुदाई  कार्य  शुरू  किया  गया  हे  लेकिन  ऐसा  पाया  गया  है  कि  या  तो  कार्य

 बन्द  कर  दिया  गया  हे  या  समुचित  गति  से  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिससे  वहां  के  लोएों  में  प्रतिकृत्त  प्रभाव

 पड़  रहा  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  हे  कि  इस  सम्जंध  में  आवश्यक  निर्देश  जारी  किये  जाये  कि  इस

 महत्वपूर्ण  छुदाई  कार्य  को  तुरन्त  पूरा  किया  जा  सके  ।
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 राजस्थान  में  कोटा  के  निकट  परमाणु  विद्युत  राघतभाटा  में  प्रयोग

 होने  वाले  एल०  एस०  एच०  एस्०  की  चोरी  और  उसमें  होने  वाली  मिल्लावट  की  जाँच

 किये  जाने  की  आवश्यकला

 श्री  नाथू  राम  मिर्धा  :  नेशनस्त  कोसित  फार  सिविल  लिब्रटीज  सी०  सी०
 ने  दिनांक  31-12-91  को  लिखे  पत्र  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  लिखना  गया  है  कि  भ्रढ़ौदा-अ्टमदाआद

 राजमार्ग  पर  तीन/चार  स्थानों  पर  एक  गिरोह  कोटा  के  निकट  स्थित  आणविक  विद्युत  केन्द्र  रावतभाटा  को

 सप्लाई  किये  जाने  वालों  पेट्ठोलियम  पदार्थों  की  चोरी  तथा  मिलावट  में  सेल्विप्त  हे  ।  हन  टेंकरों  के

 हाइवर/टांसपोर्टस  इन  टेंकरों  में  से  रास्ते  में  |)  से  20  ड्रम  पेटोलियम  पदार्थ  चूरा  कर  बजन  पूरा  के  लिए
 उसमें  पानी  मिला  देते  हे  ।  राजस्थान  स्थित  सफेद  सीमेंट  बनाने  वाण़े  प्तांट  भी  बड़ौदा  तेशशोधक  कारखाने  से

 एल०  एस०  एच०  एस०  प्राप्त  करते  हे  ।  उन्होंने  इस  पेटोलियम  पदार्थ  में  हुई  मिलावट  का  प्रता  लगा  लिया  है
 तथा  संबंधित  चालकों/टांसपोर्टरों  के  ब्िर्द्व  कार्यवाही  की  है  ।  उन्होंने  यह  तथ्य  नेशनल  काउंसित  फार  सिविल

 लिबटींज  सी०  सी०  के  ध्यान  में  भी  लाया  है  ।  एन०  सी०  सी०  एल०  ने  मामठे  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  बल  भेजकर  यह  पता  लगाया  हे  कि  बड़ौदा-अहमदाआद  राजमार्ग  पर  चार  स्थानों  अर्थात
 चोकेरी  तथा  पादमाज़ा  पर  कुछ  लोग  पेटोलियम  पदार्थों  की  चोरी  तथा  उनमें  मिलावट

 करने  का  काम  करते  हे  वे  जल्दी  जल्दी  अपना  कार्य  स्थत  भी  अदलते  रहते

 निजी  कम्पनियों  ने  टेंकरों  को  खाली  करने  से  पडले  उनकी  पूर्णतया  जाँच  करनी  आरम्भ  कर  दी  हे  ताकि

 गुणवत्ता  संबंधी  कोई  समस्या  पेदा  न  हो  ।  उत्पादन  में  नुकसान  न  हो  लेकिन  रावतभाटा  के  हेवी  वॉटर  प्लांट  ने

 जो  पूर्णतया  भारत  सरकार  के  स्वामित्व  में  इस  संबंध  मेंਂ  अभ्न  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  परिणाम -
 स्वरूप  भारत  सरकार  को  न  केवल  तारों  रूपये  का  नुकसान  सहन  करना  पड़  रहा  है  बल्कि  करोड़ो  रूपये  की

 प्लॉट  व  मशीनरी  को  भी  इस  मिलावट  के  कारण  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  हे  ।  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  चार
 मह्दीने  पूर्ष  लाई  गई  थी  लेकिन  अब  तक  इस  संअंध  मेंਂ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  हे  ।  परिणाम  यह  है  कि

 चोरी  जारी  में  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  हस  मामले  की  तत्काल  जांच

 कराये  ।

 गेश-कानूनी  आप्रवासियों  का  प्रत्यावर्तन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बंगला  देश

 के  साथ  आतच्तील  किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  राम  नाईक  :  हाल  में  बंगला  देश  और  मयनभार  सरकारों  के  बीच

 अनेक  बैठकोंਂ  के  पश्चात  एक  समझौता  हुआ  हे  जिसके  अन्तर्गत  लगभग  2  लाख  23  हजार  मुस्तिम  शरणार्थियों

 को  बंगला  देश  से  मयनभार  वापिस  भेजा  जायेगा  ।  वे  मयनभार  मेंਂ  हुई  घटनाओं  के  आाद  बंगला  देश  आये  थे  ।

 यह  समझौता  हुआ  था  कि  त्तगभग  ?  लाख  23  हजार  व्यक्ति  वापिस  अपने  देश  जायेंगे  ।  इस  समझौते  का

 स्वागत  किया  जाना  क्योंकि  लगभग  2.23,000  लोग  अपनी  मात्भूमि  को  वापस  जा

 सकेंगे  ।

 भारत  और  पाकिस्तान  के  ब्रीच  हुई  अंगला  देश  के  लड़ाई  के  दौरान  लाखों  पाकिस्तानी  राष्ट्रीक  भारत  में

 अवैध  रूप  से  आये  थे  ।  बंगला  देश  अनने  के  भाव  भी  वहाँ  से  अभी  भी  लोगों  का  अवेध  रूप  से  आना  जारी  हे  ।

 आरम्म  में  तो  ये  लोग  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे  रह  रहे  थे  किन्तु  पिछले  20  वर्षों  के  दौरान  बड़  देश  के  विभिन्न  भागों

 मेंਂ  फैल  गये  हैं  जिसके  कारण  देश  में  सामाजिक  तनाव  पैदा  हो  रहे  उनमे  से  काफी  लोगों  ने  मतदाता  के

 रूप  मेंਂ  अपना  नाम  भी  दर्ज  करा  लिया  इससे  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  हो  गया
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 इसलिए  में  भारत  सरकार  से  माँग  करता  हूँ  कि  वे  बंगला  देश  से  शीघ्र  ही  मातचीत  करे  और  बंगलादेश
 के  साथ  एक  समझौता  करके  भारत  में  अवैध  रूप  से  आये  इन  बंगला  देशवासियों  को  वापिस
 मेजा  जाये  ।

 चमढ़े  की  तैयार  वह्सुओं  पर  लगाये  गये  निर्यात  शुक्क  को  वापस  लिए  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  सी०  श्रीनिवाप्नन  :  चमड़े  की  कतिपय  तेयार  वस्तुओं  पर  10  प्रतिशत  का  निर्यात

 शुल्क  इस  बजट  में  प्रस्तावित  हे  ।  इसके  कारण  चमड़े  की  वस्तुओं  की  कीमतों  में  बहुत  वृद्धि  हो  गई  हे  जिसके

 कारण  विदेशी  खरीददार  यह  वस्तुएँ  बंगला  देश  और  श्रीलंका  से  खरीदने  लगे  है  क्योंकि  इन

 वस्तुओं  का  वहाँ  बहुत  कम  पूज्य  हससे  हमें  विदेशी  मुद्रा  का  प्रति  वर्ष  800  करोड़  रुपये

 का  नुकसान  होगा  ।

 चमड़ा  उद्योग  पहले  से  अन्य  आहृच  कारणों  से  मन््दी  का  सामना  कर  रहा  है  ।  लगातार
 मन््दी  के  दोर  से  गुणरने  से  तथा  चमड़े  की  तेयार  वस्तुओं  पर  10  प्रतिशत  का  प्रस्तावित  निर्यात  शुक्रक  वापिस

 लिया  इससे  आशंका  है  चरमढ़ा  उद्योग  में  लगे  लाखो  कर्मचारियों  को  तथा  निर्यात  व्यापार  को  भी  विशेषतया

 तमिलनाडु  के  डिन्डिगुत  क्षेत्र  में  जो  मेरा  नि्नाचिन  क्षेत्र  से लोग  विस्थापित  हो  जायेंगे  ।  देश  में  बेरोजगारी  की

 समस्या  व्यापक  हो  जायेगी  ।  चमड़े  पर  शुल्क  के  प्रस्ताव  ले  इसके  उत्पादन  चमड़े  से  बनी  वस्तुओं  के

 निर्यात  पर  तथा  विदेशी  मुद्रा  से  प्राप्त  होने  वाली  आय  पर  प्रभाव

 में  वित्त  मंत्री  से इस  मामले  पर  ध्यान  देने  तथा  चमड़े  से  श्रनी  तेयार  वस्तुओं  पर  10  प्रतिशत

 प्रस्तावित  निर्यात  शुल्क  को  शीघ्र  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  कि  निर्यातको  के  हितों  और  इस

 उद्योग  में  गे  लोगों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  225  म०  प०  पर  पुनः  समधेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  हे  ।

 1-27  भर  प७०
 ह

 सल्पर्चात्  क्ोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2.25  म०  फ  सक  के  सुथगित  हुई  ।

 2.31  म०  Wo

 मध्याइन  भोजन  के  पश्चात  लोक  समा  2:30  म०  प०  पर  पुनः  शमलेत  हुई  ।

 श्री  शरद  दिध्ये  पीठासीन

 विस

 ...
 झज्तापति  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  विस  विधेयक  पर  अपना  भाषण  जारी

 प्रीमती  गीता  मुख्यर्जी  :  माननीय  सभापति  समा  को  स्मरण  कराने  के  लिए  पहले
 क्

 मुदों  का
 एक  संक्षिप्त  सार  प्रस्तुत  कर  रही
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 में  समझती  हूँ  कि  यह  वित्त  विधेयक  धनी  लोगों  को  अधिक  घनवान  और  गरीओं  को  नुकसान
 पहुँचायेगा  ।  इस  संबंध  मेंਂ  मैंने  उत्रतेश्व  किया  था  कि  सरकारी  राजस्व  का  80  प्रतिशत  भाग  अभी  भी  अप्रत्यक्ष
 करों  से  प्राप्त  होता  है  जिसकी  भार  आम  आदमी  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।  मैंने  कहा  था  कि  बढ़े  औद्योगिक

 घरानों  को  अपने  म्यूचअल  फेड  खोलने  की  अनुमति  देने  तथा  इस  तरद्ठ  की  निधियों  को  आय  कर  से  मुक्त
 करने  से  औद्योगिक  उल्पादन  बढ़ने  की  बजाय  सद्ठेबाजी  बढ़ेगी  ।  मैंने  सम्पत्ति  कर  पर  छूट  ओर  पूंजीगत  लाभ

 कर  पर  छूट  को  एक  अपयाद  स्वरूप  लिया  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  हन  चीजों  से  न  केवल  गरीब  लोगों  पर  भार

 पड़ता  बत्कि  इससे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  भी  प्रभावित  होता  हे  जोकि  हमारे  देश  में  सबसे  अड़ा  रोजगार  प्रदान

 करने  वाला  क्षेत्र  हे  ।  मैंने  उत्सेख  किया  था  कि  कपड़ा  श्रमिक  आत्महत्या  कर  रहे  है  और  उनकी  भूख  से  मौतेਂ

 हो  रही  हैं  ।

 आज  में  सीधे  ही  उस  मुद्दे  पर  आती  हूँ  जिस  पर  में  बीच  में  जोल  रही  थी  ।  यह  प्रश्न  संसाधन  जुटाने  का

 है  ।  कल  सभा  के  कुछ  सदस्यों  ने  ठीक  ही  कहां  था  कि  हस  वर्ष  भारी  सूखा  पड़ने  की  संभावना  है  और  कुछ
 लोग  चक़वात  की  भी  बात  कर  रहे  हैंਂ  |  मेਂ  समझती  हूँ  कि  ये  दोनोंਂ  चीजे  हो  सकती  हैं  ।  निःसंदेह  यह  बहुत  ही

 छतरनाक  स्थिति  है  ।

 कल  मैंने  इस  जात  पर  आपत्ति  की  थी  कि  यह  सरकार  एक  बहुत  बड़े  वर्ग  पर  अर्थात्  प्रामीण  धनवानों

 पर  कर  लगाने  से  इन्कार  कर  रही  जबकि  साथ  ही  यह  धनवानों  को  और  अधिक  धनिक  बनाने  के  लिए
 सभी  प्रयास  कर  रही  है  ।  वे  प्रामीण  धनवानों  को  नहीं  छू  रहे  हैं  ।  में  यहाँ  क॒ष्ठना  चाहूंगी  कि  प्रइन  काल  के

 दौरान  वसूली  मृत्य  धढ़ाने  और  पंजाब  की  मण्डियोਂ  में  हड़ताल  के  बारे  में  कुछ  चर्चा  की  गयी  थी  और  दूसरी
 तरफ  यह  प्रश्न  भी  था  कि  सरकार  गेहूं  का  आयात  क्यों  कर  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  श्री  लकूण  गगोई  ने  बहुत
 ही  अनभिज्ञ  व्यक्ति  की  भूमिकां  निभाई  ।  न  तो  उन्होंने  इससे  इन्कार  किया  कि  उन्होंने  आयात  का  फेसक्ता
 किया  है  न  ही  उन्होंने  यह  कहा  कि  थे  इसे  आयात  करेंगे  ।  सेकिन  उन्होंने  हसके  परिणाम  पर  बात  किये  बगैर

 इसको  छिपाने  की  कोशिश  की  ।  उन्होंने  कहा  सरकार  किसी  भी  समय  आयात  कर  सकती  है

 लेकिन  इसका  फेसला  अभी  नहीं  किया  गया  फिर  उन्होंने  कहा

 आमन्त्रित  करने  के  जवाब  में  बहुत  ही  ऊंची  कीमतें  उद्घृत  की  गई  ।”

 उन्होंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  किसने  ये  ऊंची  कीमतें  उद्धृत

 यहाँ  आपको  यह  स्पष्ट  कर  हूं  कि  दुर्भाग्य  से  यह  बात  मुझे  मालूम  हे  ।  ये  पंजाब  की  हरित  पट्टी  के

 और  किसी  अन्य  जगह  की  हरित  पट्टी  के  वे  लोग  हैं  जिन्होंने  इस  खरीद  मेंਂ  सहयोग  नहीं  किया  है  नहीं  इस
 सरकार  ने  गंधीर  रूप  से  इस  पर  कोशिश  की  हे  ।  एक  बाल  और  है  ।  इस  निधिदा  पर  सभसे  पड़ले  अमल

 करने  वाले  भी  अर्थात  पंजाब  के  त्तोग  थे  ।  यहाँ  मेंਂ  बता  हूँ  कि  जिस  निविदा  की  उन्होंने  बात  की  हे  वह

 प्रथम  निषिद्दा  630  रूपये  प्रति  क्विंटल  से  कम-नहीं  थी  ।  जरा  कल्पना  कीजिए  कि  हसे  बाजार  मृत््य  पर  भी  न

 बेच  कर  इसी  पर  दृढ़  रहते  हुए  अपने  ही  देश  से  अपनी  ही  सरकार  से  630  रुपये  के  हिसाब  से  मैं  तो

 यही  कहूँगी  कि  आप  दोनों  हाथों  से  नहीं  बटोर  सकते  हैं  ।  आप  एक  रास्ते  चलिए  ।  आप  निर्धनों  में  निर्घन  पर

 गौर  करें  ।  आपको  इस  समय  गेहूं  का  आयात  करना  पड़ेगा  क्योंकि  आप  खरीद  नहीं  कर  पाये  ।  उन्होंने  कहा

 था  कि  यह  पिछले  वर्ष  की  तरह  ही  कम  हे  ।  लेकिन  यह  स्थिति  पिछले  वर्ष  की  तरह  नहीं  हे  ।  कया

 होगा  ?  क्या  आप  यह  मुल्य  देंगे  ?  अन्यथा  आपको  यह  नहीं  मिलेगा  ।  क्योंकि  अन्तर्राष्ट्रीय  आजार  हस  तरह
 का  नहीं  है  कि  फिर  भी  वे  अब  कम  मुल्य  लगाये  ।  वस्तुतः  यह  दूसरी  आत  हे  ।  यह  भी  बहुत  ऊंची  हे  ।

 सरकार  केसे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  लेकिन  यदि  यह  चल  भी  रही  है  तो  केवत्त  नाम  मात्र  को

 चल  रही  हे  ?  इसे  कहाँ  से  छोड़ना  होगा  ?  कल  मैंने  कहा  था  कि  म्यूचअल  फंड  के  लिए  न  तो  श्री  रामेश्वर
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 ठाकुर  न  ही  श्री  दलबीर  सिंह  को  न  ही  मुझे  कीमत  चुकानी  होगी  ।  यहाँ  में  वही  भात  कहूंगी  ।  इसकी  कीमत

 कौन  चुकायेगा  ?  यह्ट  वास्तव  में  कठिन  स्थिति  है  और  मुद्रा  स्थिति  का  दबाव  भी  रहेगा  ।  इससे  गरीबों  का

 क्या  होगा  ?  भूख  से  मौतें  केवल  कपड़ा  मजदूरों  की  ही  नहीं  होगी  बल्कि  यह  तो  गरीब  लोगों  मेंਂ  भी  बदेंगी  ।  में

 जानना  चाहती  हूँ  कि  इस  स्थिति  से  कैसे  निपटेंगे  ।

 इस  संबंध  मेंਂ  में  महिलाओं  के  बारे  में  कुछ  कहूंगी  ।  कल  महिलाओं  के  बारे  में  काफी  कुछ  कड्डा  गया
 और  यह  कहा  गया  कि  महिला  उद्योगपतियों  को  आयकर  में  छुष्ट  दी  जा  रही  ताकि  वे  समृद्ध  हों  सके  आदि
 आदि  ।  मुझे  माफ  करें  ।  यह  वास्तव  में  राजनेतिक  चाल  है  ।  न  ही  में  उन  लोगों  से  भी  सहमत  हूँ  जो  उच्च
 स्टौज  मेंਂ  भी  छूट  चाहते  हें  जैसे  कि  श्री  संतोष  मोहन  देव  ने  कहा  था  |  बात  यद्द  हे  कि  यदि  आप  लाखों
 महिलाओं  के  लिए  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  पद्ठला  काम  यद्द  करना  चाहिए  कि  आवश्यक  वस्तुओं  पर
 अधिक  उत्पाद  शुक्षक  नहीं  लगायें  ।  यही  सब  बातों  की  मृल्त  पायी  है  ।  आप  इसे  हटा  और  हमें  बतायें  कि

 आपने  जो  आयकर  स्लैज  बनाई  हे  उस  पर  छूट  क्यों  दी  जाये  ।  यह  महिलाओं  से  मरताव  करने  का  तरीका  नहीं

 है  ।  में  आपको  अपने  देश  का  अनुभव  बताती  हूँ  ।  जो  भी  संघर्ष  हमने  किए  हैं  उनके  बारे  में  मुझे  याद  हे  कि  वे
 सभी  संघर्ष  जिनमें  हमने  सफलता  पायी  उनमें  आज  तक  वेसे  मेंने  1939  में  आन्दोलन  में  भाग  लिया
 महिलाओं  के  भाग  लेने  की  बज  से  सफलता  डासिल  की  हे  ।  अन्यथा  किसी  भी  आन्दोलन  मेंਂ  सफलता  नहीं

 मिलती  ।  मैं  सरकार  को  सीधे  बंता  हूँ  कि  यदि  यही  नीति  रही  तो  महिलायें  आपको  नहीं  छोडेंगी  ।  वे  विनम्र

 रहती  हैं  लेकिन  जब  अक्सर  आता  है  तो  भड़क  भी  सकती  ऐसी  स्थिति  आ  सकती

 निधियों  के  आमंटन  के  बारे  में  भी  एक  बात  है  ।  बाढ़  नियंत्रण  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कुत्त
 आबंटन  में  40  करोड़  रुपये  की  कमी  कर  दी  गयी  अर्थात्  1991-92  मेंਂ  जुलाई  से  मार्च  तक  पांच  प्रतिशत

 कमी  की  है  ।  इस  समय  यह  कहा  गया  हे  कि  इस  वर्ष  इस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जायेगी  ।

 हमें  याद  रखना  चाहिए  कि  मुद्रास्फीति  की  दर  12-13  प्रतिशत  है  ।  हस  दस  प्रतिशत  चृद्वि  को  तो

 पुद्रास्फीति  ही  ले  हूबेगी  ।  कृषि  के  लिये  यह  आबंटन  वास्तव  मे  वृद्धि  नहीं  हे  ।  हथकरघा  क्षेत्र  के आबंटन

 को  262  करोड़  रुपये  से  घटाकर  216  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  मुद्रास्फीति  के  संदर्भ  में  तो  यह

 स्वाभाविक  रूप  से  काफी  कम  है  ।  कएपना  कीजिए  कि  ग्रामीण  बुनकरों  की  क्या  स्थिति  होगी  ।

 प्रम्पूर्ण  कपड़ा  उद्योग  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  लेकिन  हथकरघा  क्षेत्र  पर  ज्यादा  प्रप्नाव  पड़ेगा  ।  अतः  कृपया  स्थिति

 को  समझने  की  कोशिश  करें  ।

 एक  बात  और  है  ।  मध्यम  थर्ग  को  हाल  मेंਂ  दी  गयी  राहत  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।

 केकिन  में  तो  कहूंगी  कि  इस  संबंध  में  प्रत्येक  समाचार  पत्र  ने  टिप्पणी  की  हे  और  मैंने  भी  गौर  किया  है  कि  जो

 कुछ  भी  एक  हाथ  से  दिया  गया  हे  उसे  दूसरे  हाथ  से  ले  लिया  गया  है  ।  हो  सकता  है  कि  ज्यादा  ही  दो  लिया

 गया  हो  ।  ये  सारी  गणना  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  वास्तव  मेंਂ  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  हे  ।  यह  बात  वहाँ  कही

 गयी  है  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  अपनी  बात  को  अमल  करवाने  का  यह  सह्टी  तरीका  है  ।  कृपया  मुझे  अपनी  भाषा

 के  लिए  माफ  यह  तो  जो  कुछ  मेने  रियायतों  के  बारे  में  कहा  था  उससे  संबद  हे  ।

 महिलाओं  के  बारे  में  मेने  पहले  कुछ  कहा  था  और  में  अब  एक  अन्य  बात  बताउरंगी  ।  आपने  कर  लगाये

 हैं  जिसके  बारे  में  मैंने  पहले  कष्ठा  था  ।  आपने  सरकारी  कर्मचारियों  का  महंगाई  भत्ता  अरढ़ाया  हे  ।  लेकिन  जो

 कर्मचारियों  की  विधवायें  है  यदि  उन्हें  रोजगार  प्राप्त  है  तो  उन्हें  महंगाई  भत्ता  नहीं  मिलेगा  ।  आपका  कहना  हे

 कि  उन्हें  दो  बार  महंगाई  भत्ता  मिता  है  ।  ऐसा  क्यों  है  ?  बात  यह  हे  कि  बह  कमा  रही  वह  श्रम  कर  रही

 है  ।  इसीलिए  आप  उन्हें  महंगाई  भत्ता  दे  रहे  हैं  और  इसी  वजह  से  उन्हें  पेंशन  का  हक  प्राप्त  हे  ।  उन्हें  महैगाई

 प्तता  क्यों  नहीं  मिलना  चाहिए  ?
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 क्या  में  आपको  आंगनबाड़ी  ओर  बालवाड़ी  की  याद  दिलाऊं  ?  में  ब्रीमार  पड़ी  थी  और  जब  यह्द  मुद्दा
 उठाया  गया  तो  में  डमारे  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  का  उत्तर  नहीं  सुन  सकी  ।  एक  बात  जानना  चाहती

 आप  महिस्ता  समुदाय  के  इतने  जड़े  भाग  को  वास्तव  मेंਂ  कितना  कुछ  दे  रहे  हैं  ?  में  यह  प्रश्न  पूछती  हूँ
 क्योंकि  एक  अखिल  भारतीय  यूनियन  का  अध्यक्ष  होने  के  नाते  मुझे  उनसे  काफी  संख्या  में  पत्र

 प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 काला  घन  एकत्र  करने  के  आर  में  काफी  कुछ  कह्ठा  गया  है  या  आपके  कर-अपवर्चन  के  विरुद्ध  उठाये
 कदमों  के  बारे  में  भी  काफी  कुछ  कहा  गया  हे  ।  परन्तु  कया  मैंਂ  पूछ  सकती  हूँ  कि  इस  सरकार  विशेष  के  सत्ता
 में  आने  से  पहले  बीच  मेਂ  किसी  और  की  सरकार  थी  और  उससे  पहले  कप्रिस  की  सरकार  थी  इन  वर्षों  मेंਂ  ऐसे
 कौन  से  घराने  हैं  जिन्होंने  में  शून्य  कर  अदा  किया  क्या  यह  टाटा  आदि  नहीं  अतः

 एकाधिकारवादियों  और  बहुराष्टीय  कम्पनियों  के  प्रति  आपके  वर्तमान  दृष्टिकोण  द्वारा  शून्य  कर  अदायगी  को

 ब्रहुत  बढ़ावा  मिलेगा  ।  कत्त  मेंने  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  थी  ।  क्या  वे  इतने  अच्छे  हैं  कि  कूद  कर  आपके

 जात  में  आ  मैं  तो  कम  से  कम  इस  पर  विश्वास  नहीं  करती  हूँ  कि  ऐसी  कोई  बात
 हो  सकती  है  ।

 इससे  पहले  कि  में  समाप्त  करू  मेंਂ  एक  बात  जानना  क्योंकि  कुछ  पुरुष  और  महिलाओं  ने  मुझे
 इसके  बारे  में  पूछा  है  ।  मैंने  सुना  हे  कि  श्रीमान  मोहनसिंद  जी  ने  स्वतन्त्रता  सैनानियों  से  भेंट  की  थी  और

 उनसे  उन्होंने  अनुरोध  किया  था  कि  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  बढ़ाई  जाय  ।  में  हमेशा  ह्वतन्त्रता  सैनानियों  के

 हिल  के  लिए  लड़ती  रही  हूँ  ।  सन््तोष  दा  इसे  अच्छी  तरह  जानते  हें  ।  ऐसे  झ्ुुठे  मामत्तों  के  अलावा  जिनको

 आपकी  सरकार  ने  पेंशन  दी  हे  ऐसे  कितने  वास्तविक  मामले  हें  जिन्हें  700  रूपये  मिल  रहे  हैं  ?  एक  स्वतन्त्रता

 सैनिक  सम्मेज्नन  पुरस्कार  भी  लेकिन  में  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  आप  इस  वायदे  को

 निभा  रहे  हैं  ।

 कुछ  भी  जो  बातें  मैंने  कल्त  कही  थींਂ  तथा  जो  आज  कहींਂ  उनमें  यह  स्पष्ट  हे  कि  इस  वित्त

 विधेयक  के  वर्तमान  रूप  तथा  इसके  पीछे  छिपी  धारणा  का  मेਂ  अपनी  ओर  से  तथा  अपनी  पार्टी  की  ओर  से

 विरोध  करती  हूँ  ।

 क्योंकि  श्री  मनमोहन  सिंड  जी  आ  गये  इसलिए  में  केवल  एक  बात  कहना  पिछली  बार  भी

 जब  मैंने  विस  विधेयक  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किए  थे  तो  आपने  इस  दोरान  उपस्थित  रहने  का  शिष्टाचार

 नहीं  निभाया  था  ।  आपने  कहा  था  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  मुझसे  चर्चा  करेंगे  ।  परन्तु  आपने  कभी  भी  चर्चा

 नहीं  की  ।  में  आपसे  वही  बात  मैंने  सोचा  था  कि  अगर  आप  उपस्थित  होंगे  तो  मैं

 फिर  वही  मुद्दा  उठाऊंगी  ।

 विदेशी  मुंद्रा  बचाने  के  सम्बन्ध  में  मैंने  आपको  सुझाव  दिया  था  कि  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  कम  से

 कैम  कुछ  घरेलू  उड़ाने  रह  तो  कर  ही  देनी  चाष्टियें  ।  परन्तु  उसके  विपरीत  आपने  घरेलू  उड़ानों  की  संछ्या  और

 बढ़ा  दी  हैं  ।  में  हवाई  उड़ानों  का  अधिक  उपयोग  नहीं  करती  हूँ  ।  परन्तु  एक  दिन  मैं  नागपुर  तथा  रायपुर

 गई  ।  मैंने  वहाँ  क्या  देखा  ?  मेने  देश्वा  कि  पचास  प्रतिशत  सीटेਂ  खाली  पड़ी  थीं  ।  एक  दिन  में  वायुद्ुत  सेवा  से

 जाना  चाहती  थी  तथा  मैंने  सीटों  की  उपलब्धता  करे  बारे  में  पछा  ।  उन्होंने  अताया  कि  उनके  पास  75  सीटेਂ  खाली

 हैं  |  जब  मैं  श्री  सिंधिया  के  शहर  ग्वालियर  से  आ  रही  तो  भी  यही  स्थिति  थी  ।  क्या  स्थिति  से  निपटने  का

 यही  तरीका  आपने  नई  उड़ाने  आरम्भ  क्यों  की  ?  हि
 इस  प्रशन  का  उत्तर  आपको  देना  होगा  ।  आप  अपना  पिछली  आर  दिया  गया  उत्तर  नहीं  बोहरा  देना  कि

 मैं  सभी  संचार  माध्यमों  में  विध्न  डालना  चाहती  हूँਂ  ।  यह  सुझाव  मैं  इसलिए  दे  रही  हूं  क्योंकि  कोई  भी  गरीब

 आदमी  घरेलू  उड़ानों  का  प्रयोग  नहीं  करता  धन्यवाद  '
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 भरी  चन्दृल्लाल  चन्द्राकर  सभापति  यह  जो  बजट  फरवरी  के  महीने  में  पेश  होता  है
 वही  उँग्रेजों  के  जमाने  में  ठतनके  लाभ  की  दृष्टि  से  यह  पेश  किया  जाता  था  ।  इतने  अर्से  के  बाद  अभी  भी  हमारे
 देश  में  जो  बजट  फरवरी  में  पेश  होता  है  उससे  ऐसा  लगता  अनुमान  है  कि  कई  हजार  करोड़  रूपए  की  हमारे
 देश  में  अर्बादी  हो  जाती  है  ।  यदि  आप  इस  बजट  को  वर्षा  ऋतु  के  बाद  चाद्दे  आप  नवम्भर  में  पेश्षा  करें  या
 नवम्बर  के  आखिर  मेंਂ  लेकिन  वर्षा  ऋतु  के  आद  करने  से  यह  हो  जाता  है  कि  समुये  देश  मेਂ  कैसे  हमारे
 अनाज  की  फसल्न  हो  रही  पानी  कितना  कितना  बिजली  का  उत्पादन  साही  जानकारी  मित्ष  जाती
 हैं  ।  इसलिए  हमारे  देश  का  जो  व्यापारी  वर्ग  है  वह  अपना  बजट  करीब-करीब  दिवाली  के  बाद  करता  है  ।  तो  में
 खास  तौर  से  उपने  वित्त  मंत्री  जी  से  जो  बहुत  साज्न  से  आर्थिक  स्थिति  की  जांच  करते  रहे  हैं  उनसे  मेਂ  विशेष

 अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  जार  आप  अजट  फिर  से  नवम्धर  के  महीने  में  पेश  करें  जोकि  देश  की  वास्तविक
 स्थिति  पर  प्रकाश  डाल  सके  ।

 अभी  क्या  होता  हे  कि  आप  पांच  फरवरी  में  बजट  पेश  करते  अप्रेल  के  आख़िर  में  या  मई  मेंਂ  पैसा
 जाता  किसी  गांव  या  जिले  में  और  उस  पैसे  का  दुरुपयोग  होता  वर्षा  हो  जाती  है  ।  असम  में  क्या  उपयोग
 होगा  ?  असम  मेंਂ  आरिश  आ  जाती  हे  तथ्र  अजट  पहुंचता  है  ।  इसी  तरह  से  और  राज्यों  का  भी  है  ।  मेरा  कहने
 का  तातपर्य  यह  हे  कि  बजट  निश्चित  रूप  से  आप  नवम्बर  में  पेश  करें  तो  आपकी  बड़ी  कृपा
 होगी  ।

 दूसरी  बात  यह  हे  कि  बजट  हमारे  देश  की  आर्थिक्र  स्थिति  का  दर्पण  होता  हे  ।  हम॑  सभी  जानते  हैं  कि

 हमारे  देश  कई  समस्याएं  हैं  ।  लेकिन  उसमें  दो-तीन  समस्याएं  ऐसी  हैं  जिसके  संबंध  मेਂ  इस  देशा  को  विचार
 करना  चाहिए  विचार  करना  चाहिए  ओर  आगे  भी  विचार  करना  वह  हे  देश  की  बढ़ती  हुई
 बेरोज़गारी  ।  हसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हमारे  यहां  बेरोजगार  युवकों  की  अढ़ती  हुई  संख्या  हे  ।  कहने  को  यह

 संछ्या  4  करोड़  20  लाख  हे  लेकिन  इनकी  संख्या  कई  गुणा  अधिक  है  ।  लेकिन  हसमें  कुछ  ठोस  ओर  व्यापक

 कदम  उठाने  की  आवश्यकता  हे  जो  इस  ब्रजट  में  नहीं  दिखायी  देते  हैं  ।  मेरा  एक  सुझाव  हे  कि  जितनी  हमारे

 देश  की  प्रामपैचायतें  |  लाख  15  हजार  के  हरएक  प्राम-पंचायत  कम  से  कम  छोटे  और  मध्यम

 उद्योग  खोले  जाएं  जिसमेंਂ  लगभग  100  लड़के  ओर  लड़कियों  को  काम  पर  लगाया  जाएँ  ।  हसके  लिए  गुंजाइश

 बहुत  है  ।  चाहे  ये  उद्योग  कृषि  से  संबंधित  हों  या  किसी  और  चीज  से  ये  उद्योग  खोले  जा  सकते  हैं  ।

 हरएक  चीज  को  शहर  में  ग्लोलने  के  कारण  ही  गांव  के  लोग  शहर  में  आ  रहे  हैਂ  और  अस  रहे  हैं  जिसके  कारण

 यहां  पर  मकान  की  बिजली  और  अन्य  हर  चीज  की  समस्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  यदि  आप  गांव

 में  डी  उद्योग  खोलेंगे  तो  थे  वही  पर  नोकरी  कर  लेंगे  और  आपके  यहां  ज्यादा  समस्याएं  नहीं

 होगी  ।  *

 इसके  लिए  स्वर्गीय  नेता  श्री  राजीव  जी  ने  एक  स्माल  एण्ड  टाइनी  इण्डस्टरी  डिवेलेपमेंट  बेंक  खोला

 जिसका  हेडक्वार्ट  लखनऊ  मेंਂ  हे  ।  उसका  मकसद  यह  था  कि  अधिक  से  अधिक  छोटी  और  टाइनी

 हण्डस्टरीज  गांवों  मेंਂ  जाएं  ।  इस  बैंक  को  जितना  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  जितना  आदर  देना  चाहिए
 उतना  नहीं  दिया  गया  ।  हन  कारणों  इतना  ही  अभी  हमारे  जितने  चाहे  मध्यम  उद्योग  जितने

 भी  बढ़े-बढ़े  उद्योग  जैसे  कि  वित्त  मंत्री  और  हमारी  सरकार  की  आशा  है  जितने  उद्योग  ऐसा
 लगता  है  यहां  सम  साधन  उपलब्ध  हें  ।  बम्बई  दिएली  हो  या  अहमदाबाद  बड़े-बड़े  शदरों  में  मुझे  खुलने
 की  आशा  नजर  आ  रही  मेकिन  क्या  वित्त  मंत्री  जी  हस  बात  का  छ्यात्त  रखेंगे  कि  ऐसे  अधिक  से  अधिक

 उद्योग  हमारे  ऐसे  क्षेत्रों  जहां  उद्योग  नहीं  छोटे  शहरों  में  हमारे  प्रदेशों  की  राजधानियों  में  जाएं  जिससे  कि
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 सबके  सभ  उद्योग  बड़े  शहरों  में  न  जा  कर  छोटे  शहरों  में  भी  पहुंचे  ।  इससे  महुत  से  लोगों  को  काम  मिलेगा
 और  यहां  के  वातावरण  और  पानी  तथा  बिजली  की  समस्याएं  कम  होंगी  ।  एक  तरफ  तो  हम  बड़े  उद्योगों  को
 लगाने  खोलने  उनके  नियम-कानून  को  बहुत  शिथिल  कर  रहे  करना  भी  क्योंकि  उद्योग
 खोलने  की  जरूरत  लेकिन  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  उच्चोगों  पर  नियंत्रण  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  यह  केसे  बढ़
 रहा  है  ?  जैसे  10,  12  या  ।5  डिपार्टमेंट  होते  उनके  इंस्पेक्टर  जाते  10,  12.  15  विभागों  के  इण्डस्टरी  के

 इंस्पेक्टर  जाते  तो उनका  बहुत-सा  काम  रूकता  है  ।  छोटे-छोटे  उशोगवालोंਂ  के  पास  अकाउंटेंट  या  क्लर्क  या

 इतना  अधिक  स्टाफ  नहीं  होता  हे  कि  रोज-रोज  अपने  दस्तावेज  दिखाएं  जिसके  कारण  उत्पादन  भी  कम  होता  है

 और  ध्रष्टाचार  को  भी  अहुत  ज्यादा  प्रोत्साहन  मिलता  हे  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से खास  तौर  से  अनुरोध  करूँगा  कि

 इन  छोटे  उद्योगों  पर  जिस  तरह  से  रोज-रोज  नियम  अधिक  कड़ा  किया  जा  रहा  हे  उसको  टीला  करें  ।  लेकिन

 साथ  ही  साथ  उन  पर  नियंत्रण  रखना  भी  जरूरी  हे  ।  लेकिन  इस  तरह  से  नहीं  कि  उनके  उत्पादन  मेंਂ  कमी  हो

 ओर  प्रष्टाचार  भी  बढ़े  ।  अभी  हमारे  देश  मेंਂ  क्या  हो  रहा  जो  युवक  हैं  वे  उद्योगों  में  या  ठेकेदारी  मेंਂ  घुसना
 चाहते  हैं  लेकिन  जो  बड़े-बड़े  घाघ  बेठे  हुए  हिन्दी  मेਂ  कमी  घाध  कह  देते  हें  कप्ती  माफिया  कह  देते

 तरइ-तरषह  के  उनके  नाम  जो  नये  युवक  घुसना  चाहते  हैंਂ  उनको  बन्दृक  की  नोक  यहां  तक  कि  हजूर
 सरकारी  दफतरों  में  बनच्दूक  की  नोक  पर  ठेकेदारी  वे  लोग  ले  लेते  हैं  ।

 और  फिर  वे  किसी  को  बेचते  हैं  ।  दिन-प्रति-दिन  यह  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इतना  ही  नहीं  युवक  लोग

 ठेकेदारी  ले  होते  हैं  और  थे  उनको  चज़ाने  नहीं  देते  हैं  ।  उसमें  हमारे  जिले  के  चाहे  कलेक्टर  एस०  पी०  हो

 या  जिनको  बड़े-बड़े  माफिया  या  दादा  कहते  हैं  या  असामाजिक  तत्य  उनका  वे  साथ  देते  हैं  जिससे  उनको

 लाभ  हो  जाता  है  ।  जो  युवक  इस  काम  मेंਂ  आते  हैं  तो  उनको  बढ़ने  नहीं  देते  हैं  ।  हो  क्या  रहा  है  ?  सार्वजनिक

 क्षेत्र  निजी  उद्योग  और  ज्वाइंट  सेक्टर  की  बात  करते  हैं  ।  निजी  उधोग  जब  सिक  हो  जाता  हे  तो  कहते  हें  कि

 सरकार  इसको  नियंत्रण  मेਂ  ले  ले  ।  जब  पब्लिक  सैक्टर  की  बात  करते  हैं  तो  कहते  कि  निजी  उद्योग  को  दे

 दिजिए  ।  हमारे  अंगाल  के  भाई  नाराज  न  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  साफ  आत  यह  है  कि  वहां  पर  बहुंत
 से  सैक्टर  मिले  हुए  हैं  और  बहुत  से  निजी  उधोग  में  तेजी  से  चले  गए  हैं  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  हस  तरष्ठ  से
 हो  ।  आज  चाष्टे  निजी  उद्योग  चाहे  सरकारी  उद्योग  हो  या  ज्वाइंट  सैक्टर  तो  उसमेंਂ  एफीशियेंट  सेक्टर

 मतलब  यह  कि  उसकी  हर  चीज  में  मेनेजमेंट  की  ओर  ध्यान  उसमेंਂ  मजबूर  अपना  काम  करते  हैंਂ
 और  अपना  पेसा  लेकर  चल  देते  है  ।  निजी  पब्लिक  सैक्टर  या  ज्वाइंट  सैक््टर  में  जो  सिक  हो  रहे  हें

 तो  उसमें  मैनेजमेंट  डिफेक्टीव  है  ।  उसमें  सुधार  ल्ञाने  के  लिए  वित्त  मंत्री  जी  कुछ  मैनेजमेंट  ट्रेनिंग  के  कोर्स

 खोलिए  चाहे  मैनेजमेंट  प्रोफेशनल्स  को  दीजिए  क्योंकि  हर  जगह  आइ  ए  आइ  एफ  एस  या  आइ  पी  एस
 हैं  ।  इसलिए  कुछ  सात  पहले  आह  इ  इंडियन  हकोनोमिक  सर्विस  को  छोला  गया  था  क्योकि  जो  बढ़े-मढ़े
 घाघ  हैं  आहइ०ए०एस०  वगैरह  वे  इसको  चल्तने  नहीं  देते  ।  इसलिए  प्रोफेशनल्स  उसमें  रहने  चाहिए  ताकि  निजी

 पब्लिक  सैक्टर  या  ज्वाइंट  सेक्टर  मे  सिक्क  न  हो  पाए  ।  एक  तो  हल्लैक्टीसिटी  भोई  और  स्टैट

 टॉन्सपोर्ट  हर  राज्य  में  हे  ।  इनकी  हालत  बहुत  खराब  हे  और  ये  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।  यह  कहा  जाता  है  कि

 इनको  सुधारने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  दे दीजिए  ।  निजी  सैक्टर  में  देने  स ेआप  समझते  हे  कि  क्या  सुधार  हो
 जायेगा  ?  हर  हालत  में  एफीशियेंट  मेनेजमेंट  लाइए  और  इसमेਂ  किसी  तरह  से  पोतिटिक्स  नहीं  आने  दीजिए  ।

 उनको  थोड़ा-सा  काम  करने  दीजिए  और  उस  पर  लगाम  भी  रख्िए  ।  स्टेट  टॉन्सपोर्ट  और  इक्ैक्ट्रीसिटी  बोर्ड  को

 नियंत्रण  में  करें  ।  छोटे  उद्योगों  की  चर्चा  में  नहीं  करना  चाहता  ।  हमारे  देश  मेਂ  क्या  हो  रहा  हे  ।  हमने  सात
 पंचवर्षीय  योजनाएं  बनाई  हे  ।  लेकिन  क्षेत्रीय  असमानता  बढ़ती  जा  रही  है  चाहे  आप  पूर्वी  ठत्सर  प्रदेश  में  देखें
 या  मध्य  प्रदेश  के  पूर्वी  हिस्से  में  चाहे  भिहार  के  झारखंड  को  ऐसे  बहुत  से  क्षेत्र  हैं  ।  मेरा  सुझाव  हे

 कि  आप  हिम्मत  करके  इसको  केश्रीनेट  में  रखिए  और  छोटे-छोटे  राज्य  बना  दीजिए  ।  यह  कष्टा  जाता  हे  कि

 पेन्होरा  बाक्स  छुलने  पर  झगड़ा  लेकिन  हमारे  जो  32-33  राज्य  हैं  और  हो  सकता  है  कि  बढ़कर  40  हो
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 हससे  डरना  नहीं  चाहिए  ।  इससे  प्रशासन  में  ज्यादा  खर्च  होगा  तो  उससे  ज्यादा
 ल्ञाप्

 भी  होगा
 |

 उदाहरण  के  लिए  कहना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  के  सात  जिले  हैंਂ  जिसको  छत्तीसगढ़  कहते  हें  ।  वहां  की

 स्थिति  ऐसी  है  कि  वहां  से  काफी  आय  होती  डे  ।

 3.00  पम्र८  प७

 छत्तीसगढ़  में  बस्तर  रायगढ़  शहडोज़  नलगांव  दुर्ग  और  भी  हैं  ।  इनकी  आमदनी  बहुत
 अधिक  हे  ।  चाहे  कारखाने  से  चाहे  भिलाई  स्टील  प्लांट  से  चाहे  कोरबा  से  चाह्टे  भस्तर  के  जंगरों
 से  चाहे  भ्रे्ञाडिया  से  हो  या  खनिजों  से  हो  ।  लेकिन  वहां  की  राज्य  सरकार  वहां  खर्च  करने  के  लिए  सो-डेढ़
 सौ  करोड़  रुपया  डी  देती  है  ।  छत्तीसगढ़  के  व्यापारी  वर्ग  सभी  यह  चाहते  हें  कि

 छत्तीसगढ़  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  अज़ग  से  राज्य  बनाया  जाये  ।  वह्द  इसलिए  भी  जरूरी  हे  कि  वहां  पर
 बेरोजगारी  बढ़  रही  वहां  के  युवकों  को  कोई  काम  नहीं  मित्त  रहा  हे  ।  जब  मध्य  प्रदेश  राज्य  बनाया  गया  तो

 उस  समय  पूर्व  और  पश्चिम  के  जो  छोटे-छोटे  हिस्से  रह  गये  थे  उनको  मिलाकर  मध्य  प्रदेश
 बना  दिया  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सात  नदियां  हें  ।  लेकिन  वहां  की  प्रांतीय  सरकार  इनका  ठीक  से  दोहन  नहीं  कर  पा  रही
 पानी  का  उपयोग  होना  चाष्ढे  वह  उड़ीसा  या  यू०  पी०  में  ही  इमें  कोई  एतराज

 नहीं  हे  ।  लेकिन  मध्य  प्रदेश  के  किसानों  को  सिंचाई  के  लिए  पानी  पद्चले  मिलना  जो  कि  नहीं  मिल  रहा

 है  ।  क्योंकि  वह्दां  नदियों  पर  बड़ी  सिंचाई  योजनायें  नष्ठीਂ  बन  रही  हे  ।  हम  कई  सालों  से  देख  रहे  हें  वां  की

 घरती  उपजाऊ  मजदूर  मेहनती  वहां  के  त्नोग  तुलनात्मक  दृष्टि  से  काफी  ईमानदार  हैं  ।  इसलिए  वहां  पर

 अगर  सिंचाई  की  व्यवस्था  ठीक  हो  जाये  तो  आज  मध्य  प्रदेश  देश  को  चावल  हत्यादि  दे

 सकता  है  ।  जैसे  अमरीका  कष्दता  हे  कि  हम  भारत  को  गेहूं  नहीं  देंगे  क्योंकि  वह  क्यूभा  को  चावल  दे  रहा

 यद्द  परिष्िशति  भी  पेदा  नहीं  हो  सकती  ।  उसके  लिए  हम  वहीं  पर  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  मेरा

 आपसे  निवेदन  हे  कि  आप  हर  हालत  में  मध्य  प्रदेश  की  सातों  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  हो  इसके  लिए  वहां

 की  सरकार  स्ले  कह्ढें  और  जो  पेसा  यहां  से  दिया  जाता  है  उसका  उपयोग  होता  हे  या  हस  घर  भी  आपका

 कोई  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।  जिससे  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  हो  सके  ।  इसलिए  जब  भी  कमी  छोटे-छोटे

 राज्य  बनाने  की  बात  छत्तीसगढ़  का  एक  राज्य  जरूर  बनाया

 वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  में  उधोगों  को  प्रोत्साइन  देने  के  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कई  किस्म
 के  महत्वपूर्ण  कदम  उठाये  में  इसके  लिए  उनको  धन्यवाद  देता  हैँ  और  इसका  स्वागत  करता  हूँ  |  हम  यह

 भी  चाहते  हें  कि  हसके  साथ  ही  साथ  छोटे  घरेलू  प्रामीण  उद्योगों  और  मंझोले  उद्योगों  को  मी

 अच्छी  तरह  से  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।  इसके  अलावा  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  भी  बहुत  आवश्यकता  हे  ।

 फल्लों  कृषि  की  अन्य  चीजों  का  उत्पादन  भी  बढ़ना  दालों-तेलों  के  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भी

 सरकार  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  साथ  ही  साथ  जो  जंगत्त  कट  रहे  हैं  उन  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मध्य

 प्रदेश  मेਂ  लोग  सागौन  के  पेड़  लगाते  हैं  और  साल  में  उसे  काट  देते  हैं  ।  इसलिए  जंगलोਂ  के  रख-रखाव

 के  लिए  पर्याप्त  हेतजाम  होना  चाहिए  ।

 आज  दुनिया  मे  तीन  होर्टिकल्चर  यूनिवर्सिटीज़  हैं  ।  एक  कनाडा  दूसरी  स्थिट्जरकैंड  में  और  तीसरी
 “

 हिमाचल  प्रदेश  में  ।  होर्टिकल्चर  यूनिवर्सिटीज  मेंਂ  जंगल  फलों  के  पेड़  जगाने  का  विषय  होना  चाडिए

 और  इन  कामों  के  लिए  इसमें  प्रोत्साहन  देना  वराहिए  ।  आप  हमारी  खेती  को  भ ्रोत्साइन  देंगे  तो  हमारा  उत्पादन

 भी  बढ़ेगा  और  हमेਂ  अधिक  अनाज  भी  मिलेगा  ।  क्योंकि  जनसंख्या  तेजी  से  बढ़  रही  हे  उसके  लिए  भी  अनाज

 चाहिए  ।  आपने  बहुत  कुछ  प्रतिबंध  लगाया  हे  कि  देश  की  आबादी  कम  हो  लेकिन  फिर  भी  मेंਂ  क्ठता  हूं  कि  देश
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 की  आबादी  भढ़  रही  हे  ।  हालांकि  उसको  रोकने  के  लिए  1977  में  कुछ  किया  गया  जिसका  वुष्यरिणाम  कांग्रेस
 पार्टी  ने  भोगा  लेकिन  वित्त  मंत्री  आप  हिम्मत  कीजिये  और  एक  दफा  और  कीजिये  ताकि  बढ़ती  आबादी  पर
 रोक  लगाई  जा  सके  ।

 सभापति  हमारी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मेंਂ  कृषि-उत्पादन  बढ़ाने  के  फलों  का  उत्पादन
 बढ़ाने  के लिए  और  जंगलों  का  सही  मायनों  मे  विस्तार  करने  के  दलहन  एवं  तिलहन  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  ठोस  कदम  उठाये  हैं  ।  दलह्न  और  तिलहन  के  लिए  आप  हर  स्टेट  को  सबसिडी  देते  हैं  सेकिन  यह
 समसिडी  किसानों  को  नहीं  मिलती  पता  नहीं  कहा  जाती  है  ?  इसस्तिए  वित्स  मेत्री  जो  सबसिडी
 छोटे  किसानों  को  देने  के  लिए  भेजते  उसको  बंद  कर  दीजिये  और  उसके  बदले  जो  अनाज  पैदा  ठसको
 ज्यादा  कीमत  दे  दीजिये  ।  उसी  तरष्ठ  से  आज  हमारे  देश  के  किसानों  को  अनाज  के  तिए  जो  पैसा  मित्त  रहा
 वह  बहुत  कम  हे  क्योंकि  उसको  कर्ज़  पर  ज़्यादा  खर्च  करना  पड़  रहा  है  ।  उसकी
 फसलों  में  जो  कीड़े  लगते  उसको  दूर  करने  के  लिए  दवाईयां  भी  ढात्तनी  पड़ती  जमीन  में  खाद  भी
 डालनी  पढ़ती  इसका  खर्च  भी  मद  गया  हे  ।  इसलिए  कम  से  कम  किसानों  को  ज्ञाक्ष  ताथ  पहुंचने  के  सिए
 उनको  ज्याद्ष  कीमत  दें  तो  विदेशों  से  अनाज  मंगाने  की आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  इस  उद्देश्य  के  शिए  देश  में

 ऐसे  उद्योगों  का  निर्माण  हों  जहां  चिशषे्  कस्तुओं  का  उत्पादन  अधिक  इश्  ओर  ध्यान  दें  ।

 सभापति  अभी  हमारे  प्रधान  मेत्री  जी  ने  पच्िलिक  डिस्टिव्यूहान  सिश्टल  के  भरे  में  कक  था  कि

 इसका  सुधार  किया  जायेगा  ।  मैं  अभी  अपने  इलाके  मध्य  प्रदेश  से  होकर  आया  हूं  और  जाला  रच्चता  हूं  लोकिन
 यह  सिस्टम  ज्यों  का  त्यों  हे  और  काम  ठप्प  पड़ा  हुआ  है  ।  वहां  न  गेहूं  मिलता  न  चाक  मिलता  ने

 मिट्टी  का  तेल  मिलता  न  शक्कर  मिलती  है  ।  तीन-चार  महीनों  से  शक्कर  लापता  पता  नहीं  यह  सब

 क्यों  हो  रहा  है  ?  इसमें  किस  की  गलती  इसकी  आप  जांच  करें  ।  जो  ज्ञोक  नाशज़  हो  रहे  हैਂ  और  कहते  हेਂ

 कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  घोषणा  की  है  लेकिन  मिलता  कुछ  नहीं  इसके  लिए  कोई  रास्ता  आप  बतलाहये  ।

 इसको  रोकने  के  लिए  कोई  यदि  कोई  रास्ता  नहीं  बतायेंगे  तो  लोग  यह  नहीं  कड़े  कि  प्रधान  मंत्री  ने  घोषणा  की

 वी  लेकिन  कुछ  मिलता  नहीं  इसलिए  आप  ऐसा  न

 घन्यषाद  ।

 झ्ी  मोहन  सिंह  सभापति  में  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  आपने  इस  वित्त

 विधेयक  के  विरोध  मेंਂ  अपनी  बात  कहने  के  लिए  समय  दिया

 सभापति  जो  कप्रिस  पार्टी  की  सरकार  उसके  बारे  में  यह  कहना  या  शिकायत  करना  कि  इस
 देश  में  ब्रेरोज़गारी  --  ये  सब  इनकी  देन  यह  अब  कोई  शिकायत  की  बात  नहीं  रही  ।  यह

 इसका  आभूषण  इनकी  नीति  और  इनकी  सरकार  के  व्यक्तित्व  का  एक  हिस्सा  हे  ।  इसलिए  उम्मीद  करना
 कि  एकाध  किसी  वित्त  विधेयक  और  बजट  से  इस  देश  की  गरीबी  और  ब्रेकारी  तथा  दुर्भिक्ष  समाप्त  हो

 यह  कल्पना  से  परे  है  और  उन  लोगों  की  ओर  से  कड़ा  गया  कदम  होगा  या  कही  हुई  बात  होगी-जो  पिछले  40
 45  सालों  की  नीति  से  कुछ  आशा  रखते  रहे  हों  ।  पिछले  साज्ञ  भर  की  जो  नीति  वह  इस  दिशा  में  और  तीक्र

 गति  से  इस  देश  में  बढ़ाने  का  काम  करेंगी  ।  जब  पिछला  बजट  आया  उस  समय  भारत  के  वित्त  मैँत्री  ने

 आर  बार  इस  सदन  में  और  हस  देश  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  आने  वाले  दो  महिनों  में  महंगाई

 उसकी  रफ्तार  रुकेगी  और  धीरे-धीरे  हम  उस  पर  काबू  पा  जायेंगे  ।  फिर  इन्होंने  कहा  कि  आने  वाले  अक्तूबर
 और  नषम्भर  तक  इस  महंगाई  पर  काबू  पा  त्तिया  जायेगा  और  अभी  उनका  वक्तज्य  आया  है  कि  आने  वाले  तीन

 वर्षों  में  धीरे-धीरे  इस  देश  में  महंगाई  खत्म  हो  जायेगी  और  हम  उस  पर  काबू  पा  लेंगे  ।  एक  जगह  स्थिर
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 रहकर  अपनी  आात  कहने  का  संकल्प  और  साहस  वित्त  मंत्री  में  स्वयं  इसलिए  नहीं  है  कि  वे  समझते  हैं  कि

 इनकी  नीतियों  से  इस  देश  की  न  महेगाई  रुकने  वाली  न  बेकारी  खत्म  होने  वाली  हे  और  न  हस  देश  में  हर

 पाल  पड़ने  वाला  सुधा  और  अकाल  समाप्त  होने  वाला  हे  ।

 सभापति  अभी  मुद्गास्फीति  की  मात  चल  रही  थी  ।  इनका  दावा  था  कि  मुद्रास्फीति  बहुत  जल्द

 सिंगल  डिजिट  में  हो  जायेगी  लेकिन  अभी  भी  13.27  फीसदी  मुद्रास्फीति  की  रफतार  पिछले  महीने  तक  रिकार्ड

 की  गयी  हे  और  हर  हफले  जो  रिपोर्ट  आ  रही  है  समाचार-पत्रों  में--कभी  कभी  यह  13.7,  13.5  और  13.17,  इसी
 के  आस  पास  घूम  रही  है  ।  जहां  तक  महंगाई  का  सवाल  पिछले  साल  जो  महंगाई  का  थोक  मुल्य  सृचकांक
 20-4-9]  को  192.9  था  और  इस  वर्ष  सात  भर  में  जश्नकि  दावा  किया  गया  कि  हम  महंगाई  को  घटाकर  पिछले

 साल  के  मराबर  कर  उसकी  उपलब्धि  साल  भर  बाद  यह  हे  कि  यह  बढ़कर  19-4-92  को  218.5  हो

 गया  ।  तो  मुद्गा-स्फीति  की  जो  रफ्तार  उसके  मुकाबले  महंगाई  की  रफ्तार  कुछ  अधिक  है  और  इस  रफ्तार

 से  जब  हम  चल  रहे  हैं  तो  हमारे  देश  की  तरक्की  की  जो  रफ्तार  है  उसकी  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।  पांच

 छह  फीसदी  भी  वह  जो  लक्ष्य  यहां  रखते  जो  इनका  महत्वाकांक्षा  है कि  आने  वाले  पांच  वर्षों  में  हम  इतनी
 प्रति  की  रफ्तार  प्राप्त  कर  उतनी  प्राप्त  तो  नहीं  जो  इमारी

 स्फीति  और  महंगाई  की  रफ्तार  हे  वह  इनके  संकल्प  से  तीन  या  चार  गुना  अधिक  उसको  हम  पूरा  नहीं  कर

 सकते  ।  वही  हालत  ब्रेकारी  की  हे  ।  इसीलिए  में  कहना  चाहता  हूँ  कि  एक  तो  बजट  और  वित्त  विधेयक  से  इस
 देश  मेंਂ  गरीबी  ओर  दुर्भिक्ष  खत्म  नष्टीं  हो सकता  ।  आज  इस  देश  में  9  राज्यों  मेंਂ  अकाल  पढ़ा  हुआ  चारों
 तरफ  लोग  अन्न  की  मांग  कर  रहे  हैਂ  और  जो  हमारे  मौसम  के  मविष्य  वक्ता  वे  कहते  हैंਂ  कि  आने  वाला  जो

 मानसुन  है  वह  इतना  लापकारी  हमारे  लिए  नहीं  होगा  कि  आने  वाली  फसत्त  इसनी  अधिक्र  हो  जाए  कि  हम

 इस  देश  में  जो  अकाज्ञ  की  स्थिति  हे  उसका  मुकाबला  कर  सकेਂ  ।  इसलिए  हमको  अपनी  नीतियों  के
 बारे  इस  देश  की  नीतियों  के  बारे  में  नये  सिरे  से  सोचने  पर  मजबूर  होना  पड़ेगा  और  यदि  यह  सरकार
 परिवर्तन  नहीं  करेगी  तो  अकाल  और  बेकारी  की  पीड़ित  जनता  इन्हें  मजबूर  करेगी  उन  नीतियों  में

 परिवर्तन  करने  के  लिए  ।  इस  अजट  में  और  इस  विधेयक  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया
 गया  है  ।  रोज़ाना  प्रधान  मंत्री  की  ओर  से  इस  देश  के  मज़दूरों  को  यह  संदेश  दिया  जाता  हे  कि  हमारी  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  बारे  मेंਂ  जो  नीतियां  हैं  उससे  किसी  की  छेटनी  नहीं  लेकिन  इस  बजट  मेंਂ  केवल  स्वेच्छिक

 सेवानिवृत्ति  योजना  के  अलावा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  मज़दूरों  को  प्रोत्साह्चित  करने  के  लिए  और  उसे  मज़बूत
 बनाने  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।  कानपुर  नगर  एक  पुराना  नगर  है  ।  उसमें  1

 मिलियन  का  टैक्सटाइल  कापोरेशन  था  और  5  मित्नियन  का  ब्रिटिश  इंडिया  कापेरेशन  है  ।  पिछले  1  उप्रैज्ञ  से
 25  हजार  मज़बूर  बिना  वेतन  के  उस  नगर  में  पढ़े  हुए  जो  एफ०सी०आई०  की  एक  यूनिट  गोरखपुर
 कार्यरत  उसमें  साढ़े  तीन  हजार  मजदूर  इसी  ।  मई  से  बिना  वेतन  के  हो  गए  हैं  ।  पिछले  डेढ़  साल  से  वह
 कारखाना  बंद  पढ़ा  है  ।  बेठाकर  वेतन  दिया  जा  रह्ा  था  लेकिन  अप्ती  पहली  मई  को  जब  मजदूर  दिवस  पूरे  देश

 मनाया  जा  रहा  एफे०सी०>आई०  गोरखपुर  की  हकाई  के  मज़दूर  ।  मई  से  बिना  वेतन  के  हो  गए  ।  इसके
 बारे  में  हिन्दुस्तान  की  सरकार  ओर  माननीय  घित्त  मंत्री  का  कोई  ध्यान  नहीं  जा  रहा  है  ।  में  हनसे  कट्ंगा  कि

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  लिए  वे  मज़बूर  जिनकी  सेवा  शर्लें  भरकरार  सार्वजनिक  तौर  पर  प्रधान  मंत्री  ऐसा
 आएपासन  देते  लेकिन  वह  बिना  वेतन  के  क्यों  हो  रहे  हसके  भारे  मेंਂ  गंभीरतापूर्वक  विचार  किया  जाए
 और  जब  वित्त  मंत्री  वित्त  विधेयक  का  उत्तर  देंगे  तो  इस  गंभीर  प्रश्न  पर  भी  आप  कोई  सकारात्मक  उत्सर

 ऐसी  हम  वित्त  मंत्री  जी  से  अपेक्षा  रखते  हैं  ।

 दूसरी  बात  केन्द्र-राज्य  संबंधों  की  हे  ।  अभी  बार-बार  यद्टां  पर  कहा  गया  कि  छोटे  राज्य  कर  दिए  जाएं
 तो  इससे  देश  का  विकास  तेज़ी  से  होगा  ।  इस  देश  का  विकास  छोटे  राज्य  बनाने  से  इस  देश  का  विकास
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 तब  होगा  जब  राज्य  केन्द्र  के  मोहताज  न  हो  ।  हमारी  स्थिति  दूसरी  हो  गई  है  ।  छोटे-छोष्टे  राज्य  जो आप  घना
 एहे  हेंਂ  ओर  बनते  चले  जा  रहे  उनकी  निर्भरता  केम्द्र  सरकार  के  ऊपर  संसाधनों  के  मामतो  मेंਂ  निरंतर  बढ़
 रही  है  ।  सरकारिया  कमीशन  का  जो  दिशा-निर्देश  उसके  संबंध  में  केन्द्र  और  राज्यों  के  वित्तीय  संसाधन
 उसका  निर्धारण  करने  के  बारे  मेंਂ  सरकार  को  गंभोरतापुर्षक  सोचने  की  ज़रूरत  है  |  विभिन्न  राज्यों  में  जो
 वित्तीय  घाटा  एनडीसी  में  भाषण  करते  हुए  वित्ल  मंत्री  जी  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  था  कि  जो  राज्यों  का
 बढ़ता  हुआ  घाटा  केन्द्र  को  इस  बात  के  लिए  मज़बूर  करेगा  कि  जो  विकास  की  मदों  में  हमारी  ओर  से  दी
 जाने  वाली  सहायता  की  राशि  हे  ।  वष्ठ  धीरे  धीरे  खत्म  हो  जायेगी  ।  विद्युत  के  क्षेत्र  हम  आपको  कोई  सहायता
 नहीं  दे  पायेंगे  इसलिये  कि  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  हमारे  लिये  ओझ  होती  जा  रही  हे  ।  बीस  हजार  करोड़  रूपये
 का  घाटा  राज्यों  का  सम्मिलित  ढेग  हमारे  ऊपर  बढ़ता  चला  जा  रहा  है  ।  इसके  बारे  में  आप  सोचिये  कि
 राज्य  जब  तक  आपके  उठपर  निर्भर  रहेंगे  और  उनके  घाटे  का  भी  दायित्व  आपकी  जिम्मेदारी  आप  इस
 देश  की  उर्थ  व्यवस्था  मेंਂ  किसी  तरह  का  सुधार  नहीं  कर  सकते  ।

 विभिन्न  राज्यों  मेंਂ  करों  का  दांचा  ओर  टेरिफ  की  जो  दरें  वड़  अलग-अलग  किस्स  की  हैं  ।  किसी
 राज्य  में  चुंगी  को  समाप्त  कर  दिया  गया  किसी  राज्य  में  जो  बिक्रीकर  उसकी  दूसरे  राज्यों  के

 मुकाबले  कम  है  ।  नतीजा  यह  होता  हे  कि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  मेंਂ  करोਂ  की  चोरी  करने  के  लिये  स्मगत्तिंग
 होती  हे  और  दूसरे  जो  बेहमान  किस्म  के  लोग  ऐसे  तरीकों  को  निकालने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  यह
 केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  का  दायित्व  हे  कि  राज्यों  की  बैठक  जो  करों  का  निर्धारण  विभिन्न  राज्यों
 उसमें  एकरूपता  लाने  का  प्रयास  किया  जाये  ।  इसके  साथ-साथ  जो  टेरिफ  उसकी  भी  दरों  मेंਂ  निरंतर
 परिवर्तन  के  बारे  में  विचार  किया  जाये  तथा  केन्द्र  की ओर  से  एक  गाइडलाईन  राज्यों  को  दी  जाये  जिससे  कि

 बिजली  की  ओ  दर  उत्तर  प्रदेश  में  श्रजली  की  जो  दर  बिहार  में  बिजली  की  जो  दर  दिल्ली  में  आज

 तीनों  में  महान  अतर  है  ।  नतीजा  यह  होता  हे  कि  आपके  निर्देश  पर  अभी  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  बिजली
 की  दरों  में  भारी  वृदि  कर  दी  जिसका  सीधा  असर  यह  है  उत्तर  प्रदेश  में  जिस  क्षेत्रीय  विषधमता  की  अभी

 चर्चा  हो  रही  छोटे  उद्योग  प्रभावित  हो  रहे  हैं  ।  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  उस  राज्य  मेंਂ  जितने  छोटे  और

 मध्यम  श्रेणी  के  उद्योग  वे  सम  उस  बढ़ी  हुई  टेरिफ  का  शिकार  होकर  नष्ट  हो  बीमार  हो  जायेंगे  और

 खत्म  हो  इसके  आरे  मेंਂ  भी  आपको  सोचना  होगा  ।

 उसी  तरह  बैंकों  में  जो  क्रेडिट  डिपौजिट  रेश्यो  उसमें  भी  आज  मद्ठान  अंतर  है  ।  जितने  औद्योगिक

 दृष्टि  से  फार्वर्ड  राज्य  जैसे  गुजरात  सबसे  अधिक  क्रेडिट  डिपौजिट  रेशयो  का  लाभ  आज  गुजरात  राज्य  को

 मिलता  है  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  जो  क्रेडिट  डिपौजिट  रेश्यो  विकास  के  दिसाब  उद्योग  के

 हिसाब  से  तथा  अन्य  सारे  कार्यों  और  क्षेत्रों  मे  जो  हमारे  वित्तीय  संस्थान  हैं  सरकारी  क्षेत्र  सार्वजनिक  क्षेत्र

 उनका  जो  रवैया  इन  पिछड़े  हुए  राज्यों  के  में  साफ  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  भेदभाषपूर्ण
 है  और  पिछड़े  हुए  राज्यों  में  क्रैडिट  डिपौजिट  रेहयो  बहुत  ही  कम  हे  ।  इसको  मर्यादित  हिन्दुस्तान  के

 सी  राज्यों  में  क्रेडिट  डिपोजिट  रेश्यो  को  एक  तरह  का  करना  और  खासकर  पिछड़े  हुए  राज्यों  उसके  और

 बढ़ाने  के  बारे  केन्द्र  सरकार  विचार  करे  और  वित्त  मंत्री  जी  हस  सम्बन्ध  में  कोई  गाइडलाईन  ऐसी
 मैंਂ  उम्मीद  करता

 दूसरी  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जितने  सरकार  की  ओर  से  चाल्ू  किये  जाने  वाले  प्रोजेक्टस  उनकी
 जो  निर्धारित  सीमा  जब  वे  अपनी  निर्धारित  सीमा  में  पूरा  नहीं  हो  पाते  तो  उनका  अनुमानित  लागत  खर्च

 काफी  अधिक  बढ़  जाता  हे  ।  अभी  जो  वर्ष  1991-92  की  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  समिति  की  रिपोर्ट  आयी

 उसमें  कहा  गया  हे  कि  307  प्रोजैक्टस  देश  में  ऐसे  जिनकी  लागत  खर्च  70,043  करोड़  रुपये  से  बढ़कर

 94,511  करोड़  रूपये  हो  गयी  केवल  इसलिये  कि  हन  प्रोजैक्टस  को  जिस  निर्भारित  समय  सीमा  के  भीतर
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 पूरा  करना  सरकार  उन्हें  पूरा  नहीं  कर  पायी  ।  बार-बार  यहां  वित्तीय  अनुशासन  का  नाम  लिया  जाता
 है

 उसकी  माला  जपी  जाती  हे  लेकिन  वित्तीय  अनुशासन  की  वजह  से  ही  सारे  प्रोजेक्टस  बर्बाद  हो  गये  उन्हें
 जब  हम  वित्सीय  अनुशासन  के  कारण  समय  सीमा  के  भीतर  पूरा  नहीं  करते  ।  इसके  पीछे  अधिकारियों  और

 वूसरी  तरह  के  ठेकेदारों  की  मिलीभगत  है  जिसके  चलते  इन  प्रोजेक्टस  की  जो  खर्च  सीमा  वह  निरंतर  बढ़
 रही  है  ।  इसकी  वजह  से  हमारे  देश  और  इस  देश  के  अर्थ  तंत्र  पर  एक  नये  किस्म  का  भार  बढ़ता  चला  जा  रहा
 है  ।  इसके  ऊपर  सरकार  को  गम्भीरतापूर्वक  सोचने  की  आवश्यकता  है  ।

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  और  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपनी  पीठ  देश  भर  के  तस्करों  से  ठुकवाने  के  लिये  उन्हें

 बहुत  बढ़ी  छूट  दी  है  ।  वह्द  छूट  यद्ट  हे  कि  5  किलो  सोना  आप  विदेशों से  ज्ञा  सकते  हैं  ।  उस  पर  इन्होंने  पहले

 कुछ  अधिक  टेक्स  लगाया  था  परन्तु  उस  टेक्स  को  अब  कम  कर  दिया  गया  है  ।  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस
 तरह  क्या  इस  देश  मेंਂ  सोने  की  तस्करी  रूक  सकेगी  ।  तीन  सौ  टन  सोना  हर  साल  इस  देश  में  ख्वष  जाता  है
 ओर  उसका  तीन-चेथाई  हिस्सा  तस्करों  के  जरिये  इस  देश  में  आता  हे  ।  कितना  भी  टैक्स  आप  कम  करते

 इस  देश  में  जो  निरंतर  बहता  हुआ  काला  घन  उसको  जिफने  का  सभते  बड़ा  जरिया  सोभे  की  खरीद
 है  ।  सोने  कौ  खरीद  के  जरिए  इस  देश  के  बेईमान  किस्म  के  लोग  अपने  काले  बाजार  से  क्रमाए  हुए  घन  को
 छिपाने  का  काम  करते  हैं  ।  हिन्दुस्तान  की  आपका  या  आपका  चित्त  कोई  ऐसा  नया

 शंकत्य  हमारे  सामने  प्रस्तुत  नहीं  करता  कि  किन  चौजों  के  जरिए  इस  देश  के  काले  घन  को  खत्म  करने  का
 काम  आप  करेंगे  ।  काले  घन  को  प्रोत्साहित  करने  और  उसको  बढ़ाने  का  एक  से  एक  नया  प्रोल्साहित  प्रोग्राम

 आपकी  ओर  से  देने  का  कार्यक्रम  हो  रहा  हे  ।

 आपने  करीब-करीन  14-15  फीसदी  सोने  के  आयात  पर  टैक्स  लगाया  था  कि  कोई  प्री  अनिवासी  भारतीय
 अपने  साथ  सोना  ला  सकता  था  ।  अब  आपने  उसको  कम  कर  दिया  ओर  उभर  यह  पढ़ेशा  करीब  7-8  परसेट  ।

 पाकिस्तान  में  यह  3  परसेंट  है  ।  जब  आप  कम  करेंगे  तो  वह  उसको  मुक्त  कर  कोई  कर  नहीं

 ल्गाएगा  ।  उसके  जरिये  सोने  की  जो  स्मगक्तिंग  आज  जारी  हे  ।  वह  निरन्तर  बदती  उसका  कोई
 अन्त  नहीं  है  ।  यह  एक  अंतहौन  प्रक्रिया  है  और  उस  प्रक्रिया  को  रोकने  का  तरीका  यह  है  कि  अधिक  से

 अधिक  मजबूत  ढंग  और  मजबूत  तरीके  से  काले  धन  के  बढ़ते  हुए  ध्यापार  को और  उसकी  बढ़ती  हुई  ताकत

 को  रोकने  की  ओर  कुछ  बुनियादी  और  मजबूत  तथा  कारगर  कदम  उठाए  जाएं  ।

 समभाप्रति  मानवीय  त्ित्त  मंत्री  जी  ने  देश  के  अंदर  वेल्य  टेक्स  और  इनकम  टेक्स  में  कुछ  छूट
 दी  और  कुछ  पूरानी  चीजों  को  रखा  ।  में  हसमें  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  रोजगार  करने

 वाले  लोगों  को  जल्दी  रिटायर  करने  और  तेयार  करने  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  के  रूप  में  लोग  अपनी  बचत

 की  चनराशि  इसके  जरिये  बढ़ाकर  के  और  कुछ  काम  कर  लिया  करते  वद्द  हटा  दी  है  ।  में  माननीय  वित्त

 मंत्री  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  और  जिस  रूप  में  पहले  उनको  उसी  रूप

 रखा  जाए  और  जिसका  निर्माण  आपने  अपनी  ओर  से  किया  यह  पूंजी  निवेश  को  नियमित

 दलातों  और  बैंकों  को  नियमित  जात्न-बट्टा  और  अवेध  व्यापार  की  नीतियों  को  खत्म  करने  के  लिए  बना

 इसके  कार्यों  को मजबूत  करिए  और  ऐसा  करिए  कि  इन  चीजों  से  इस  देश  में  जो  दूसरे  तरह  के  काले  श्नन

 चल  रहे  उनको  रोका  जा  सके  |

 ससापति  टेक्सी  के  ऊपर  एक्साइज  में  कुछ  छूट  दी  गई  थी  |  उस  छूट  का  दुरूपयोग  हुआ
 और  उसका  लाभ  कुछ  किस्म  के  लोगों  ने  उठाया  और  अकेले  समाचार  फ्यरों  में  मह  ख़बर  छपी  कि  20  करोड़

 रूपए  की  एक्साइज  की  केवश  टेक्सी  में  कारोਂ  को  फर्जी  ढंग  से  दर्ज  कर  के  कुछ  लोगों  ने  की  ।  फियेट

 द्वारा  चोरी  की  मारुति  दारा  चोरी  की  एम्बेसेडर  द्वारा  चोरी  की  गई  ।  जो  लोग  टैक्सी  नहीं
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 निजी  उपयोग  के  लिए  जिन्होंने  गाड़ियां  खरीदी  उन्होंने  अपना  मोगस  रजिस्टेशन  टेक्सी  में  करा  इस
 टेक्स  की  चोरी  की  और  हसका  गलत  तरीके  से  ल्ञाभ  उठाया  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  हे  कि  हसके  बारे  में
 सरकार  सोचे  और  केवल  उन  टैक्सी  ड्ायवरों  को  यह  सुविधा  जिनका  रजिस्टेशन  टेक्सी  हाइवर  के  रूप

 आर०टी०ओ०  के  कार्यालय  में  हो  या  उसका  कोई  दूसरा  तरीका  निकाला  जाए  जिससे  कि  टैक्स  की  चोरी
 रूके  ।  इसके  लिए  भी  वित्त  मंत्री  जी  कुछ  उपाय  निकालें  ।

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  :  पार्लियामेंट  के  मेम्बर  की  एजेंसी  भी  है  ।

 श्ली  मोहन  सिंह  :  एक  पार्लियामेंट  के  मेम्बर  की  भी  एजेंसी  हे  जिसके  जरिये  गाड़ियों  का  डिस्टीब्यूशन
 होता  है  ।  उस  व्यक्ति  ने  इसका  सबसे  अधिक  फायदा  उठा  कर  के  क्षाभ  उसकी  भी  हन्क्चायरी  कराने
 का  काम  करें  ।

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्नडीज  :  अभी  तक  इन्क््वायरी  नहीं  हुई  हे  ।

 श्री  रोजवीर  सिंह  :  पार्लियामेंट  के  मैम्अर  की  एजेंसी

 श्री  मोहन  सिंह  :  ऐसा  अखबारों  में  छूपा  हे  कि  पुणे  के  अंदर  श्रीमान  एक  एजेंसी  दे  और  उस
 एजेंसी  ने  2?  महीनों  के  अदर  सबसे  अधिक  कार  बेचने  का  काम  किया  और  वे  सभी  कारें  जो  उस  फर्म  के  जरिये
 बेची  गई  वे  सबकी  सभ  टेक्सी  में  निजी  उपयोग  के  लिए  नहीं  गई  ।  यह  सरकार  के  और  वित्त  मंत्रालय
 के  ध्यान  मेंਂ  रहा  लेकिन  इस  पर  कोई  घिचार  करने  का  काम  या  इसकी  इन्क्वायरी  कराने  का  काम  नहीं
 किया

 सभापति  इसी  प्रकार  से  हिडाल्को  के  पिछली  उसकी  सभी  फर्मों  के  ऊपर  छापा

 पड़ा  ।  उसके  खिलाफ  एफ»  आई०  आर०  तेयार  चार्जशीट  तैयार  लेकिन  वह  चार्जशीट  अदालत  में  नहीं

 गई  ।  हसमें  कुछ  अधिकारियों  की  सांठगांठ  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लिटिगेशन  मेंਂ  जितने  मुकदमे  चल  रहे  हैं  और  जिल्ननी  धनरशाशी  आपकी  आज

 मुकदमेबाजी  के  तहत  पड़ी  हुई  इसके  आरे  में  एक  गम्भीर  मन््थन  होना  चाहिए  ।  अकेले  टोबैको  कम्पनी  के

 ऊपर  अरबों  रुपये  का  कर  बकाया  हे  और  वह  लिटिगेशन  में  पड़ा  हुआ  है  ।  इस  तरह  की  तमाम  कम्पनियां  हैंਂ

 जिनके  ऊपर  टेक्स  का  बकाया  फर्जी  त्तिटिगेशन  खड़ा  करके  अदालतों  में  उसको  पेंडिग  उसका  ह्थगम

 आदेश  लेकर  बड़े-बड़े  टेक्स  के  चोर  और  ध्यापारी  इस  टेक्स  की  चोरी  को  रोके  हुए  हैं  ।  इसपर  भी

 नया  कानून  बनाने  और  संसद  की  एक  समिति  धनाकर  उसपर  विच्वार  करें  कि  जो  हतने  लम्भे  दौर  तक  वित्तीय

 कर  की  चोरी  के  मामले  में  अदालतों  पर  छादालत  जाने  का  काम  होता  हे  और  उससे  कर  चोरी  रूकी  रहती

 निषेधाज्ञा  क ेजरिए  इसपर  कोई  सरत्त  जिससे  उन  करों  की  चोरी  को  न  केवज्  रोका  जाए  बल्कि  उसकी

 वसूली  भी  निर्धारित  समय  के  भीतर  हो  इनपर  सोचना  पड़ेगा  ।

 अन्तिम  बात  सुझाव  के  तौर  पर  कहमा  चाहता  हूं  ।  करीब-करीम  हस  सदन  ने  88  हजार  करोड़  रूपये  से

 ज्यादा  की  धनराशि  वेसे  ही  बिना  बहस  के  इस  सदन  के  भीतर  विभिन्न  मंत्रायों  की  पास  कर  दी  ।  हस  आरे  में

 सोचना  होगा  कि  जो  संसदीय  सलाहकार  समितियां  उन  संसदीय  सत्लाहकार  समितियों  को  विभागों  के  बजट
 के  बारे  मेंਂ  श्रहस  करने  का  राय  देने  का  भी  अधिकार  होना  चाहिए  और  यवि  ऐसा  हो  तो  जो  सम्पूर्ण  सदन  के

 भीतर  समयाभाव  के  चलते  हम  विभिन्न  विभागों  के  अजट  पर  बहस  नहीं  कर  उसपर  हम  बहस  कर

 सकेंगे  और  जो  सदन  का  नियंत्रण  हमारे  संक्षित  निश्चि  के  ऊपर  है  उस  नियंत्रण  को  हम

 स्थापित  रखेंगे  ।

 इन्हीं  सुझावों  के  साथ  मेंਂ  अपनी  ब्रात  समाप्त  करता  हूँ  ।
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 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  सभापति  मैंਂ  वित्त  विधेयक  1992  का  समर्थन  करता  हूँ
 क्योंकि  इसके  द्वारा  वित्त  वर्ष  1992-93  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  जो  अजट  संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया  था
 जिसकी  अधिकतर  लोगों  ने  प्रशंसा  की  तथा  कुछ  लोगों  ने  आलोचना  भी  उसके  वित्तीय  प्रावधानों  को  इस
 विधेयक  के  द्वारा  कार्यरूप  दिया

 ह्टेट्समेंनਂ  के  ?  1७०2  के  अंक  में  इस  सम्धन्ध  में  प्रकाशित  तेखं  से  मैਂ  उदृत  करना

 चाहूंगा  ।  वह  लेख  एक  भूतपूर्ण  मुख्य  सतर्कता  अधिकारी  दारा  लिखा  गया  जिसके  साथ  ही  एक  मंत्रालय  में
 कार्य  करने  का  मुझे  सोभाग्य  प्राप्त  हुआ  उन्होंने  ऐसे  लिखा

 क्लोगों  न ेइस  बजट  को  लोगों  के  साथ  धघोखाघड़ी  बताया  हे  आमतौर  पर  यह  बात  कही  जा  रही  है
 कि  यह  बजट  मुद्रास्फीतिकारकः  होने  के  कारण  गरीओं  के  दिल  में  विरोध  हे  तथा  हससे  गरीओं  को  सबसे

 अधिक  नुकसान  होगा  ।  गरीबी  उन्सम्रृत्तन  कार्यक्रमों  के  ज्षिए  वास्तविक  और  म्रूल्न  दर  पर  क्या  योजना
 आबंटन  आदि  तथ्यों  को  प्रस्तावों  मेंਂ  निहित  अन्याय  का  प्रतीक  माना  जा  रहा  हे  ।"

 उन्होंने  आगे  लिखा

 “12  प्रतिशत  मुद्गास्फीति  के  साथ  1992-93  के  लिए  आज॑ंटन  क्या  है  ।'  इसके  आगे  उन्होंने  कह्चा
 हे

 प्रामीण  रोजगार  के  लिए  कुछ  नई  योजनायें  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाज्ञी  को  सुदृढ़
 करने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  पेदा  करने  की  विशेष  योजनाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  में

 अतिरिक्त  500  करोड़  रूपए  का  प्रावधान  करने  सम्बन्धी  धोषणा  हे  ।  फार्मरज  एग्री-बिजनेस
 कन्सोरटियमਂ  नामक  एक  नए  अभिकरण  का  प्रावधान  किया  गया  हे  जो  प्रामीण  औद्योगिकीकरण  के  लिए
 12  मुख्य  परियोजनायें  आरम्भ  करेगा  ।"

 उन्होंने  इससे  आगे  ऐसा  कहा

 प्रामीण  विकास  योजनायें--जैसे  कि  समेकित  प्रामीण  विकास  जवाहर  रोजगार  योजना

 आदि  से  कुछ  विशेष  ज्ाभ  महीं  हो  रहा  है  क्योंकि  उसके  लिए  आर्टित  निधि  का'बड़े  पेमाने  पर  दुरूपयोग  होने

 इससे  योजना  का  प्रभाव  कम  दो  रहा  हे  ।  नियंत्रक  तथा  महालेशा  परीक्षक  ने  अपने  प्रतिवेदनों  में  इन  ब्रुटियों  को

 उजागर  किया  है  ।  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  इन  राशियों  का  उपयोग  एयर  विडियो  कैमरे

 तथा  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  पर  निवेश  करके  किया

 यह  एक  बहुत  ही  गंघीर  बात  है  ।  इस  संदर्भ  में  उड़ीसा  के अधिकतर  सांसदों  मे  नवम्बर  के  सत्र  में  तथा

 बजट  सत्र  के  दौरान  चर्चा  की  थी  ।  हम  विभिन्न  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्री  श्री  उत्तममाई  एच०  पटेल  से

 मिले  थे  ।  उन्होंने  तथा  भुवनेश्वर  जाने  की  कृपा  की  थी  जहां  मैंने  तथा  मेरे  मित्र  श्री  लोकनाथ  चघरी  ने

 तथ्यों  की  जानकारी  तथा  राज्य  सरकार  को  यह  स्वीकार  करना  पड़ा  कि  कुछ  जिलों  में  गड़बड़ी  चल

 रही  है  ।  मेंने  यह  कारण  बताया  था  ।  यह  मरहानुभाव  एक  भूतपूर्ण  मुख्य  सतर्कता  अधिकारी  रहे  हैं  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  के  आर्थिक  समन्वय  मंत्रालय  में  सचिव  भी  रहे  हैं  तथा  कार्मिक  मंत्रालय  में  वर्ष  1985  में  मुझे  इनके
 साथ  कार्य  करने  का  अवसर  मित्ला

 इसलिए  जब  कि  ये  बातें  एक  भूतपूर्व  सतर्कता  अधिकारी  द्वारा  कही  जाती  तो  वित्त  मंत्री  तथा  अन्य

 सम्भढ  मंत्रियों  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  तथा  इन  पर  गहराई  से  विचार  करना  चाहिए  ।  इसके  आगे

 उन्होंने  कहा
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 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रद  रहे  लोगों  को  कम  ब्याज  के
 बैंक  ऋूणों  हारा  तथा  कुछ  राजसहायठा  दारा  आमदनी  देने  बाली  परिसम्पत्तियां  उपलब्ध  कराना  था  ।  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  मेंਂ  ह्लाभार्थियों  को  50  प्रतिशत  तक  राजसहायता  द्वारा
 परिसम्पत्तियां  उपल्तब्ध  करवाई  गई  ।  अधिकतर  लाभ  सम्पन्न  क्ञोग  उठा  ले  बेईमान
 अधिकारियों  तथा  स्वयंभ्  अधिकारियों  ने  के  सेवक  और  पुजारी  भ्रम  कर  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम

 के  अन्सर्गत  अति  गरीब  लोगों  को  देने  के  लिए  आबंटित  साधनों  का  स्वयं  उपयोग  करना  आरम्भ  कर

 जिससे  ब्लाक  तथा  बेंकों  के  क्षेत्र  स्तर  के  आधार  को  और  धक्का  लगा  ।  ऋण  मेलों  के  द्वारा  बेंको  के  घन  का

 बड़े  पेमाने  पर  दुर्विनियोजन  जिसे  हेराफेरी  करके  गरीबों  को  वितरित  किया  हुआ  दिखाया

 अधिकतर  ऐसे  भ्रूण  जो  कि  10.000  करोड़  के  लगभग  उनकी  वापसी  असंभव  हो  गयी  थी  तथा  जनता  दक्त
 सरकार  द्वारा  1990  में  उन्हें  बटटे  खाते  में  डालना  पढ़ा  ।"

 यह  सब  बाते  मेंने  हसलिए  उद्वत  की  क्योंकि  कत्त  ही  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सुभाष  चन्द  नायक  ने

 यह्ापि  उन्होंने  अपना  भाषण  उड़ीया  में  दिया  था  जिसका  अनुवाद  हुआ  था-राज्य  की  उन  करुण  तथा  वुद्मदायी
 स्थितियों  का  वर्णन  किया  था  जिनमें  कालाहांडी  तथा  कारापुट  के  बहुत  संख्यक  आदिवासी  लोग  रह  रहे  हैं  तथा

 बताया  था  किस  प्रकार  वहां  से  शड़े  पेमाने  पर  लोगों  का  पलायन  हो  रहा  हे  ।

 इस  सबने  में  भी  अनेक  धार  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  हुई  हे  तथा  क्योंकि  यह  राज्य  सरकार  का  विषय  हे

 इसलिये  दूसरे  पक्ष  के  मेरे  माननीय  मित्रों  ने  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  पर  आपत्ति  की  थी  जबकि  मानवीय  दुखों  के

 निवारण  का  कार्य  केवल  राज्य  अथवा  पंचायत  का  म्यूनिसिपेत्तिटी  पर  नहीं  छोडा  जा  सकता  ।  यद्द  सारे

 राष्ट्र  का  उत्तरदायित्व  हे  तथा  मेरे  विचार  में  यही  उचित  समय  हे  जब  हम  इस  समस्या  पर

 गंभीरता  से  विचार  करें  ।

 श्री  यू०  सी०  जिनके  ?  1992  को  दि  स्टेटसमेन  मेंਂ  प्रकाशित  लेख  को  मैंने  उद्दृत  किया

 ने  लिखा

 परिस्थितियों  के  व्यय  में  कटौती  मुद्रास्फीति  के  दबाज  को  कम  करती  है  तथा  मृ्यों  मेंਂ  कमी

 लाने  स्लायक  होती  हे  ।  बजट  प्रस्तावों  से  जिनकों  तुरंत  आघात  महसूस  करते  हे  वे  हैं  स्वर्ण

 व्यापारी  तथा  वे  लोग  जो  कई  प्रकार  के  लाईसेस  ,  परमिट  इत्यादि  प्राप्त  करके  तथा  बाद  में  खासे

 लाभ  के  साथ  उन्हें  बेचकर  मेहनत  का  पेसा  कमाने  की  अजाये  मुफ्तकी  आसान  कमाई  करते  है  ।  गरीबों  के  लिए

 दुखी  होने  का  कोई  कारण  नहीं  हे  क्योंकि  इससे  लाभकारी  रोजगार  प्राप्त  करने  के  अवसर  बढ़ेंगे  बशर्ते  कि  इन
 बजट  प्रस्तावों  का  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वयन  किया  जाये  तथा  कुछ  वर्षों  तक  अनुपालन  भी  किया  गया  ।  उस
 समय  तो  हतना  सोच  कर  ही  प्रसन्न  हुआ  जा  सकता  है  कि  अच्छी  शुरूआत  हो  तो  आधे  काम  हुआ  समझो  ।

 खराब  मानसून  हत्यादि  जैसी  कोई  आपदा  अगर  देश  पर  नहीं  अथवा  स्वार्थी  तत्त्वोਂ  के  दबाव  में  आ  कर

 सरकार  अपने  बढ़ते  कदम  पीछे  नहीं  खींच  तेती  तथा  सस्ती  लोकप्रियता  के  लिए  अपने  साधनों  से  बढ़  कर  कोई
 कार्य  नहीं  तो  देश  आने  वाले  दिनों  में  वास्तविक  समृद्दि  प्राप्त  करने  की  आशा  कर

 सकता  है  ।”

 कल्त  तथा  परसों  सुख  की  स्थिति  पर  चर्चा  करते  हुए  मेरे  मित्र  श्री  मुकुज्  तथा  अन्य

 सदस्यों  ने  और  पश्चिम  बंगाल  से  मेरे  मित्रोने  अथवा  पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य
 तीन  राज्यों  में  सुखे  की  स्थिति  का  वर्णन  किया  था  तथा  पाईड  वाच  इन्स्टीट्यूटਂ  मे  दो  साल  पहले  यह

 प्रविष्यवाणी  की  थी  कि  भारत  में  सृख्या  पड़ेगा  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हमारे  यहां  मानसून  निरंतर  अच्छा
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 इसलिए  औसत  के  अनुसार  इस  बार  गंभीर  सूखा  पड़ने  की  आशंका  और  इसलिए  आने  वाले  तीन
 महीनों  के  दोरान  हमें  प्रीने  के  पानी  के  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  तेयार  रहना  चाहिए  ।

 मुझे  राज्यों  अथषा  सम्भद्व  मंत्रियों  की  ओर  से  इस  समस्या  से  निपटने  के  प्रति  कोई  तत्परता  नहीं  दिखाई
 दी  सभी  आशंका  कज्त  शुल्य  काजल  के  दौरान  कई  सदस्यों  ने  भी  व्यक्त

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बजट  भाषण  के  भाग  में  29  1992  को  अपना  दृष्टिकोण  व्यक्त
 किया  था  तथा  संसद  के  समक्ष  कर  प्रस्ताषों  का  उकलेख  किया

 30  1992  को  संसद  चैम्बरस  ऑफ  मज़दूर  संघों  तथा  अन्य  व्यक्तियों
 से  प्रत्यावेदन  प्राप्त  होने  के  परिणामस्वरूप  को  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत  करते  हुए  उन्होंने  कुछ  राहत  उपायों  तथा

 रियायतों  की  घोषणा  की  ।  प्रथम  पृष्ठ  पर  अपने  भाषण  के  भाग  में  जैसा  कि  उन्होंने  उल्लेख  किया  वह
 काफी  जागरूक  तथा  संवेदनशील  दिखाई  दे  रहे  हें  ।

 में  वित्त  मंत्री  ले  भाषण  के  उस  भाग  को  उद्गत  करना  चाहँगा  जिसमें  उन्होंने  कष्ठा  कि आयकर  की  छूट
 की  सीमा  कर  की  दरें  कम  करने  तथा  आयकर  रियायतों  की  न्यायसंगत  नहीं  माना  है  तथा  कहा  था  कि

 इसलिए  उन्होंने  आयकर  अधिनियम  की  धारा  सी०  सी०  के  अन्तर्गत

 कटौतियोंਂ  को  वापस  लेने  की  घोषणा  की  है  ।  आगे  उन्होंने  कहा  था  कि  धारा  को  वापस  लेने  से

 कठिनाईयां  पेढा  विशेषकर  निम्न  आय  वर्ग  के  उन  पेंशनधारियोंਂ  तथा  कर  दाताओं  के  लिए  जिन्होंने  अंपनी

 बचत  को  विशिष्ट  वित्तीय  आह्तियों  पर  निवेश  कर  रखा  है  ।  सस्ता  पक्ष  तथा  विपक्ष  के  अनेक  माननीय  सदस्यों

 ने  धारा  के  अन्सर्गत  मिलने  वाली  रियायतों  को  वापस  लेने  सम्बन्धी  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करने  का

 आग्रह  किया  था  ।  उनकी  भावनाओं  का  सम्मान  करते  हुए  तथा  निम्न  आय  वर्ग  के  कर  दाताओं  के  हितों  की

 यथा  संभव  रक्षा  के  में  अन्तरिम  उपाय  के  रूप  मेंਂ  धारा  के  अन्तर्गत  7,000  रुपये  की  सीमा  तक

 कटौतियों  को  बहाल  करने  का  प्रस्थाव  करता  हूँ  ।  छूट  सीमा  में  6,000  रुपए  की  बद्ौत्तरी  को  मद्दे  नज़र  रखते

 हुए  जोकि  वित्त  विधेयक  में  मृत्त  रूप  से  प्रस्तावित  जो  संक्षोधन  घारा  के  सम्बन्ध  मेंਂ  मैंने  प्रस्तावित

 किया  उससे  उन  निम्न  आय  वर्ग  के  उन  लोगों  की  समस्या  का  समाधान  हो  जिनके  आधेदन  मुझे
 प्राप्त  हुए  हैंਂ  ।

 ह

 मैंਂ  बताना  चाहता  हूँ  कि  वर्ष  1991-५2  के  वित्तीय  वर्ष  के  आयकर  प्रस्तावों  धारा  के

 अन्तर्गत  22,000  रुपये  की  मृत्त  छूट  और  13.000  रुपये  की  अन्य  छूट  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।  इस  प्रकार

 कुल  35,000  रुपये  की  प्रभावी  छूट  दी  गई  थी  ।  इसके  धारा  सी०  ए०  के  अन्तर्गत  कर

 योग्य  आय  में  से  50,000  रूपये  और  धारा  सी०  बी०  के  आन््तर्गत  दूसरे  10.000  रुपये  की  कटौती  का  भी

 प्रावधान  था  ।

 चात्मू  वित्त  विधेयक  के  सन्दर्भ  में  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कष्ठा  था
 कि  दोनों  सदनों  के  सदस्यों  के  द्वारा

 व्यक्त  की  गई  राय  को  मद्देनजर  रखते  हुए  उन्होंने  आधारभूत  छुट  की  सीमा  22.000  रूपये  से  बढ़ाकर  28,000

 रुपये  कर  दी  है  ।  यह  उन्होंने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  था  ।  इसके  लिये  उन्हें  सभी  तरफ  से  शाबाशी  भी

 मिली  थी  यद्यपि  मेरे  भाजपा  दोस्तों  की  तरफ  से  नहीं  लेकिन  सदन  के  दूसरी  पार्टियों  की  तरफ  से  यह  शाबाशी

 दी  गई  थी  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अपने  धाद  के  भाषण  में  कहा  कि  घाराएँ  80  एल०  80  सी०  सी०  ए०

 और  80  सी०  सीं०  बी०  के  अन्शर्गत  मौजूद  प्रावधानों  को  खत्म  कर  दिया  है  ।  उनके  प्रस्तावों  से  वेतन-मोगी

 सीमित  आय  के  वर्गों को  निर्मम  भक्का  लगा  जोकि  बढ़ती  जो  इस  समय  12  प्रतिशत  बढ़ी  है  और

 पिछले  साल  16  प्रतिशत  बढ़ी  के  कारण  पहले  से  ही  परेशानी  का  सामना  कर  रहें  थे  ।
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 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  घारा  के  अन्तर्गत  7000  रुपये  तक  आंशिक  रश्यायत  ब्रहाल  करने  की
 झोषणा  की  है  ।  इसके  बार  मेंने  उनके  द्वारा  30  श्प्रेल  को  लिए  गए  जबाब  का  उल्लेख  किया  था  ।  इस

 '  प्रकार  उनकी  इस  वर्तमान  घोषणा  से  वास्तविक  छूट  को  1991-92  के  स्तर  पर  लाया  गया  है  ।  उन्होंने  सही
 अर्थों  में  वेतन-भोगी  वर्ग  को  कोई  रियायत  नहीं  दी  है  ।  घारा  88  के  अन्सर्गत  पिछले  वर्ष  50,000  रुपये
 के  स्तर  को  बढ़ाकर  60.000  रूपये  करके  उन्होंने  सीमित  आय  वाले  वर्गों  के साथ  एक  क्रूर  मजाक  किया
 क्योंकि  इस  10,000  रुपये  निवेश  करने  वाले  निवेशकर्ता  को  मात्र  20,000  रुपये  क्री  रियायल  मिलेगी  ।  अगर
 मेरी  बात  गलत  हे  तो  माननीय  वित्स  मंत्री  इसे  ठीक  कर  सकते  है  ।  लेकिन  मैਂ  यह  चिचार  तो  इसे  पढ़कर  ही
 व्यक्त  कर  रहा  हूँ  और  में  कोई  वित्तीय  मामलों  का  जादुगार  होने  का  दावा  नहीं  करता  हूँ  न  ही  में  एक
 उर्खझास्त्री  हूं  ।  में  तो  उड़ीसा  जैसे  बहुत  ही  पिछड़े  राज्य  का  एक  साधारण  सिपाही  मात्र

 में  माननीय  वित्त  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूँ  कि  उच्च  आय  वाले  वर्गों  को निजी  आयकर
 में  रियायत  देने  के  खातिर  मध्यम  आय  वाले  वर्गों  की  हितों  की  अवहेलना  करके  आय  के  उच्च  स्लैब  मेंਂ  कमी

 नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  उनके  वर्तमान  प्रस्तावों  में  तो  3  लाख  रुपये  से  ऊपर  आमदनी  वाले  व्यक्तियों  को  तो
 काफी  राहत  दी  गई  किन्तु  वेतन-मोगी  वर्गों  पर  कुठाराघात  किया  गया  जिनकी  आमदनी  उससे  कम  है  ।
 क्या  जो  एक  आदर्श  नियोक्ता  मानी  जाती  अपने  उस  कर्मचारियों  को  जो  हमारे  आर्थिक  नीतियों  के
 परिणामस्वरूप  पदोन्नति  के  अवसरों  को  पूर्ण  रूप  से  स्थिर  और  अवरूद्ध  हो  जाने  के  कारण  सरकार  के  प्रति

 पहले  से  ही  कड़वाहट  से  भरे  सामाजिक  और  आर्थिक  न्याय  का  यही  संदेश  देना  चाहती

 वित्त  विधेयक  को  सरलीकृत  और  तर्कसंगत  बनाने  तथा  कर  संरचना  का  पुनर्गठन  करने  के  लिये  अब

 चेल्तेया  समिति  के  सुपुर्द  कर  दिया  गया  हे  और  इसके  सम्बन्ध  मेंਂ  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  भी  दे  दी  गई  हे  ।  में

 चाहता  हूँ  कि  चेल्लेया  समिति  की  रिपोर्ट  पर  पूर्ण  बहस  के  लिये  संसद  को  मौका  मिले  जिससे  कि  इस  सदन  को

 भी  विश्वास  में  लिया  जा  सक़े  ।  उनमें  प्रत्यक्ष  आय-कर  ,  विकलांगों  के  लिये  कक्ष्याणकारी  आश्रितों
 के  कामकाजी  महिलाओं  के  लिये  करों  में  वृष्ठ  नागरिकों  को  चिशेष  स्वेच्छिक

 निवृत  योजना  के  तहत  खिलाड़ियों  तथा  अभिनेताओं  के  भ्रचतों  पर  प्रेरणा  राशि  में

 दृद्धि-मेरे  साथी  श्री  सुनील  दत्त  को  हससे  प्रसन्नता  कर्मचारियों  के  लिये  निजी  अस्पतालोंਂ  मेंਂ  चिकित्सा

 भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पीड़ितों  को  मिली  मुआवजे  राशि  में  छूट  और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  ह्वितों  का  पोषण  करने  वाली  सहकारी  संस्थाओं  को  रियायत  आदि  का  ठममेंਂ  प्रावधान  है  ।  फिर

 उसके  बाद  कर  अपवंचना  के  विरुद्ठ  उपाय  किये  गये  हैं  ।  उन्होंने  इसके  खामियों  को  पाटने  का  प्रयास  किया

 हे  ।  बचतों  से  सम्बन्धित  कर  रियायतों  में  कर  आधार  को  विस्तृत  चैरिटेबल  टंस्टोंਂ  ओर
 संस्थाओं  से  सम्बन्धित  प्रक्रियाओं  को  सरल  और  तर्कसंगत  बनाया  करों  की  ठगाही  स्त्रोतों  पर  लगनेवाली

 करों  मेਂ  कटौती  से  सम्बन्धित  प्रावधानीं  को  आसान  बनाया  फर्मों  के कर-निर्धारण  की  पुनः  संरचना  प्राप्त

 किये  गये  पूंजी  पर  कर-निर्धारण  का  और  सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल््षक्ष  के  माध्यम  से  पूँजी-बाजार  में  वृद्धि  करना  एक  प्रशंसा  योग्य  कदम  है  ।

 वित्त  मेत्री  न ेअपनी  जाबू  की  छड़ी  लद॒राकर  एक  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  इसमे  कोई  संदेह

 नहीं  है  ।  उन्होंने  कुछ  राहतें  प्रदान  की  जिनके  बारे  में  मेरे  विपक्ष  के  सदस्यों  का  कहना  है  कि  उनमें
 मानवीय  पहलुओं  को  अनदेखा  किया  गया  हे  ।  इनको  थोड़ा  मानवीय  बनाया  जाना  चाहिये

 यद्नपि  रियायत  तो  कई  चीजों  में  दी  गई  किन्तु  मेंਂ  माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  पॉलीस्टर  स्टेपल

 फाइबर  उद्योग  की  ओर  दिलाना  चाहता  क्योकि  पूर्वी  भारत  मेंਂ  इस  उद्योग  का  सबसे  बड़ा  संयंत्र  मेरे

 क्षेत्र  में  स्थापित  हे  ।  जबकि  अधिकांश  वूसरे  उद्योगों  पर  ज़्गने  षाली  आयात-शुल्क  और  उत्पाद  शुक्षक  को
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 युक्ति-संगत  बनाया  गया  और  उनमें  कमी  की  गई  हे  ।  क्ेकिन  पॉलिस्टर  फाइमर  उद्योग  को  इससे  वंचित
 रखा  गया  है  ।  पता  नहीं  क्यों  ?  घरेलू  उत्पादों  को  उपलब्ध  कवर  को  और  नीचा  करने  के  खातिर  आयात-शुल्क
 मेंਂ  अधिकतम  110  प्रतिशत  +  क्री  कमी  की  गई  है  ।  हस्त-निर्मित  सभी  फाइबरोंਂ  पर

 फाइबर  के  लिये  एक्रीलोन  नाइक्ोन  फाइबर  के  लिये  केपरोलैक्टम  और  विस्कोस  फाइमर  के  लिये  वृढ
 पल्य  जैसी  मुलभूत  कच्चे  मालों  आयात  शुएक  को  निम्न  प्रतिशतता  में  रखा  गया  है  ।  यह  एक  सही  कदम
 हे  ।  पॉलीस्टर  स्टेप  फाहबर  के  मामले  एल०  डी०  एम०  टी०  पी०  टी०  ए०  और  एन०  ई०  जी०  आदि  जैसे
 पी०  एस०  एफ०  के  लिये  घरेत्तु  मुल््यों  पर  निवेश  की  खातिर  आयात  शुल्क  कवर  को  उसी  स्तर  पर  अर्थात  110
 प्रतिशत  के  स्तर  पर  रखा  गया  हे  ।  आयात  शुल्क  कवर  के  अन्तर्गत  डी०  एम०  टी०/पी०  टी०  ए०/एम०  ई०  जी०
 की  कृत्रिम  रूप  से  रखी  गयी  उच्च  मुल्यों  की  यह  विषमता  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  जिसके  कारण  पॉलीस्टर  की

 '

 कैंची  कीमत  परिहार्य  हो  जाती  है  और  उसकी  माँग  में  कमी  हो  जाती  है  और  परिणामस्वरूप  पी०  एस०  एफ०
 उद्योग  रूग्ण  हो  जाता  हे  ।  मेਂ  वित्त  मंत्री

 स ेइस  मामले  को  देखने  की  एकबार  फिर  अपील  करता  हूँ  ।
 जब  में  उनसे  दूसरी  आर  मिला  तो  उन्होंने  कहा  कि  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  से  इस  मामले  को  अग्रसारित
 करवाना  वांछित  होगा  ।  में  आशा  करता  हूँ  कि  वह  मंत्रालय  ऐसा  करेगा  ।  अगर  वह  मंत्रालय  यह  नहीं  करता

 तो  भी  मैंਂ  उनसे  इस  मामले  में  पहल  करने  और  स्वयं  ही  उस  मंत्रालय  से  स्टेपल  फाइबर  ए्तांट  के  मामके
 अप्रसारित  करवाने  का  अनुरोध  करता

 सप्तापति  महोदय  :  अब  कृपया  अपनी  बात  खत्म  कीजिए  ।

 झी  के०  पी०  घिंहदेव  :  मुझे  तीन  चार  आते  अभी  और  कहनी  है  ।  मेश  निवेदन  है  कि  कृपया

 मुझे  सहयोग

 न

 मेरा  अगला  मुद्दा  केन्द्र-राज्य  सम्भन्ध  यद्यपि  यह  वित्त  विधेयक  से  प्रत्यक्ष  तौर  पर  नहीं  जुड़ा  हुआ  .-

 है  ।  जैसा  कि  मेने  कहा  कि  मैं  उड़ीसा  जैसे  बहुत  ही  पिछड़े  ओर  अध्द-विकसित  राज्य  से  सम्बन्धित  हूँ  ओर
 मेरे  राज्य  की  समस्या  पश्चियम  असम  और  मध्य  ,  प्रदेश  के  समान  है  ।

 एक  माननीय  शदस्य  :  केरल

 प्री  के०  पी०  हिंहदेव  :  मुझे  जानकारी  मिल  रही  है  ।  महोदय  ,  पहले  मे  सोचता  था  कि  केरल  उस
 श्रेणी  मेंਂ  नहीं  आता  है  ।  हम  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  दिनों  से  ही  इतिहास  की  तरफ  तो  पायेंगे

 कि  पश्चिम  अंगाल  भारत  का  बहुत  ही  उन्नत  और  अग्रणी  राज्य  था  ।  किसी  समय  इसे  भारतीय  साप्नाज्य  का

 रल्मस  कहा  जाता  था  ।  और  प्लिटिश  शासन  के  भाँति  पश्चिम  बंगाष्त  का  काम-काज  इसकी  सजीव

 क्षमताओं  के  बावजूद  आजादी  के  बाद  भी  कोई  खास  अक्ग  नहीं

 धन्नापति  महोदय  :  अभ  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 भरी  के०  पी०  सिंहदेज  :  कृपया  मेरा  साथ  दीजिए  ।  में  बोलने  के  लिये  ढाई  दिनों  से  प्रतीक्षा
 कर  रहा  हूँ  और  अगर  मुझे  मात्र  दस  मिनट  का  ही  समय  दिया  जाता  है  तो  यह  उचित  नहीं  हे  ।  में  थोढ़ा  और

 समय  लूँगा  ।

 पश्चिचम  मध्य  प्रदेश  और  असमृ  के  साथ  एक  विडम्बनापूर्ण  स्थिति  यह

 है  कि  इन  राज्यों  में  प्राकृतिक  पटसन  और  वनसंपदाओं  की  प्रचुरता  के  ये  पाँचों

 राज्य  आर्थिक  स्थिति  मेंਂ  सबसे  नीचे  हैं  और  इनकी  आय  सम्पूर्ण  भारत  के  औसत  राष्ट्रीय  आय  से  भी  कम  है  ,
 तथा  हमारे  गाडगिलल  फार्मूला  ओर  इसमें  बाद  में  की  गई  कुछ  संशोधनों  पर  हमारी  आम-पमति  के  ऋबजूद
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 और  अब  मुखर्जी  फार्मूला  जिसका  उल्लेख  हमारे  योजना  मंत्री  कर  रहे  के  आने  के  बाद  वस्तुस्थिति  यही  है
 कि  तमाम  पेचवर्षीय  योजना  आयोग  के  बवारा  वितरण  ठथा  नौ  वित्त  आयोगों  के  गठन  के

 बावजूद  ये  राज्य  पिछड़े  के  पिछड़े  ही  बने  हुए  हें  ।  नयें  वित्त  आयोग  ने  एक  आदर्श  प्रस्ताव  रखा  था  जिसके
 अन्तर्गत  कुछ  पिछड़े  और  अर्ध्द-विकसित  राज्यों  की  पहचान  की  गई  थी  जिन्हें  वित्त  आयोग  के  द्वारा  कुछ
 अनुदान  दिया  जाना  था  और  उसमें  मुद्रास्फीति  की  दर  5  प्रतिशत  तय  की  गई  थी  ।  अब  जबकि  वित्त  आयोग  ने
 स्वयं  ही  पिछड़े  दो  अजटों  के  दौरान  इस  बात  को  माना  था  कि  पिछले  वर्ष  की  मुद्रास्फीति  दर  22  प्रतिष्गत  थी
 और  वर्तमान  में  जब  हम  वित्त  विधेयक  पर  बहस  कर  रहे  तो  यह  दर  12  प्रतिशत  है  ।  मुद्रास्फीति  के  इन
 दो  घातांकों  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  यश्षपि  नवेਂ  वित्त  आयोग  के  आदर्श  प्रस्ताव  के  परिणामस्वरूप  40
 प्रतिशत  का  ही  घाटा  दिखाया  गया  था  लेकिन  सही  अर्थों  में  यह  60  प्रतिशत  के  करीब  है  और  अभी  जब  वे

 राज्य  सूखे
 के  चपेट  में  तथा  हमने  आज  उड़ीसा  में  आए  तूफान  पर  भी  चर्चा  की  हे  एवं  सिर्फ  दो  महीने  पहले

 हमने  कृषि  मेत्री  के  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बाढ़  की  स्थिति  पर  स्वयं  के  दिये  बयान  पर  हमने  बहस  की  थी  ।

 ऐतिहासिक  रूप  से  हमारे  तीन  साथी  बाढ़  और  तूफान  कई  वर्षों  से  स्थायी  तौर  पर  हमारे  साथ  हैं  ।
 राज्य  सरकार  के  पास  इन  स्थितियों  से  निबटने  का  संसाधन  नहीं  क्योंकि  वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुसार
 उनके  योजना  प्रस्तावों  के  उप्पर  केन्द्र  द्वारा  अग्रिम  धनराशि  मुह्ेया  करायी  जाती  है  ।  इसलिये  अन्य  चीजों  के
 भाँति  इससे  भी  मुदास्फीति  की  ही  स्थिति  बनती  क्योंकि  इससे  न  तो  स्थायी  संपत्ति  बन  पाती  है  और  म  ही
 वादित  मात्रा  मेंਂ  इससे  रोजगार  का  निर्माण  हो  पाता  जो  कि  प्रभावित  लोगों  को  मिज्तनना  चाहिए  ।  ये  स्थितियाँ
 मानव-निर्मित  न  होकर  प्राकृतिक  है  ।  यद्यपि  इन  आकस्मिक  स्थितियों  से  निथटने  के  लिये  विपदा  राशि  की
 व्यवस्था  हे  लेकिन  यह  पर्याप्त  नहीं  हे  ।  प्रत्येक  वर्ष  हम  तूफान  और  सुखे  की  स्थिति  पर  बहस  करते
 हैं  ।  और  करोड़ों  रूपयों  की  प्राकृतिक  संसाधनों  की  बर्भादी  होती  ह ेऔर  इस  सौदेगाजी  के  दौरान  कई  त्तोग  मर
 मी  जाते  हैं  लेकिन  हम  संतोषजनक  समाधान  ढूँढ  नहीं  पाते  हैं  ।  इन  सब  चीजों  की  ओर  देखना  होगा  और

 पर्वतीय  आदिवासी  विकास  ख़ण्डों  तथा  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  हलाकोਂ  मेਂ  चक्त  रही  विशेष
 योजना  के  तर्ज  पर  ही  इसके  लिये  भी  कोई  विशेष  योजना  चलाई  जानी  क्योंकि  कई  राज्य  नियमित  कूप

 से  छूखे  या  बाढ़  या  तूफान  के  चपेट  में  आते  रहते  हैं  ।

 इसे  मेਂ  वित्स  मंत्री  पर  ही  छोड़ता  हूँ  क्योंकि  वह  योजनाएँ  बनाने  मेंਂ  प्रवीण  हैਂ  ओर  मे  आशा  करता

 हूँ  कि  वह  ये  योजनाएं  पश्चिम  मध्य  असम  और  बिहार  के  क्षिए  भी

 बनाएंगे  ।

 अब  में  मृतभूत  ढांचे  के  प्रश्न  को  लेता  जिसका  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बजट  भाषण  के  भाग-क

 मेंਂ  जिक्र  किया  था  और  कतिपय  राज्यों  का  मैंने  उल्लेख  किया  जहाँ  तक  अखिल  भारतीय  औसठन

 आधारभूत  ढाँचे  अर्थात  रेलवे  और  परिवष्तन  का  संक्षंध  उससे  बहुत  नौचे  हे  ।  यदपि

 बिजली  उत्पादन  और  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  में  निजी  भागीदारी  को  आकर्षित  करने  की  एक  योजना

 जिसका  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  भी  मुख्य  मंत्रियों  को  और  इस  सभा  मेंਂ  भी  उल्लेख  किया  सावधानी  के  तौर

 पर  मैंਂ  यह  कहना  चाहूँगा  कि  आये  हाथ  को  यह  नहीं  पता  लगाना  चाहिए  कि  दांयाँ  हाथ  क्या  करता  है  और  मैंने

 लगभग  एक  माह  पूर्व  वित्त  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  लाया  है  कि  जो  योजनायें  षढ्ठ  यहाँ,संसद  मेंਂ  प्रस्तुत
 कर  रहे  उनका  हमें  पता  नहीं  हैं  अथवा  उन  संबंधित  मँत्रालयों  विशेषकर  उर्जा  जोकि

 उत्पादन  का  प्रभारी  मंत्रालय  ढारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  के  बारे  में  विभिन्न  प्राधिकारी  के  यहां  तक  कि

 विदेशों  में  भी  विदेशी-भागीदारी  को  शामिल  करने  की  कोशिश  करने  के  बारे  में  अपनी  ह्विदायतें  भेज  रहे  हैं  ।  वे
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 उससे  बिल्कुश्त  अलग  संदेश  देते  जिसपर  वित्त  मंत्री  महोदय  और  प्रधान  मंत्री  महोदय  हम  पर  विश्वास
 करना  चाहेंगे  ।  अतः  मुझे  पता  नहीं  है  कि  उर्जा-उत्पादन  में  विदेशी-भागीदारी  का  क्या  रुख  क्योंकि  बायाँ
 हाथ  वह  छीन  रहा  जो  दायाँ  हाथ  देने  कीं  कोशिश  कर  रहा

 यदि  मेरी  बात  सष्ठी  तो  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कृषि  को  राज्य-सरकारों  की  देखा-रेख
 पर  छोड़  दिया  है  ।  अपने  बजट  भाषण  में  उन्होंने  कहा  हे  कि  कृषि  हमारे  विकास  का  मेरुदैंड  हे  ।  अब  यदि

 उर्वरक  और  कृषि  को  राज्य-सरकारों  पर  ही  छोड  दिया  जाता  तो  में  नहीं  समझता  कि

 हमारे  विकास  का  मेरुदेड  सफल  होगा  ही  अथवा  क्या  कृषि  अभी  भी  मानसून  की  आपदाओं  पर  ही
 निर्भर  रहना  पडेगा  ।  विभिन्न  राज्यों  से  जो  सिंचाई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हे  उनमें  से  विशेषकर  मझौले  और  मुख्य
 सिंचाई  से  केंद्र  सरकार  बहुत  चिन्तित  हे  ।  मेरे  ही  राज्य  का  जन-संसाधनों  से  जल  निकालने  की
 क्षमता  का  प्रतिशत  कागजों  में  केवल  30  प्रतिशत  परन्तु  वास्तव  में  यह  क्षमता  17  प्रतिशत  है  और  अखित्ल

 भारतीय  औसत  जल  निकालने  की  क्षमता  36  प्रतिशत  से  थोड़ी  अधिक  है  ।  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  के
 बाद  भी  अगर  हमारी  यही  उपलब्धि  तो  मैं  समझता  हू  कि  हमें  थोडा-सा  आत्मविश्लेषण  करना  ही  चाहिए
 और  यह  देखना  चाहिए  कि  इन्द्रावतीਂ  और  कोलाश्रਂ  जैसी  मुख्य  परियोजनाएँ

 पूरी  जोकि  केवल  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  नहीं  बल्कि  हनमेंਂ  बिहार  और  मध्य  प्रदेश
 जैसे  राज्य  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  उर्जा  के  साथ  रोजगार  भी  जुड़ा  हे  क्योंकि  ठर्जा  कृषि  और  औद्योगिक  विकास  के  लिए
 आवश्यक  है  और  हमारे  क्षिक्षित  युवकों  और  अर्ध्दकुशल  युवकों  की  आकांक्षाओं  केवल  तभी  पूरी  की  जा  सकती

 अगर  हम  उन्हें  वह  मुलभूत  ढांचा  प्रदान  करें  जिससे  की  रोजगार  भी  सृजित  हो  ।  में  एक  ऐसे  राज्य  से  हूँ
 जहाँ  के  गांषों  में  गर्मी  के  महीनों  मेंਂ  आगजनी  की  काफी  घटनाएँ  होती  हे  क्योंकि  वहाँ  के  घर  न  तो  आलीशान

 होते  हैं  और  न  ही  अग्नि-रोधक  ।  फिर  न  तो  राज्य  सरकार  की  ही  और  न  ही  केद्र  सरकार  की  कोई  ऐसी
 योजना  है  ।  अतः  यहाँ  पर  में  यह  उल्सेश्  करना  चाहूँगा  कि  उपर्युक्त  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  और  प्रौद्योगिकी  मिक्षनों

 को  जिन्हें  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  सृजित  किया  गया  अपना  ध्यान  हन  समस्याओं  पर  केंद्रीत  करने  के

 निर्देश  दिये  जाने  चाहियें  ताकि  अनेक  तरीकों  से  ऐसी  घटनाओं  को  कम  किया  जा  सके  और  वहाँ  उपलब्ध  दूर्लप
 घनराशि  अन्य  कार्यों  पर  खर्च  न  हो  सके  ।

 जहाँ  तक  पर्यावरण  का  संबंध  हम  यहाँ  भारी  प्रवृूषण  के  बारे  में  बहस  कर  रहे  हैं  ।  में  एक  ऐसे  क्षेत्र

 से  जहाँ  ब्रहमणी  और  महानदी  केंद्रीय  और  राज्य  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  दोनों  द्वारा  प्रदूषित  की  गई
 और  फिर  भी  पर्यावरण  कानून  में  इतने  अधिक  विधान  बनाने  के  बावजूद  भी  कोई  दण्डात्मक  अथवा

 निदानात्मक  कार्यवाई  नहीं  हुई  हे  ।  मेरे  विचार  से  इस  पर  भी  नए  सिरे  से  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  ।

 मेरा  आखरी  मुद्दा  भूतपूर्व  और  उन  सेनिकों  के  बारे  में  हे  जो  हमारी  स्वतंत्रता  की  रक्षा  कर  रहे

 है  और  हमारे  सेनिकों  का  मनोन्रत्त  इस  आत  पर  निर्भर  करता  है  कि  हम  इनकी  केसे  देखभाल  करते  हें  ।

 इस  समा  हम  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  बारे  में  चिन्तित  हैं  ।  मेरे  विचार  से  आज  सुबड़  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने

 इस  मुद्दे  को  एक  विशेष  उत्लेख  के  रूप  में  उठाया  था  ।  हम  व्यापार  संघों  के  बारे  में  चिन्तित  हम  हमारे

 समाज  के  उन  कमजोर  वर्गों  के  भारे  मेंਂ  चिन्तित  हैं  जोकि  अपनी  आवाज  उठा  सकते  जिनका  संसद  मेंਂ  एक

 प्रकोष्ठ  ह ैऔर  जो  अपने  प्रतिनिधियों  के  माध्यम  से  बोल  सकते  लेकिन  इन  भूतपूर्व  और  सैनिकों

 के  पास  ऐसी  कोई  सुविधा  नहीं  हे  और  उन्हें  अति  कठिन  अक्षरण्य  भू-भागों  और  विषम  मौसमी

 परिस्थितियों  में  ज्लगाया  जाता  है  ।  जब  वे  सेवानिवृत  होते  हैं  तो  हम  उनकी  देखभात़  तक  भी  नहीं  करते  ।  मैं
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 भूतपूर्व  के  बारे  में  राठित  जिसने  एक  रैंक  एक  पेंशन  की  सिफारिश  की  का
 हवाला  देना  चाहूँगा  ।  उसे  निष्प्रभावी  कर  दिया  गया  है  ।  में  अपने  माननीय  मित्र  और  एक  बहुत  अच्छे  सेनिक
 और  एक  बहुत  योग्य  सांसद  श्री  जसवन्त  सिंह  जोकि  1984  में  भूतपूर्व-सेनिकोਂ  संबंधी  उच्च-स्तरीय  समिति
 में  मेरे  साथ  बातचीत  कर  रहा  था  ।  हम  सभी  35  लाख  भूतपूर्ष  सेनिकोंਂ  को  लाभ  पहुचाना  चाहते  थे  क्योंकि
 परिपक्व  से  काफी  वृध्द  हो  चुके  यह  1953  से  1986  के  बीच  की  अवधि  मेंਂ  सेवानिवृत  होने  वाले  भूतपूर्ष
 सेनिकों  को  सहायता  की  आवश्यकता  की  बात  थी  क्योंकि  वे  बहुत  कम  पेंशन  पा  रहे  थे  ।  यही  थे  व्यक्ति  हें
 जिन्हें  सहायता  की  जरूरत  हे  और  न  कि  वे  व्यक्सि  जो  1986  के  पश्चात  सेवानिषृत  हुए  हैं  क्योंकि  तीसरे  ओर
 चौथे  वेतन  आयोगों  ने  उन्हें  मुल्य  सूचकांक  में  वृध्दि  के  आधार  पर  पर्याप्त  प्रतिपूर्ति  कर  डी
 हे  ।  है

 में  अपनी  मात  यह  कह  कर  समाप्त  करता  हूँ  कि  अजट  संबंधी  प्रस्तावों  की  गुणवत्ता  न  कि  उनकी  संख्या
 अथवा  बजट  घनराशि  मुल  प्रशन  हे  ।  कार्यान्वयन  और  जिनकी  कि

 फिल्लहाल  कमी  केवल  यही  वे  चीजें  हे  जिनके  माध्यम  से  हम  वांछित  परिणाम  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  उत्तर -
 दायित्व  और  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  जानी  हे  ।

 मैं  अपने  श्री  चन्दुल्लाल  चन्द्रावर  की  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  अप्रौत्त  मेंਂ  बजट  सत्र  के

 उपनिधेशी-दृष्टिकोण  को  त्यागना  चाहिये  ।  अजट  सत्र  सितम्भर  में  होना  चाहिये  ताकि  अक्तुृथर  अथवा  नवम्बर
 में  वित्त-विधेयक  पारित  किया  जा  सके  और  हमे  मानसून  के  बाद  नवम्बर  से  अगह्ो  मानसून  तक  पूर्ण  सब्र  मित्स

 सके  ।

 थ्री  राजेन्द्र  कुमार  शार्मा  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के  ढ्वारा  अर्थ  व्यवस्था  को  सुधारने  के

 लिए  प्रयत्न  और  प्रयास  किये  गये  हैं  ।  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  उन्होंने  कई  प्रकार  के

 प्रयास  किये  ।  बजट  घाटे  को  भी  कम  करने  की  दिशा  में  प्रयास  हुए  हैं  ।  पूंजी  निवेश  बढ़ाने  की  भी  बात  हुई  ।

 लेकिन  स्थिति  यह  हे  कि  समाज  में  असंतुलन  बना  रहा  ।  इस  देश  के  अन्दर  44  वर्षों  से  जिस  प्रकार  की  एक
 व्यवस्था  चली  आ  रही  हे  जिसके  अन्तर्गत  गरीब  गरीब  होता  चला  जा  रहा  अमीर  अमीर  होता  चला  जा  रहा

 और  भविष्य  मेਂ  उसका  कया  रूप  यह  दिलाई  नहीं  पढ़  रहा  है  ।  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैਂ  यह  में

 आगे  जाकर  विस्तृत  रूप  से  सदन  को  बताने  का  प्रयास  करूंगा  ।  आज  समय  की  मांग  यह  हे  कि  हमारी  सारी

 आर्थिक  व्यवस्था  ग्रामीण  क्षेत्र  ग्रामीण  लोगों  से  जुड़ी  हुई  होनी  चाहिए  ।  जो  कि  नहीं  है  ।  हमारे  जीवन  का

 केन्द्र  बिन्दू  ग्रामाण  बनना  चाहिए  न  कि  शहरी  होना  चाहिए  ।  आज  देश  के  अन्दर  बढ़ती  हुई  आबादी  और  बढ़ती

 हुई  बेरोजगारी  राष्ट  के  सामने  एक  भयंकर  राक्षस  के  रूप  मेंਂ  देश  के  सामने  खड़ी  हे  ।  मेरा  स्पष्ट  कहना  हे  कि

 हमारा  कोई  भी  माननीय  सदस्य  उससे  बचा  हुआ  नहीं  होगा  ।  हम  ल्तोगों  की  क्या  स्थिति  बनती  अपने  लोक

 समा  क्षेत्र  में  जाने  के  उपरांत  एक  व्यक्ति  को  भी  सेवा  में  नहीं  क्षमा  सकते  ।

 पिछले  विनोਂ  ठद्योग  मंत्रालय  के  द्वारा  एक  बात  कही  गई  कि  ईफ़ास्टक्टर  के  माध्यम  से  हम  विकास

 करेंगे  ।  कहां  का  इंफ्रास्टक्टर  ।  गांवों  के  अन्दर  न  आपके  बिजली  न  आषागमन  के  साधन  हैं  और  न  वहां

 पर  इंस्पेक्टर  राज  खत्म  हुआ  हे  जिसने  पूरे  जन-जीवन  को  झ्िंझोड़  कर  रख  दिया  है  ।  यहां  बढ़ी-बड़ी  विदेशी

 कम्पनीज  को  लाने  की  बातें  की  जा  रही  हैं  ।  हमारी  छोटी  स्मात्त  स्केल  टाइनी  हेडस्टीज  को

 यहीं  के  बढ़े  उद्योग  प्रनपने  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  इसके  ऊपर  हमें  निश्चित  रूप  से  प्रतिबन्ध  त्लगाना  चाहिए  कि

 किस  प्रकार  का  माल  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  में  टाइमी  हंडस्टीज  में  बनेगा  ।  बढ़ी  इंडस्टीज  चाहे  बिढ़ला
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 टाटा  भड़ी  कंसर्न  हों  या  विदेशी  कम्पनीज  हों  हनकी  घ्रात  न  करके  देश  के  अन्दर  स्माल  स्केल

 टाइनी  इंडस्ट्रीज  किस  प्रकार  से  अपने  आर्थिक  संकट  से  गुजर  रही  हैं  इसकी  आपको  भी  अच्छी  तरह  से
 जानकारी  इसलिए  हस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 1992-93  की  विकास  दर  के  विषय  में  माननीय  वित्स  मंत्री  ने कहा  कि  हम  बहुत  जल्दी  ढाई  प्रतिशत  से

 बढ़कर  चार  प्रतिशत  तक  कर  देंगे  और  मुद्रास्फीति  जो  हइस  समय  13  प्रतिशत  है  उसको  घटाकर  6  या  7
 प्रतिशत  तक  ले  आयेंगे  ।  लेकिन  ये  सारी  स्वप्न  की  बातें  वास्तविक  जीवन  में  ऐसा  डोनेवाला  नहीं  हे  ।  इस
 वर्ष  खरीफ  फसल  जो  कि  मानसून  पर  निर्भर  करती  मानसून  के  जो  वेदर  एक्सपट्ट्स  है  उनकी
 ओपिनीयन  भी  इसके  पक्ष  में  नहीं  है  ।

 4.00  म्र०  प७

 और  आने  वाले  वर्ष  हमारे  लिए  और  भी  चिन्ता  का  विषय  बने  हुए  हैं  ।  हस  सदन  को  अच्छी  प्रकार  से
 यह  जानकारी  होनी  चाहिये  और  विशेष  रूप  से  वित्त  मंत्री  जी  को  कि  इस  वर्ष  अम्पर  क्रॉप  हुई  हे  लेकिन  देश
 का  यह  दुर्भाग्य  हे  कि  हमारी  व्यवस्था  बिगड़  चुकी  है  ।  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  जो  परचेज़  इस  वर्ष  हुई  वह
 पिछले  वर्ष  से  50%  भी  नहीं  हुई  हे  क्योंकि  बड़े-बड़े  व्यवसायी  और  बड़े-धड़े  जमीदार  उसकी  होढिंग
 किये  हुए  हें  जिससे  यह  समस्या  आने  वाले  दिनों  मेंਂ  गरीअ  व्यक्ति  के  सामने  एक  चुनौती  बन  कर  आयेंगी  ।

 इसलिए  मेरा  हस  विषय  मेंਂ  आपसे  अनुरोध  है  कि  समय  रहते  प्रदेश  सरकारेਂ  और  केन्द्रीय  सरकार  एक
 समायोजन  करके  गेहूं  की  परचेज़  करें  ।  हमारे  देश  मेंਂ  गेहूँ  का  अभाव  नहीं  है  लेकिन  हमारी  अपनी  व्यवस्था

 बेकार  होने  के  कारण  हम  उसका  लाभ  नहीं  उठा  पाये  हैं  ।

 इस  बार  हमारे  देश  में  चीनी  का  उत्पादन  12  मित्रियन  टन  का  अनुमान  है  ।  मेरी  जानकारी  में

 हससे  भी  ज्यादा  होगा  लेकिन  हमारे  देश  में  चीनी  का  मात्र  उपयोग  10  मिलियन  टन  ही  हे  ।  इस  प्रकार  लगभग

 ढाई-तीम  मिक्तियन  टन  चीनी  का  एक्सपोर्ट  किया  जा  सकता  हे  ।  पिछले  दिनों  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  से  मेंने

 हस  विषय  में  कहा  कि  उत्तर  प्रदेश  से  144  नयी  चीनी  मिलों  के  लाइसेसेज  हेतु  एप्लीकेशन्स  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  पड़ी  हुई  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  विदेशी  बाजारों  मेंਂ  चौनी  का  बाजार  भाव  कम  हम  तो  यह  नहीं

 भेजेंगे  ।  यह  कितना  दुखदायी  और  कष्टदायक  विषय  हे  कि  हमारे  मंत्री  स्तर  के  लोग  इन  बातों  को  गंभीरता  से

 नहीं  समझते  ।  मेरा  तो  मह  कहना  हे  कि  हम  लोग  5-5  कि०  प्राम  सोना  दूसरे  लोगों  के  माध्यम  से  यहां  मंगा  रहे

 है  ओर  जिसके  कारण  मुद्रास्फीति  बढ़ी  है  ।  क्यों  नहीं  हम  लोग  सस्ते  दर  पर  चीनी  बाजार  माव  भेजकर  सोना

 अपने  रुपये  से  मंगाये  जिससे  देश  के  अन्दर  ही  इस  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 आपको  शायद  जानकारी  हो  कि  हमारे  वेश  के  अन्दर  इस  समय  डोमैस्टिक  यूज़  में  आने  वाली

 32  हजार  करोड़  रुपये  की  गैस  का  वेस्टेज  हो  रहा  हे  और  इसका  स्टोर  करने  के  लिए  या  घर-घर  मेंਂ  पहुंचाने  के

 लिए  32  हजार  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  हे  ।

 देश  के  अन्दर  इस  समय  जंगलात  33  प्रतिशत  होना  चाहिये  जो  कि  घटकर  10  प्रतिशत  रद्द

 गया  इसके  लिए  किसी  को  चिन्ता  की  जरूरत  नहीं  हे  ?/  चिन्ता  तो  कुर्सियों  की  है  और  प्रदेशों  में  कुर्सियों  की

 है  ।  इससे  ज़्यादा  रास्ता  राष्ट्र  के  सामने  या  इस  प्रकार  का  कोई  समायोजन  नहीं  है  जिसके  माध्यम  से  आने

 वाल्ता  कक्ष  का  देश  सुख्दायी  बन  सके  ।

 टेक्ती-कम्पुनिकेशन्स  के  जिए  3200  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  4200  करोड़  रुपया  कर  दिया

 गया  है  और  पेचायत  स्तर  पर  पहुंचाया  जा  रहा  है  लेकिन  शहरों  के  अन्दर  टेज्ञीफोन  की  व्यवस्था  जर्जर  पड़ी  हुई
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 है  ।  में  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहूंगा  कि  हम  लागों  को  उस  चीज़  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  जिससे  गरीब

 आदमी  जुड़ा  हुआ  है  या  जिससे  देश  की  80%  जनता  जुड़ती  है  ।

 नव  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  राज्य  मंत्री  श्री  ठाकुर  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  क्योंकि  मेरे

 एक  प्रश्न  का  उत्तर  उन्होंने  इस  सदन  में  दिया  था  कि  वर्ल्ड  बेंक  का  अनुदान  का  रुपया  प्रदेश  सरकारों  के  पास
 जो  पड़ा  हुआ  इसके  लिए  किसी  को  चिन्ता  नहीं  है  ।  बह  अपना  भाग  नहीं  डालने  के  कारण  सारा  का  सारा

 अमुद्ाान  विफज्ष  डो  रहा  हे  ।  आप  हसकी  चिन्ता  चाहे  वह  सिंचाई  से  संबंधित  चाद्दे  विद्युत  से
 सम्बन्धित  हो  लेकिन  जो  जीवन  की  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  इन  सब  कार्यक्रमों  को  वर्क्ड  बैंक  के  लोन  के

 द्वारा  उसका  ल्ञाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।

 इंडस्ट्री  के  विधय  में  मेने  अभी  बात  कही  ।  इंडस्ट्री  मिनिस्टरी  की  तरफ  से  देशव्यापी  कुछ

 ',  ब्लॉक  स्तर  पर  चयन  किया  है  ।  उत्सर  प्रदेश  में  भी  7-8  ब्लाक  ढूंढे  हें  ।  वहां  न  सड़के  न  बिजली  है  और

 न  हस  प्रकार  की  कोई  और  व्यवस्था  हे  ।  में  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहूंगा  कि  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  लिये

 जायें  ।  यदि  आप  आवागमन  और  इंस्पेक्टर-राज  से  मुक्ति  दिलवा  देंगे-तो  निष्तिचत  रूप  से  हमारे  देश

 औद्योगीकरण  को  कोई  रोक  नहीं  सकता  ।

 एक  बात  सेछज़  टैक्स  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  इसको  नेशनल  लैवल  पर  केन्द्रीय  सरकार

 के  स्तर  से  सभी  प्रदेश  सरकारों  को  बैठाकर  इसका  समायोजन  हो  क्योंकि  कहीं  तो  सेल्ज़  टेक्स  ।4  प्रतिशत  हे

 ओर  किसी  प्रदेश  मेंਂ  तीन  प्रतिशत  है  जिसके  दूरगामी  दुष्परिणाम  भोगने  को  मित्र  हे

 आयकर  की  सीमा  बढ़ाने  के  बारे  में  कर  की  दरों  में  कमी  की  बड़ी  चर्चा  हुई  है  मगर  यह  सीमा

 रूपए  के  अवप्नल्यन  और  महंगाई  की  बढ़ती  हुई  दरों  को  देखते  हुए  22  इजार  से  28  हजार  नहीं  हुई  ।  सच्चाई

 यह  है  कि  जो  पिछले  वर्ष  22  हजार  रूपया  था  आज  28  हजार  रुपया  उसके  बराबर  है  ।  आयकर  कानृन  की

 घारा  80  एल  के  अनुसार  ।3  हजार  रुपए  ब्याज  पर  छूट  मिलती  उसे  घटाकर  7  हजार  रूपए  किया  जाना

 सरासर  करदाताओं  के  साथ  अन्याय  है  क्योंकि  करदाता  को  इस  बढ़ी  हुई  महंगाई  में  उससे  कोई  लाभ  होने

 वाला  नहीं  हे  ।

 इसके  अतिरिक्त  आयकर  सीमा  28  हजार  रूपए  के  स्थान  पर  48  इजार  रुपये  की  जाए  जो

 कि  आज  की  नितांत  आवश्यकता  है  और  मेरी  जानकारी  मेंਂ  सदन  का  हर  माननीय  सदस्य  इसके  विधय  में  अपनी

 यही  राय  रखता  है  ।  क्लॉज  42  के  अंतर्गत  80  सीसीए  से  मध्यम  वेतनभोगी  श्रेणी  प्रभावित  होगी  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  जो  पब्लिक  फंडज़  एनएसएस  के  अंतर्गत  जमा  होते  उनको  सेटबेक  लगेगा  और  ठस  पर

 गवर्नमेंट  को  केवल  11%  ब्याज  देना  पड़ता  है  और  इसका  जो  सबसे  मुख्य  नुकसान  होने  वाज्ा  हे
 कि  यह

 जितनी  भी  अमाउंट  यह  सारी  की  सारी  प्रदेश  सरकारों  के  पास  जाती  है  और  यदि  आपने  80  सीसीए  को

 समाप्त  कर  दिया  तो  प्रदेश  सरकारे  एक  बहुत  धड़े  स्रोत  से  वंचित  रह  जाएंगी  और  वैसे  हो  प्रदेश  सरकारों  के

 पास  घन  का  बहुत  अभ्ताव  है  ।  इसल्लिए  80  सीसीए  को  बनाए  रखिए  जिससे  मध्यम  श्रेणी  के  लोग  और  प्रदेश

 को  पृष्ठा  क्राभ  मिल्त  सके  ।
 ह

 इसमे  केन्द्र  सरकार  को  किसी  प्रकार  का  कोई  घाटा  नहीं  है  ।  जिस  समय  वह  अपने  पैसे  का

 रिफंड  लेतौ  उस  पर  उसको  इनकम  टैक्स  देना  पढ़ता  है  ।  यदि  केन्द्र  सरकार  या  हमारी  फाइनेंस  मिनिस्टी

 को  हसमेंਂ  नुकसान  होता  तो  हमारी  समझ  में  कुछ  बात  आती  ।

 बुजुर्ग  क्षोगों  को  50  हजार  से  अधिक  पर  जो  छुट  मिलती  ठसको  बनाए  रखना  हमारा  सबसे  बढ़ा

 >  कर्तव्य  ऐल्डरमैन  की  सब  जगह  रिस्पेक्ट  होती  हे  ।  उसके  प्रति  सदन  की  रिगॉर्ड  पे  करना

 हमारा  कर्तष्य  है  ।
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 क्लॉज़  35  में  माइनर्स  के  विषय  में  मुझे  यह  कहना  हे  कि  हमारे  देश  के  अंदर  यह  परंपरा  चली  आ  रही
 है  कि  केषल  पिता  या  अच्चे  के  अभिभावक  रूपए  को  बचाने  के  लिए  माइनर्स  के  नाम  से  रखते  हैं  ।  अन्य  स्त्रोतों
 से  भी  माइनर्स  के  पास  पैसा  आता  हे  जैसे  उसके  दादा-दादी  से  या  नाना-नानी  से  आता  और  यहां  तकः  यदि
 उसके  फॉदर  की  डेय  हो  जाती  है  तो  उसकी  मदर  के  साथ  वह  भी  उसके  भागीदार  होते  हें  लेकिन  वड्  सारा  पैसा
 मदर  के  साथ  क्लब  कर  हसका  कोई  ज॑स्टिफिकेशन  नहीं  हैं  ।

 पिछल्ते  दिनों  हमारी  सरकार  ने  विदेशों  से  धन  लाने  के  लिए  छूट  दी  थी  ।  आपको  जानकारी
 होनी  चाहिए  कि  उसके  अंतर्गत  अधिकांश  माइनर्स  के  नाम  से  रूपया  आया-है  ।  सरकार  के  प्रति  क्ोगों  में

 विश्वास  उठ  जाएगा  कि  6  महीने  पहले  जो  निर्णय  लिया  उसके  विरूष्द  अब  यह  काम  करने
 जा  रही

 क्लॉल़  65  के  अंतर्गत  फर्म  ज्ञो  इनकम  टेक्स  देने  की  स्थिति  में  उसकी  कुज्त  आय  का  मैक्सिमम

 मार्जनल  रेट  पर  टेक्स  लगेगा  जो  कि  सर्वथा  अनुचित  और  अन्याय  है  ।  इसमें  से  जो  छोटी  फर्म्स  जिनकी
 आय  50  हजार  से  कम  उन  पर  30%  और  जिनका  50  इजार  से  ऊपर  का  कारोआर  उनकी  इनकम  पर
 50%  मैक्सिमम  मार्जनल  रेट  ऑफ  टेक्स  त्लगना  चाहिए  ।

 सेक्शान  80  एचएचसी  के  विषय  में  में  बताना  इसके  अंतर्गत  वे  मेनुफोक्चरिंग
 युनिट्स  हें  जो  देश  के  अंदर  अपना  मेनुफेक्चर  किया  हुआ  माल  भेच  सकती  हें  ओर  विदेश  में  भी  बेचती  हें  ।

 हस  विषय  में  मेरा  यह  अनुरोध  हे  कि  जो  विदेश  में  भेजें  उसके  प्रॉफिट  और  लॉस  का  अलग  से  आकल्नन  किया

 जाए  और  जो  देश  के  अंदर  उसका  अलग  से  आकलन  दोनों  को  जोड़ना  चाहिए  ।

 जमा-हेतु  राशियां  स्वीकार  करने  संबंधी  धारा  269  और  जमा-राशियों  की  अदायगी

 संबंधी  घारा  269  में  संशोधन  करने  के  भारे  में  --

 इसके  अंतर्गत  एक  ऐम्भीग्यूटी  ह ेजिसे  आपको  समाप्त  करना  है  ।  मान  लीजिये  कि  एक्स  ने  वाई  को  20

 हजार  रूपया  देना  है  और  वाई  ने  जैड  को  देना  है  ।  यदि  एक्स  सीधे  ही  जैड  को  वह्ठ  रुपया  दे  देगा  तो  हसके
 अंतर्गत  उस  पर  पैनल्टी  पड़ेगी  ।  में  चाहता  हैँ  कि  आप  इस  ऐम्भीग्यूटी  को  दूर  कीजिये  ।

 आज  शेयरों  पर  अंकुश  समाप्त  हो  चुका  हे  ओर  शेयर  मार्केट  की  क्या  दुर्गति  हुई  वह  सब

 हमारे  सामने  है  ।  कल  ही  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  राज्य  सभा  के  जब  वे  जवाब  दे  रहे  थे  तो  कहा  कि  सी०
 बी०  आई०  दारा  इस  सारे  मामले  की  ईंक्वायरी  करायी  जायेगी  जिसमेਂ  कि  एस०  बी०  आई०  यानी  स्टेट  बैंक  ऑफ

 इण्डिया  का  सादे  सौ  करोड़  रुपया  एक  व्यक्ति  विशेष  की  तरफ  वह  मामला  भी  हन्वोत्य  हे  ।  आज

 स्थिति  यह  है  कि  कन्टोल  ऑफ  पब्लिक  ईश्यू  ख़त्म  कर  दिया  गया  है  ।  इसलिये  मेरा  अनुरोध  हे  कि  किसी  न

 किसी  प्रकार  का  इस  पर  अंकुश  या  कंट्रोल  आपको  फिर  लागू  करना  चाहिये  अन्यथा  हमारे  देश  के  अंदर  ब्ोगस

 और  फिक्टीशियस  फर्म  बनाने  वाले  त्ोगों  की  कमी  नहीं  है  ।  दस  रुपये  का  आर्टिफीशियल  ढंग

 मार्केट  में  वे  200  रु०  या  300  रु०  का  करने  में  एक्सपर्ट  हैं  ।  उदाहरण  के  ज्षिये  ऊषा  रेक्टिफायर  वालों  ने

 जैसा  किया  था  ।  जिस  प्रकार  से  देश  की  गरीब  जनता  आज  शेअर  मार्केट  के  प्रलोभन  में  ग्लैमर  में  शेयर्स

 परचेज  करती  जा  रही  में  चाहता  हूं  कि  सटोरियोंਂ  के  हाथोंਂ  से  ठसे  सी  दिशा  जिससे  कि

 ईंडस्टीज  का  भी  भला  हो  और  देश  के  लोग  भी  सही  दिशा  में  अपना  पैसा  लगा  सके  ।
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 अब  मैं  वेक्ष्य  टेक्स  या  सम्पत्ति  कर  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  अजट  में  सम्पत्ति  कर  के  बारे  मेंਂ  कई
 अल्तग  प्रावधान  किये  गये  जैसे  गेस्ट  आवासीय  फार्म  जो

 नोटिफाइड  टाउन  एरिया  या  टाउन  एरिया  कमेटी  की  25  किलोमीटर  रेंज  मेंਂ  ठन  पर  यह
 वैज््य  टेक्स  लगेगा  जब  कि  दूसरी  तरफ  यदि  वह  किसी  कम्पनी  का  होगा  तो  उस  पर  वेह्य  टेक्स  नहीं  लगेगा  ।
 जिन  कम्पनियों  की  तरफ  आपका  करोड़ों  रुपया  उनकी  हर  प्रकार  की  चीजों  को  आपने  वेल्य  टेक्स  से  मुक्त
 कर  दिया  है  ।  मेरा  आपसे  अनुरोध  हे  कि  इस  समस्त  प्रक्रिया  से  हमारी  जो  हाउसिंग  की  प्रौष्तम  वह  और

 शढ़ेगी  ।  अब  लोग  हाठसिंग  पर  इम्वेस्टमेंट  नहीं  करेंगे  ।  किसी  इंडीवीज्युअल  का  भी  यदि  कोई  रेजिडेशयल
 मकान  अगर  वह  अपना  कोई  दूसरा  मकान  बना  लेगा  तो  उस्ससे  अल्टीमेटली  हाउसिंग  की  प्रौध्तम  सोल्य
 ही  होगी  ।  उसके  साथ  साथ  उस  पर  भी  अब  आप  टैक्स  वह  टैक्स  देमे  के  लिये  जिम्मेदार
 देनदार  होगा  ।  इसलिये  उसमें  कोई  लॉस  नहीं  हे  ।

 ब्लैक  मनी  को  व्हाइट  मनी  में  बदलने  के  लिये  स्वर्ण  बहस  के  माध्यम  से  आपने  प्रयास  किया

 इससे  निश्चित  रूप  से  ब्लेक  मनी  रखने  वालों  के  वारे-न्यारे  हें  क्योंकि  न  अब  उन्हें  गिफ्ट  टेक्स  देना

 पड़ेगा  न  कोई  वेल्य  टेक्स  देना  पड़ेगा  ।  जिस  दिन  उन्हें  गोल्ड  वापस  कियां  उतमे  समय  का  उन्हें

 ब्याज  भी  मिलेगा  ।  उस  ब्याज  यर  कोई  इनकम  टेक्स  भी  नहीं  लगेगा  ।  इसलिये  आपने  जो  प्रयास  किया  हे  कि

 ब्लैक  मनी  किसी  तरह  से  बाहर  आये  लेकिन  यह  आप  समझ  लीजिये  कि  आपकी  नितियों  के  कारण  ब्लैक  मनी

 इस  देश  में  और  ज्यादा  क़िएट  होगी  क्योंकि  अब  लोगों  को  एक  रास्ता  मिल  गया  है  कि  गोल्ड  बॉड  लीजिये  और

 इस  प्रकार  अपनी  ब्लेक  मनी  को  व्हाइट  मनी  में  कन्वर्ट  कर  लीजिये  ।  हस  विषय  मेंਂ  आपको  नये  सिरे  से

 विचार  करना  होगा  ।

 75  हजार  रुपये  तक  तनख्वाह  पाने  वाली  महिलाओं  के  लिये  स्टेन्ड्ड  कटोती  आपने  12  हजार  से

 बढ़ाकर  15  हजार  कर  दी  हे  ।  में  चाहता  हूं  कि  इसमेਂ  किसी  तरह  का  मेदभाव  नहीं  होना  चाहिये  ।  महिलाएं

 सब  एक  समान  होती  हैं  ।  जब  छोटे  स्तर  आय  पाने  वाली  महिलाओं  के  लिये  आपने  व्यवस्था  की  है  कि

 उन्हें  साढ़े  33  परसेंट  के  हिसात्र  से  कटौती  उस  प्रकार  की  व्यवस्था  को  समाप्त  किया

 जाना

 मैंने  फौहनेंस  जिल्त  पर  आपने  कुछ  अमेंडमैंटस  मृव  किये  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  जिन

 अमेंडमेंटस  पर  मैंने  चर्चा  की  में  चाहूंगा  कि  उन्हें  आप  स्वीकार

 श्री  प्रफुल्ल  पटेल  :  सभापति  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  में

 आपका  आपारी  हूँ  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  पुर:स्थापित  वित्त-विधेयक  1992  का  समर्थन  करता  हूँ  और

 इसके  सभी  कटौती-प्रस्तावों  का  विरोध  करता  हूँ  ।
 '

 हमारे  जैसे  एक  विशाल  देश  जिसकी  करीन  70  प्रतिशत  जनसंख्या  बहुत  कम  आय  से  निर्वाह  कर

 रही  है  और  उसमें  से  भी  एक  लोगों  का  ऋहुत-भड़ा  अनुपात  गरीध  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहा  हमें  अपनी

 वित्तिय-पद्वति  पर  निगरानी  रखने  के  त्लिए  नये-नये  तरीके  और  कारगर  उपाय  खोजने  होंगे  ।  मानमीय  विस  मंत्री

 महोदय  ने  अनेक  बरात्तों  का  उल्लेश्म  किया  बहुत-से  नये  प्रस्ताव  इस  बजट  में  और  इस  वित्त  विधेयक  में  भी

 शामिल  किये  गये  हैं  ।  लेकिन  अभी  भी  अनेक  ऐसे  वंचित  क्षेत्र  जिनकी  ओर  ध्यान  दिये  जाने  की

 आवश्यकता  है  और  जिनके  बारे  में  कुछ  सोचने  की  जरुरत
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 हम  पिछले  दस  महीनों  से  यह  सुनते  आ  रहे  जिस  दिन  से  यह  संसद  गठित  हुई  हे  हसमें

 बहुत-कुछ  पुनर्गठित  करने  की  आवश्यकता  आर्थ-ष्यवस्था  को  खुला  बनाने  की  जरूरत  हे  क्योंकि  इससे
 विकास  की  दर  मेंਂ  वृद्धि  हो सकेगी  जिसके  फलस्वरूप  हमारे  देश  विद्यमान  अहुत-सी  मुराहयोंਂ  ओर  समस्याओं

 का  समाधान  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  हमारी  जनसंख्या  का  70  प्रतिशत  इतने  थोर  वित्तिय-संकट  में  हे  कि
 हमें  उन  तरीकों  पर  विचार  करना  जिनसे  हम  उन्हें  समर्थन  दे  सके  और  उनकी  वित्तिय-दशा  को  सुदृद्
 कर  सके  ।  यहाँ  तक  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  जैसे  देश  में  जो  कि  मुक्त-बाजार  अर्थव्यवस्था  का  एक

 तमूता  में  यह  बताना  चाहूँगा  कि  सरकार  उन  गरीब  लोगों  जोकि  आर्थिक  रूप  से  बहुत  अच्छे  नहीं

 समर्थन  देती  है  ।  उनकी  स्वास्थ्य-योजनाओं  और  अन्य  योजनाओं  जैसी  अनेक  योजनाएं
 जिनसे  राज्य  हारा  उन  लोगों  को  सहारा  दिया  जाता  है  जोकि  आर्थिक  रूप  से  ज्यादा  सुबृढ़  नहीं
 हे  ।

 हमारे  देश  में  हम  ऐसा  पिछले  लगभग  चालीस  वर्षों  से करते  आ  रहे  हैं  ।  लेकिन  इसके  साथ  हमारी
 जनसंख्या  के  लगभग  70  प्रतिशत  ल्लोगों  को  राज्य  से  सहायता  की  आवश्यकता  हमें  निश्चय  ही  और
 अधिक  घनराशि  व्यय  करनी  होगी  ।  हमें  और  अधिक  धन  इकट॒ठा  करना  हे  जिससे  कि  जनसंख्या  के  इस

 जनसंख्या  के  इस  भाग  को  उसके  वर्तमान-स्तर  से  ऊपर  लाया  जा  सके  ।

 देश  में  अहुत-से  ऐसे  क्षेत्र  जहाँ  पिछड़ापन  हे  ओर  मेरे  विचार  से  अनेक  लोगों  की  अभी  भी  शहरों  में

 रहने  की  तमन्ना  है  ।  यद्यपि  मेरा  महाराष्ट  राज्य  देश  में  एक  सबसे  अधिक  प्रगतिशील  और  औद्योगिक  रुप्र  से
 अत्यधिक  अग्रणी  राज्य  समझा  जाता  लेकिन  इसके  साथ  ही  विदर्भ  जिससे  आया  हूँ  और  विशेषकर

 मेरा  ही  जिसके  दो  कोनों  पर  मध्य  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश  की  सीमायें  में  अभी  भी  भेरोजगारी
 तथा  दूरसंचार  और  यहाँ  तक  कि  बहुचर्चित  सार्वजनिक  वितरण-प्रणाली  जैसी  सुविधाओं  की

 कमी  है  ।  बहुत-से  ऐसे  उपेक्षित-क्षेत्र  जिनपर  आत्मविशलेषण  करने  और  बहुत-सारा  कार्य  और  अनुसंभान
 किये  जाने  की  आवश्यकता  हे  ।

 एक  जिसमें  अमीर  से  प्राप्त  करके  गरीबों  को  देने  का  मरूलभूत-प्रस्ताव  समझता  हूँ
 कि  इससे  प्रत्येक  व्यक्ति  होगा  कि  कर  एक  सभ्य-समाज  को  दिया  जाने  वाला  मूल्य  ऐसा  कोई  कारण  नहीं
 है  कि  हमसे  से  कोई  पी  कराधान  की  मूल  धारणा  का  विरोध  करे  अथवा  इस  पर  किसी  गलतफहमी  अथवा

 असहमति  प्रकट  करे  ।  जहाँ  तक  हमारे  देश  की  जनता  की  देखभासत  करने  और  इसके  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास
 का  संबंध  राज्य  का  राजस्व  बढ़ाना  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 जहां  तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  संभंध  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  यह  एक  अति

 महत्वपूर्ण  पहलू  जिसकी  ओर  विस  मंत्री  और  भारत  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 चाहे  जो  भी  योजनायें  हम  लोगो  के  लिए  कपड़ा  और  मकान  जैसी  बुनियादी  आवश्यकताओं  की

 ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  आज  जो  12  प्रतिशत  और  इससे  अधिक  की  मुद्गास्फिती  की  दर  पीछे  से  चत्ती  आ  रही

 है  और  जिस  तरह  से  अर्थव्यवस्था  चल  रही  क्योंकि  पिछले  वर्ष  देश  के  अधिकांश  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  थी

 और  किसी  को  भी  पता  नहीं  हे  कि  इस  वर्ष  मानसून  केसा  अतः  इस  संबंध  मेंਂ  एक  विश्लेषण  किया  जाना

 चाहिए  कि  वे  ज्ञोग  जो  12  प्रतिशत  और  इससे  अधिक  मुद्रास्फिति  के  अन्सर्गत  परेशानी  झेल  रहे  हैं  उनके  हितों  की

 केसे  रक्षा  की  जाए  ।

 अभी  कुछ  महीने  पहले  हम  स्थानीय  जिला  परिषद  के  चुनावों  मेंਂ  अपने  निवचिन  क्षेत्र  मेंਂ  घूम  रड्दे  थे  तो  हमने

 देखा  कि  वहाँ  गरीज  आम  आदमी  को  उसकी  बुनियादी  खाद्य  सामग्री  जैसे  चावल  जोकि

 अनिवार्य  खाद्य  पदार्थ  हैं  के  संबंध  मेਂ  कठिनाई  होती  जो  कुछ  भी  डमारी  वित्तीय  आयोजना  जो  कोई  भी
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 वित्तीय  उपाय  डमारे  वित्स  मंत्री  शुरू  करें  वे  हमारे  देश  मेਂ  इस  वर्ग  को  जोकि  हमारी  जनसंख्या
 प्रतिशत  भाग  है  कम  से  कम  दरों  पर  कपड्ा  और  मकान  उपलब्ध  कर  सके  |

 जहाँ  तक  कराघान  की  बात  है  में  तो  कहूँगा  कि  यही  एक  मात्र  तरीका
 सकते  हैं  ताकि  गरीब  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  या  हमारी  अर्थव्यवस्था
 सबको  एक  बुनियादी  ढांचा  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  बात
 हम  प्रत्येक

 वर्ष  बजट
 पेश  करते  हैं

 तथा  इस  वर्ष  भी
 हमने  खजट  पेश  किया  हे  लेकिन  जहाँ  सक  कराधान  संबंधी  कानून की  बात  हे  चाहे  यह  प्रत्यक्ष  कराधान  के  रूप  में  हो  या  अप्रत्यक्ष  कराघान  के  रूप  मेंਂ  हो  इनमें  किसी  भी  प्रकार  का

 साम्तेजस्य  नहीं  हे  ।  जब  बजट  पेश  होने  वाला  ही  होता  है  तो  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  दुःस्वप्न  की  तरह  होता
 यहाँ  फिर  इस  संबंध  में  अनुमान  लगाया  जाता  है  और  उसके  अन्दर  छिपी  बात  जानने  की  कोशिश  होती  है  तथा  यह
 पता  लगाने  की  कोशिश  होती  हे  कि  उसमें  उनके  लिए  क्या  कुछ  है  ।  जब  बजट  निकलता  है  तो  भरी  आमतौर  पर

 *  काफी  असंगति  और  विसंगतियाँ  होती  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  को  सर्वप्रथम  यह  मुख्य  कदम  ठठाना  चाहिए  कि
 वह  एक  ऐसी  नीति  अनाये  जो  कि  यदि  संभव  हो  तो  कम  से  कम  पांच  और  अधिक  वर्षों  तक  चले  ।  इस  अनुमान
 लगाने  और  हस  हुपने  छुपाने  का  खेल  बन्द  होना  चाडिए  जहाँ  आप  किसी  वर्ष  कोई  प्रस्ताव  लाते  हैंਂ  और  अगले  वर्ष
 आप  इसे  रद्द  करना  चाहते  हैं  और  कोई  अन्य  ही  प्रस्ताव  लाते  हैं  ।

 मैं  समझता  हूँ  कि  श्री  जसवन्त  सिंह  ने  कल  इस  आात  का  उल्लेख  किया  मैंने  उनके  भाषण  पर  गौर  किया
 कि  जहाँ  तक  कर  संबंधी  कानूनों  की  बात  पिछले  2  वर्षों  में  333  संशोधनों  से  अधिक  किये  गये  और  यदि

 कोई  व्यक्ति  पिछले  40  वर्षों  पर  गौर  करे  तो  शायद  अब  तक  हजारों  संशोधन  किये  जा  चुके  हैं  ।  यदि  ऐसा  होता  रहा
 तो  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  केवल  दुराचार  ही  बढ़ेगा  क्योंकि  जब  हम  कानून  का  पात्तन  नहीं  कर  सकते  जन  कर
 परामर्शदाता  कानून  का  पालन  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  ध्रष्टाचार  या  विसंगतियां  आदि  जो  कुछ  भी  कहना
 चाहें  आ  जायेगी  ।

 का  ज़गभग  70

 हे  जिससे  राज्य  अपने  संसाधन  बढ़ा
 का  विकास  किया  जा  तथा  हम
 है  कि  पिछले  40  या  अधिक  वर्षों  से

 मुख्य  ब्रात  जिस  पर  हमें  हमेशा  जमे  रहने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  यह  है  कि  जहाँ  तक  कर  संभंधी

 कानूनों  की  बात  है  हमारी  एक  सुसंगत  नीति  होनी  चाहिए  जोकि  समय-समय  पर  बदली  हमारी  कुछ  ऐसी
 व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  हम  कराधान  की  प्रभावी  रूप  से  निगरानी  कर  तथा  इस  काले  घन  पर  रोक  छगा

 सके  जोकि  हममें  से  अधिकांश  की  चिन्ता  का  प्रमुख  कारण  हे  जिससे  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  के  विकास  तथा  रकष्ट  के

 हालात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़ता  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  मार-भार  यह  बात  कट्ठता  रहता  है  कि  काले  धन  को  प्रभावी  ढंग

 से  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और  हसे  मुख्यधारा  में  ज्ञाना  चाहिए  ताकि  इसका  और  लाभकारी  इस्तेमाल  किया  का

 सके  और  देश  इससे  लाभान्वित  हो  सके  तथा  समृह  हो  सके  ।  लेकिन  बुनियादी  प्रश्न  यह  है  कि  यह  काला  धन  केसे

 उत्पन्न  हुआ  ।  हमारे  इस  संबंध  मे  कानून  वह  नियम  रहे  हें  जहाँ  प्रत्यक्ष  कर  मेਂ  आय  कराधान  की  प्रभावी
 '

 दर  97.5  प्रतिशत  से  अधिक  थी  ।  हमारे  यहाँ  सम्पत्ति  कर  और  अन्य  करों  को  आय  कर  के  साथ  जोड़कर  किसी  भी

 व्यक्ति  के  लिए  कर  की  दर  100  प्रतिशत  से  अधिक  थी  ।  इसका  अर्थ  है  कि  कोई  भी  यह  कद्देगा  कि  आप  कर

 ल्गाइए  और  मेरे  पास  मेरी  आय  ही  रहने  ऐसा  ही  दूसरे  ढंग  से  कहें  कि  सरकार  आय  वाला  माग  अपने  पास

 रखें  और  लोग  कर  वाले  भाग  को  रखें  ।  यह  ज्यादा  ठीक  होगा  ।  हमारे  माननीय  श्री  ठाकुर  कराधान के  क्षेत्र  से

 ही  सेब  रहे  ।  मुझे  विश्वास  हे  कि  वह  मेरी  भावनाओं  को  और  भी  अच्छी  तरह  से  समझते  हैਂ  ।  लेकिन  जहाँ

 तक  कराधान  संभंधी  कानूनों  की  ब्रात  हे  हसमें  कुछ  न  कुछ  सुसंगति  होनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  काले  धन  के  मुद्दे  पर  आता  हूँ  ।  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  काले  घन  की  मात्रा  बहुत  अधिक  है  ।  जिस

 तरष्द  के  विभिन्न  कानून  और  विभिन्न  नियम  हमारे  यहाँ  हैं  उनसे  काले  घन  की  उत्पत्ति  बन्द  नहीं  होती  ।  आपने
 *  व्यक्ति  विशेष  और  कम्पनियों  के  मामले  मेंਂ  कराधान  की  दर  कम  कर  दी  है  ।  लेकिन  काला  घन  न  केवल  हस  प्रत्यक्ष

 कर  की  वजड्ड  से  पैदा  होता  हे  बल्कि  अप्रत्यक्ष  करों  पर  भी  गौर  करे  जैसे  कि  आपके  यहाँ  बिक्री  कर  होता  है  ।  बिक्री
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 कर  भी  इस  काले  धन  का  बहुत  प्रमुख  पहलू  है  ।  किसी  राज्य  में  तो  किसी  वस्सु  के  लिए  ब्रिक्की  कर  की  दर  15
 प्रतिशत  है  ।  उससे  लगे  राज्य  मेंਂ  उसी  वस्तु  के  ह्लिए  बिक्री  कर  4  प्रतिशत  या  5  प्रतिश्ञत  होगा  ।  इस  10  प्रतिशत  को
 बचाने  के  लिए  लोग  दुराचारों  में  लिप्त  रहने  लगते  हें  ।  वे  इस  सम्पूर्ण  सौदे  या  सौदेधाजी  को  नम्बर  दो  के  धन्थे  से
 करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  हसके  ये  पहलू  भी  है  जिन  पर  यह  जरूरी  है  कि  माननीय  मंत्री  गौर  करे  ।  इससे  काले
 घन  की  इस  बुराई  को  रोकने  में  थोड़ी  मदत  मिल्तेगी  ।

 आपने  काले  घन  को  सफेद  में  बदलने  के  लिए  कई  योजनायें  चलाई  हैं  ।  आपने  विदेशी  मुद्रा  अदायगी  योजना

 चलाई  हे  ।  आपने  स्वर्ण  आंड  योजना  शुरू  आपने  भारत  विकास  बन्ध  पत्र  योजना  चत्ताई  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहते

 हुए  खेद  है  कि  जैसे  हमने  इस  सभा  में  कई  भार  बात  की  है  और  जो  कुछ  भी  जानकारी  आर्थिक  मामलों  संबंधी
 पत्रिकाओं  और  आरिक  सर्वेक्षण  से  मिलती  है  उसके  मुताबिक  यह  काला  घन  1.00,000  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  ।

 आप  8--10  हजार  करोड़  रुपये  तक  भी  काले  धन  को  नहीं  निकलवा  सके  हैं  ।  अभी  तक  हमारी  हस  आर्थिक

 व्यवस्था  में  90,000  करोड़  रूपये  या  1.00.000  करोड़  रुपये  से अधिक  का  काला  धन  चलन  मेंਂ  है  तथा  इससे
 लगभग  15,000  करोड़  रूपया  वार्षिक  रूप  से  पैदा  होगा  ।  यह  उसमें  जुड़ता  जायेगा  ।  आप  आधारभूत  रूप  से
 अपनी  योजनाओं  के  जरिये  जिस  काले  धन  का  सफाया  कर  रहे  हे  वह  और  कुछ  नहीं  बल्कि  देश  में  इस  समय  कुल
 काले  धन  के  उपर  ब्याज  के  बराबर  है  |.

 और  भी  कई  बातें  हैਂ  जिन  पर  में  थोड़ा  कहूँगा  ।  आपने  घारा  को  हटा

 लिया  और  इन्हेंਂ  आंशिक  रूप  से  प्रारम्भिक  अवस्था  से  ही  दुआरा  वापस  लाये  हैं  ।  ठाकुर  आप  तो  बहुत
 जानकार  व्यवित्त  हैं  ।  आप  सभी  नियम  जानते  हें  ।  में  समझता  हूँ  यह  तो  आम  मध्यम  वर्ग  औसत  बेतन  भोगी  श्रमिक

 के  लिए  है  ।  उसे  कुछ  राहत  चाहिए  ।  22.000  रुपये  की  छूट  से  आपने  इस  छूट  की  सीमा  बढ़ाकर  28,000  रूपये

 तक  कर दी  है  ।  यह  दो  वर्षों  के  लम्बें  समय  के  उपरान्त  हुआ  हे  ।  जो  कुछ  भी  फायदा  उन्हें  इस  सीमा  को  बढ़ानेਂ  से

 हुआ  है  वह  मुद्वास्फिती  की  दर  से  पूरी  तरड्ड  साफ  हो  गया  हे  ।.

 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  भी  अशदान  किया  जाता  हे  ।  ये  अशदान  कतिपय  अन्य  योजनाओं  जैसे

 जीवनधारा  में  10  या  15  वर्षों  क ेलिए  किया  जाता  है  ।  अचानक  आपने  इस  योजना  को  बन्द  कर  दिया  ।  उस  योजना
 के  अन्तर्गत  पहले  किये  अश्वादानों  का  कया  हुआ  ?  इससे  तो  इस  व्यक्ति  विशेष  को  पहले  उस  योजना  के  तद्त  पहनते
 किये  अंशदानों  के  सम्बन्ध  में  तो  हानि  हो  जायेगी  ।  उसके  पास  कई  विचार  होते  हैं  जिनसे  वह  सेवानिवृत्स  होने  पर

 या  वृद्ग  होने  पर  इसका  फायदा  उठाने  की  कोशिश  करता  हे  ।  अतः  जो  कुछ  भी  लाभ  उस  योजना  के  तहत  होते  थे  वे

 अब  खत्म  हो  जायेंगे  ।  अतः  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  घारा  ,  और  की  मृत्त
 सीमा  को  बरकरार  रखने  की  कोशिक  करेंगे  क्योंकि  22,000  से  28,000  रुपये  तक  सीमा  बढ़ाने  से और  इन
 योजनाओं  के  अन्तर्गत  मिल्लने  वाले  लाभ  को  कम  करने  से  आप  22,000  रूपये  की  इस  वर्तमान  सीमा  से  दी  जा  रही

 छूट  को  डी  कम  कर  रहे  हैं  ।

 फिर  नाबालिकों  की  आय  की  आात  भी  आती  है  ।  दूसरे  पक्ष  के एक  सदस्य  ने  इस  मुच्ने  के  संबंध  में  पहले  भी

 उद्सेख  किया  था  ।  यह  बात  तो  समझ  में  आती  है  यदि  अवयस्कों  की आय  पर  कर  माता-पिता  की  आय  के  साथ

 जोड़-कर  कर  लगाया  जाया  यदि  पिता  या  माता  की  आय  को  अवयस्क  के  नाम  मेंਂ  कर  दिया  जाय  ।  लेकिन

 हससे  अवयस्क  को  उस  जमा  राशि  पर  प्राप्त  ब्याज  के  जरिये  या  अन्य  जरिये  से  जो  आय  होगी  यह  जरूरी  नहीं  हे  कि

 यही  आय  पिता  या  माता  से  उपार्णित  की  गयी  हो  ।  माता-पिता  की  आय  के  अलावा  अवयस्क  की  आय  में  कुछ
 राहत  दी  जाय  तो  मुझे  विश्वास  हे  कि  आप  कुछ  न्याय  दे  पायेंगे  ।

 में  अप्रत्यक्ष  कराधान  और  उत्पादन  शुल्क  पर  एक  या  दो  बातें  कईहूँगा  ।  में  संगमरमर  और  प्रेनाईट  के  उत्पाद

 शुल्क  के  बारे  मेंਂ  उल्लेख  करूंगा  ।  संगमरमर  और  प्रेनाईट  आधारभूत  रूप  से  वे  पत्थर  हें  जिन्हें  बाह्य  तौर  प
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 इस्तेमाल  किया  जाता  है  और  आपने  उन्हें  सजावटी  पत्थरों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  हुआ  है  ।  उच्च  श्रेणी  के
 संगमरमर  ओर  प्रेनाईट  की  कीमतें  लगभग  एक  ही  होती  हैं  ।  आपको  संगमरमर  की  सस्ती  घटिया  किस्म  और  महंगी
 अच्छी  किस्म  मिल  सकती  हैं  तथा  संगमरमर  की  शुल्क  दर  15  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  है  जबकि  ग्रेनाईट  के  मामले  मेंਂ
 यह  शुल्क  15  प्रतिशत  यथा  मूल्य  है  ।  अतः  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  संगमरमर  और  प्रेनाईट
 दोनों  को  एक  ही  वर्गीकरण  के  अन्तर्गत  लाया  जा  सके  ।  यदि  प्रेनाईट  ज्यादा  महेगा  पत्यर  है  तो  यथा  मृल्य  के  बजाय

 इसे  ।5  रूपये  या  25  रूपये  या  30  रूपये  या  35  रूपये  या  जो  कुछ  भी  न््ययोचित  हो  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  यथा

 मृल््य  ढांचे  के  तहत  इसे  संगमरमर  की  तरह  के  विशेष  शुल्क  ढांचे  के  अनुरूप  लाया  जा  सकता  हे  ।

 एक  बात  पर  में  स्वार्यवश  कुछ  कहूँगा  ।  में  माननीय  मंत्री  श्री  ठाकुर  को  बीड़ी  उद्योग  के  बारे  में  कुछ  कहना

 चाहूँगा  ।  में  बीड़ी  उद्योग  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूँ  और  इसीलिए  मेरा  हसमेंਂ  एक  स्वार्थपूर्ण  उद्देश्य  हे  ।  बीड़ी
 निर्माताओं  द्वारा  20  ज्ञाख  या  कम  वार्धिक  दर  से  भीड़ी  बनाने  पर  इस  शुल्क  में  छूट  दी  जाती  है  ।  अब  मृल  रूप  से  यह

 छूट  बढ़े  और  छोटे  औद्योगिक/क्षेत्रों  किसी  भी  वस्तु  के  लिए  दी  जाती  है  ताकि  इनमेंਂ  एक  आर्थिक  मापदंड  सुनिश्चित
 किया  जाये  जबकि  बीड़ी  उद्योग  में  केवल  हाथ  से  ही  कार्य  होता  हे  ।  आप  ऐसे  राज्य  से  संबद  है  जहाँ  काफी  अधिक

 बीड़ी  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  यदि  बीड़ी  उत्पादन  की  दर  20  लाखा  बीड़ी  प्रतिवर्ष  हे  तो इसका  मतरज़ब  है  कि  कम्पनी

 10  मजदूरों  से  ज्यादा  को  रोजगार  नहीं  दे  रही  है  जमकि  औसत  बीड़ी  कारखाने  के  हिसाथ  से  200  से  300  मजदूरों  से

 कम  नहीं  होने  चाहिए  ।  यह  तो  सबसे  छोटी  बीढ़ी  निर्माण  इकाई  है  ।  अतः  इन  खामियों  की  वजह  से  जो  दुराचार  हो

 रहा  हे  और  सरकार  को  जो  राजस्व  की  हानि  हो  रही  हे  उस  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  20  लाख  या  कम  की  दर  से

 बीड़ी  निर्माण  के  संबंध  में  छूट  देने  का कोई  ओचित्य  नहीं  हे  क्योंकि  यहाँ  आर्थिक  मापदंड  का  प्रइन  ही  नहीं  हे  चाहे  यह

 बड़ा  या  छोटा  बीढ़ी  निर्माता  हो  ।  यह  इसलिए  क्योंकि  वे  हाथ  से  काम  चत्ता  रहे  हैं  ।  में  समक्षता  हूँ  कि  यह  छूट
 अनावश्यक  है  ।

 में  सरकार  से  यह  अनुरोध  करके  अपनी  बात  समाप्त  कहंगा  कि  वह  चेक्लय्या  रिपोर्ट  को  पूर्ण  रूप  से  लागू
 करे  जिसे  अब  तक  आंशिक  रुप  से  ल्लागू  किया  गया  हे  ताकि  कर  सम्बन्धी  सुधारों  को  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  लागू

 किया  जा  सक्रे  ।

 जहां  तक  पिछड़े  क्षेत्रों  का  संबंध  उनके  लिए  विशेष  घिकास  की  अरूरत  है  लेकिन  औद्योगिक  नीति

 में  नए  उदारीकरण  से  पिछड़े  क्षेत्र  के  लोगों  को  औद्योगिकरण  से  कोई  लाम  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  पिछड़े  क्षेत्रों

 मेंਂ  व्यवसाय  और  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  लोगों  को  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  में  कुछ  राहत  देंਂ  ताकि

 लोगों  को  ऐसे  क्षेत्रों  मेंਂ  जाने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिले  ।  महाराष्ट्र  में  मेरा  निवर्चिन  क्षेत्र  माननीय

 सभापति  का  निवचिन  क्षेत्र  और  श्री  मनोर॑जन  भक्त  का  निवरचचन  क्षेत्र  जैसे  अंडमान  और  निकोबार

 वीपसप्रृह  और  अन्य  पिछड़े  थ  दृरदराज  के  क्षेत्र  विकास  के  अप्ाव  में  समय  बीतने  के  साथ-साथ  बुरी  तरह

 प्रभावित  होंगे  ।  इसलिए  में  पुरजोर  आग्रह  करता  हूँ  कि  कर  व्यवस्था  का  पुनर्गठन  करके  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 उद्योग  स्थापित  करने  के  किए  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  मेंਂ  रियायतें  देकर  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।
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 4.13  म्र७  प०

 मंत्री  ढदारा  वक्लसव्य

 पर्यटन  सम्प्नन्धी  राष्टीय  कार्य  योजना

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सेंत्री  माध्ययराव  माननीय  अध्यक्ष
 माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  कि  जञ्न  वर्तमान  सरकार  ने  1991  मेंਂ  कार्य-मार  संभाला  तो  पर्यटन  उद्योग  के

 ऊपर  अंतर्राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  परिस्थितियों  के  कारण  भारी  संकट  आया  हुआ  था  ।  वर्ष  के  प्रारंभ  में  खाड़ी  युद
 के  शुरू  होने  से  न  केवल  भारत  में  अपितु  समूचे  घिश्व  में  पर्यटकोਂ  का  आना  जाना  अस्त  व्यस्त  हो  गया  था  ।

 पूर्वी  यूरोप  की  घटनाओं  और  देश  के  कुछ  भागों  मेंਂ  अश्ोत  हालात  आम  चुनावों  और  श्री  राजीब  गांधी  की
 निर्मम  हत्या  होने  से  पर्यटकों  के  आगमन  में  अधिकतम  गिरावट  आई  ।

 हस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  की  अत्यक्षिक  महता  को  स्वीकारते  हुए  सरकार  ने  परिस्थिति  में  परिवर्तन  लाने  के

 ज्ञिए  आवश्यक  उपाय  आरम्म  किए  ।

 एक  टूरिज्म  थिंक  टेंक  गठित  किया  गया  जिसमें  पर्यटन  उच्चोग  के  सभी  भाग  यात्रा  होटश्त
 पर्यटक  टांसपोर्टर  और  याश्रा  प्रचार  माध्यम  थे  ताकि  स्थिति  का  जायजा  लेकर  पर्यटन  के

 लिए  अल्पाषधि  तथा  दीघाविधि  के  लिए  कार्य  योजना  का  खाका  तैयार  किया  जा  सके  ।  इस
 उद्योग  के  प्रतिनिध्चिक  समूहों  के  भागीदारों  को  शाद्भिल  करने  के  उद्देश्य  से  किया  गया  था  और
 नीति  बना  कर  ऊपर  से  थोपना  नहीं  था  ।  इसके  लिए  अनेक  बेठके  आयोजित  की  गई  और

 पर्यटन  उद्योग  से  प्राप्त  सभी  सुझावों  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  ।

 --  चूँकि  राज्य  सरकार  को  पर्यटन  के  संवर्धन  एवं  विकास  में  एक  निर्णायक  एवं  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निभानी  होती  इसलिए  भविष्य  में  पर्यटन  के  बल्त  दिए  जाने  वाले  क्षेत्रों  के  बारे  में  उनकी  राय

 जानने  के  लिए  दिसम्बर  91  में  राज्यों  के  पर्यटन  मंत्रियों  की एक  बैठक  आयोजित  की  गई  थी  ।

 बैठक  में  सर्वसम्मति  से  अनेक  प्रस्ताव  पारित  क्रिए  गये  जिनमें  पर्यटन  कार्य  योजना  के  लिए
 मार्गदर्शी  स्िद्वांत  निर्धारित  किए  गए  ।

 --  पर्यटन  कार्य  योजना  के  कार्यान्वयन  में  केन्द्र  सरकार  के  बहुत  से  मंत्रालय  सम्मिलित  हैं  ।  मैंने  स्वयं

 पर्यटन  व्यवसाय  को  केन्द्रीय  स्वर  पर  पेश  आ  रही  समस्याओं  का  समाधान  दूंढने  के  आरे  में  वित्त

 विद्ेश  वाणिज्य  मंत्रालय  और  गृह  मंत्रात्षयों  से  विचार-विमर्श  किया  है  ।  पर्यटन

 के  लिए  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  में  कई  सुझावों  को  सम्मिज्तित  भी  कर  लिया  गया

 -  पर्यटन  की  कार्य  जिसे  मैं  सभा-पटल  पर  रखने  जा  रहा  इन  सभी  प्रयासों  का  परिणाम

 है  ।  यह  एक  संकक्पनात्मक  ढांचा  जिसमें  उन  सभी  बातों  पर  मोटे  तौर  पर  बल  दिया  गया  है

 जो  90  के  दशक  के  रूचिकर  एवे  रोमांचक  गंतव्य  के  रूप  में  भारत  की  छवि  सुधारने  के  लिए
 आवश्यक  है  ।  पर्यटन  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  के  मुख्य  क्क्ष्य  ये  हैं  :--

 ७
 आगामी  पांच  वर्षों  में  देश  में  विदेशी  पर्यटकों  क ेआगमन  को  विश्व  पर्यटन  में  0.4%  से  बढ़ा
 कर  1%  करना  ।
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 ७  1990-91  में  पर्यटन  से  हुई  2.440  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्दा  आय  को  इस  शताब्दी  के  अंत
 तक  बढ़ा  कर  10.000  करोड़  रू०  करना  ।

 ७  रोजगार  के  अवसरों  को  मौजूदा  14  मित्तियन  नियोजित  व्यक्तियों  तथा  परोक्ष
 से  बढ़ा  कर  इस  शताब्दी  के  अल  तक  दुगुना

 ७  स्वदेशी  विशेष  रूप  से  मितव्ययी  श्रेणी  के  लिए  सुविधाओं  में  सुधार  करना  तथा
 उनका  विस्तार  करना  ताकि  थे  अपने  बजट  में  अपनी  छुटिटयां  मना

 ©  पर्यावरण  का  संरक्षण  करना  तथा  इसे  समृद्  बनाना  और  इसे  पर्यटन  विकास  का  एक
 अनिवार्य  अग  बनाना  ।

 ७  पारम्परिक  छवि  को  अरकरार  रखते  पर्यटन  उत्पादों  विशेष  रूप  से  सावकांश
 समागम  तथा  प्रोत्साहन  पर्यटन  को  प्रेरित  किया

 माननीय  सदस्य  निम्नलिखित  उन  महत्वपूर्ण  विषयों  को  नोट  करना  चाहेंगे  जिन  पर  कार्य  योजना  में  बल
 दिया  गया  है  :-

 ७  पर्यटन  आध्यारिक  संश्यना  का  सुधार

 आगामी  तीन  वर्षों  में  होटलों  की  44,400  होटल  कमरों  की  वर्तमान  क्षमता  को  दुगुना  करने  के

 प्रयास  किए  जाएँगे  ।  विशेष  क्षेत्र  मे ंऔर  विशिष्ट  गंतण्य-स्थलों  दो  और  तीन  स्टार

 श्रेणियों  के  लिए  ब्याज  इमदाद  को  बढ़ा  कर  5%  किया  जाएगा  ताकि  उनके  विकास  को  प्रोत्साहित
 किया  जा  सके  ।

 ७  हेरिटेज  होटलों  का  हेवर्धन

 बढ़ी  संख्या  में  ऐसी  किले  और  महत्त  हैं  जिन्हें  हेरिटेज  होटलों  में  तबदील  किया  जा

 सकता  है  जो  न  केवल  विदेशी/स्वदेशी  पर्यटकों  की  जरूरतों  को  पूरा  करेंगे  बक्कि  इनसे

 प्रामीण/पिछड़े  क्षेत्रों  की  आय  में  वृद्धि  भी  होगी  ।  इस  राष्ट्रीय  विरासत  का  आर्थिक  ठपयोग  करने

 के  लिए  अनेक  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 9  स्वदेशी  पर्यढल  '

 आर्थिक  कार्यक्र्ाप  को  गति  प्रदान  करने  और  सांस्कृतिक  तथा  भावात्मक  एकता  का  संवर्धन

 करने  के  लिए  देश  के  अलग-अलग  भागों  में  स्वदेशी  पर्यटन  के  प्रवाह्ठ  का  संवर्धन  एवं  विकास

 करने  हेतु  अनेक  उपायों  को  शामिल  किया  गया

 ७.  लीथटिन

 तीर्थटिन  कम  अ्जट  वाले  स्वदेशी  यात्रियों  का  एक  महत्वपूर्ण  भाग  है  ।  सरकार  ने  तीर्थ  केन्द्रों  का

 विकास  करने  के  लिए  आवासीय  मार्गस्श  आधार-संरचनात्मक

 सहायता  और  परिवहन  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  हेतु  विशेष  स्कीमेਂ  निर्धारित  की

 हें  ।
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 ७

 यात्रा  व्यवक्ताय

 यात्रा  व्यवसाय  द्वारा  पर्यटन  संवर्धन  संबंधी  कार्यकलापों  में  सहभागिता  को  प्रोत्साहित  करने  के

 यात्रा  अभिकर्ताओं  तथा  यात्रा  प्रचात्नकों  को  मान्यता  प्रदान  करने  हेतु  नियमों  एवं  प्रक्रियाओं

 को  कारगर/उदार  बनाया

 मानत  हीद्याधन  विकास

 देश  मेंਂ  प्रशिक्षित  जनशक्ति  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  पाक  संस्थान

 स्थापित  किया  जाएगा  ।  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  ठीक  करने  के  लिए  होटल  प्रबंध  तथा  केटरिंग
 तकनालाजी  के  क्षेत्रीय  संस्थान  स्थापित  किए  जाएंगे  ।  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्र  सरकार  से

 वित्तीय  सहायता  लेकर  पर्यटन  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  प्रोत्सादित  किय

 जा  रहा

 छमागम  पर्यटन

 समागम  तथा  सम्मेलन  पर्यटन  को  प्रोत्साहित  करने  के  वेश  में  एकीकृत  समागभ
 परिसर  स्थापित  किए  जाने  चाहिएं  ।  सरकार  ये  प्रयास  करेगी  कि  एक  समागम  शहर  की  स्थापना
 की  जाए  जहां  अंतर्राष्टीय  स्तर  की  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध

 व्यापार  मेत्ते

 घारत  में  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  एक  पर्यटन  व्यापार  मेला  3  वर्ष  में  एक  बार
 आयोजित  किया  जाएगा  ।

 जिदेशी  पूंजी  निवेश

 उदार  औद्योगिक  नीति  के  विशेष  प्रोत्साइनों  की  घोषणा  की  गई  है  ताकि  होटल  तथा

 पर्यटन  संबंधी  उद्योग  विदेशी  पूंजी  निवेश  का  संवर्धन  किया  जा  सके  ।

 स्थलों  का  विपणन

 मारत  का  एक  सामान्य  गंतष्य  स्थल  के  रूप  में  संवर्धन  करने  की  अब  देश  के  अलग
 अलग  भागों  के  15  विशिष्ट  परिपथों/गंशव्य-स्थलों  पर  ही  विपणन  संबंधी  प्रयास  केन्द्रित  रहेंगे
 जो  न  केवल  एकीकृत  विकास  के  लिए  बल्कि  विदेशों  मेंਂ  प्रचार  एवं  संवर्धन  हेतु  भी
 होंगे  ।

 विशेष  पर्यटन  धोतन्र

 देश  के  अलग-अलग  भागों  में  कुछ  विशेष  पर्यटन  क्षेत्र  स्थापित  करमे  के  लिए  एक  नई  स्कीम

 शुरू  की  जा  रही  हे  ।  विशेष  पर्यटन  क्षेत्र  परिभाषित  क्षेत्र  होंगे  जिनमें  पर्यटक
 खेलों  एवं  मनोरंजन  सुविधाओं  और  परिवहन  नेटवर्क  में  पूंजी  निवेश  को  आकृष्ट  करने  के  लिए
 कर  रियायत  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहनों  सष्दित  एकीकृत  आधारभूत  सुविधाएं  होगी  ।  यह  स्कीम

 उन्हीं  राज्यों  में  लागू  की  जाएगी  जो  इस  परियोजना  को  फलने  फूसनने  और  विकसित  करने  के

 लिए  अधिकतम  रियायतें  देने  के  इच्छुक  हैं

 ।
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 ७
 सांस्कृतिक  पर्यटन

 पर्यटन  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  पर्यटकों  को  भारत  की  समृद्द  घिरासत  की  पूरी  जानकारी
 दिलाने  के  ग्तिए  अलग-अलग  क्षेत्रों  की  भ्रहुआयामी  सांस्कृतिक  अभिव्यक्ति  का  विकास  करने  का

 प्रयास  करेगी  ।

 अंत  मेंਂ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पर्यटन  के  त्िए  राष्टीय  कार्य  योजना  तभी  सफल  हो  सकती  है  जब
 केन्द्रीय  राज्य  सरकारें  और  पर्यटन  के  चिकास  और  संवर्धन  में  लगे  निजी  व्यवसायी  अपना  सक्रिय

 सहयोग  प्रदान  करेंगे  ।

 में  आपको  यह  भी  बता  दूँ  कि  विगत  कुछ  महीनों  में  हमने  हस  कार्य  योजना  के  कुछ  पहलुओं  को
 कार्यान्वित  किया  है  ।  में  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाईंगा  कि  इन  प्रयासों  के  परिणाम  मिलने  णगे  हें
 और  अक्तूअर  1991  से  पर्यटकों  के  आगमन  में  वृद्धि  हुई  है  जो  1991  2.03,000  पर्यटकों  के

 आगमन  सहित  अपनी  चरम-सीमा  पर  थी  जो  कि  अपने  आप  में  अब  तक  का  रिकाई  है  |  अप्रेल  1992  के

 आंकड़े  भी  अपने  आप  में  रिकार्ड  हैं  चाहे  इनकी  तुलना  अब  तक  के  सर्वोत्तम  पर्यटक  वर्ष  1989  से  ही  क्यों  न
 की  जाए  ।

 पर्यटन  का  विकास  करने  के  त्निए  हमारा  आशाबादी  होने  का  ठोस  आधार  है  ।  हमें  निरंतर  आपके

 परामर्श  तथा  मार्गदर्शन  की  आवश्यकता  रहेगी  ताकि  पर्यटन  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  जो  अपना  महत्वपूर्ण  योगवान

 देता  रहे  और  इसे  राष्ट्रीय  एजेंडा  में  अपना  वास्तविक  स्थान  मिले  ।

 मुझे  पर्यटन  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  को  सदन  के  पटत्त  पर  रखते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  ।

 प्रिन्यालय  में  रस्ती  देखिए  सेखया  एत०  भारत  में  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  के

 लिए  एक  सुपरिभाषित  एवं  विस्तृत  कार्य  योजना  तैयार  करने  का  यह  एक  निष्ठापूर्ण  प्रयास

 4.45  मं  प०

 खिल

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  इस  पर  वाद-विवाद  जारी  श्री  जनावनन  ।

 श्री  एम०  आर०  कादम्थूर  जनारदनन  :  सभापति  मेंਂ  अपनी  पार्टी  अखिल

 भारतीय  अन्ना  द्रमुक  की  तरफ  से  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  वित्त  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूँ  ।

 प्रारम्भ  में  मैं  इस  पुनीत  सभा  की  जानकारी  हेतु  हमारे  राजनेतिक  संरक्षक  अन्ना  के  क्द्दे  गए  शब्दों  को

 उध्दृत  करता  एक  गरीब  वेश  नहीं  है  लेकिन  भारतीय  गरीध  हैं  ।"

 इसके  अलावा  सीस  वर्ष  पूर्व  1%2  मेंਂ  हमारे  अन्मा  ने  तमिलनाडु  का  मुख्यमंत्री  बनने  से  पूर्ष  यह  कहा

 तमिलनाडु  को  पांचवी  योजना  में  एक  हजार  करोड़  रूपये  दिए  जाएं  तो  मेरी  पार्टी  आम  चुनाव  नहीं

 लड्डेगी  ।”  उन्होंने  यह  1962  में  कहा  था  ।  इस  प्रकार  अगर  तमिलनाडु  को  एक  हजार  करोड़  रूपये  दे  दिए  जाते

 तो  मैं  नहीं  जानता  कि  हमारी  पार्टी  का  क्या  होता  ।  हजार  करोड़  रुपये  की  राध्षि  बहुत  भड़ी  राशि  हे  ।
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 तत्कालीन  वित्त  मंत्री  श्री  सुम्र्मम्यम  ने  ग्रप्रत्यक्ष  रूप  से  हमारे  राजनैतिक  नेता  अन्ना  पर  एक  मजाक  भी
 किया  था  ।  उस  समय  हजार  करोड़  रूपये  तो  बहुत  बडी  राशी  थी  पर॑तु  अब  लाखों  और  करोड़ों  रूपये  अब  खर्च
 होते  हें  ।  अब  दसवीं  लोकसभा  हे  ।  सेकिन  अभी  भी  गरीबी  समाप्त  नहीं  हुई  है  और  काफी  सुधार  की
 आवश्यकता  है  ।

 अब  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  एक  सही  वित्त  मंत्री  पाया  तिरूक्कूरल  में  एक
 कहावत  है  :

 इथासाइ  इथानाल  हवान  सुड़िक्कुम  ऐएंडु  आईडू  अढानार  अवासकान  जिडाल  ।

 इस  प्रकार  वह  प्रेष्टतम  वित  मंत्री  हैं  ।  जो  व्यक्ति  अपने  कर्सव्य  का  सह्ठी  निर्वहन  कर  सकता  है  उसे  ही  चुना
 गया  है  और  वह  श्री  मनमोहन  सिंड  हें  ।  में  यह  क्यों  कह  रहा  हूं  कि  श्री  मनमोहन  सिंह  श्रेष्ठतम  व्यक्तित  हैं  ?

 ऐसा  इसलिए  है  कि  श्री  पालकौवाला  में  जहां  तक  तीसरी  बात  संसद  सदस्य  होते  हुए  मुझे  यह  मालूम  हे  कि
 जिसमे  आज  तक  किसी  भी  वित्त  मंत्री  की  प्रशंसा  नहीं  उनकी  प्रशंसा  की  हे  ।

 अब  में  सीधा  विषय  पर  आता  हूं  ।  डा०  राजा  चतौय्या  तमिल  हैं  ।  वह  मेरे  पड़ौसी  गांव  से  हैं  ।  उनका
 जन्म  कोविक्तपट्टी  में  हुआ  उनकी  सिफारिशे  वास््तत्र  अच्छी  हैं  ।

 डा०  राजा  चेलैय्या  की  अध्यक्षतावाली  कर  सुधार  समिति  ने  अपनी  अन्लरिम  रिपोर्ट  में  कपड़ों
 और  तम्बाकू  जैसी  अधिकांश  वस्तुओं  के  लिए  मृज़्यानुसार  उत्पाद  झुल्क  ढांचे  का  विशिष्ट  और  मृल्यानुसार
 शुल्कों  के  मिले  जुले  ढांचे  की  सिफारिश  की

 यद्यपि  डा०  मनमोहन  सिंह  ने  संसद  में  घोषणा  की  थी  कि  उम्होंने  समिति  की  सिफ़ारिशें  मान  ली
 लेकिन  हमें  इस  बात  से  निराशा  हुई  है  कि  इन्हें  लागू  करने  के  लिए  कुछ  भी  सकारात्मक  कार्य  नहीं  किया  गया

 है  ।  सिगरेटों  पर  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाया  गया  हे  ।  हम  सिगरेट  के  पैकेट  पर  यह  छाप  रहे  हैं  पीना

 स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हेਂ  और  इसलिए  में  इस  उद्योग  को  ऐसा  उद्योग  मानृंगा  जो  कि  हानिकारक  है  ।

 सरकार  हस  उच्चोग  को  और  अधिक  धनराशि  अर्जित  करने  के  लिए  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।  यहा

 इस  बहुराष्टीय  कम्पनी  से  अधिक  धनराशि  अर्जित  कर  रही  है  ।  इसलिए  मैंने  एक  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  हे  ।

 मेंਂ  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  संशोधन  हेतु  इस  प्रस्ताव  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मैंने  सिगरेटों  पर

 उत्पाद  शुल्क  से  संबंधित  एक  सूचना  दी  है  ।  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  हे  और  29  अप्रोश्त  के

 लोकसभा  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।  इसल्तिए  में  बताना  चाहता  हूं  कि  1987  से  पूर्व  सिगरेट  उद्योग

 किस  प्रकार  कार्यरत  था  और  उत्पाद  शुल्क  में  वृष्दि  के  बावजुद  अब  यह  कैसे  चल  रहा  हे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  (1985)  पर  जप्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति  तथा  तकनीकी  अध्ययन  प्रूष  ने  सरकार  से

 सिफारिश  की  थी  कि  आमतौर  पर  यह  प्रयास  होना  चाहिये  कि  विशिष्ट  शुल्क  की  भजाय  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  के  लिए  मूल्यानुसार  ढांचा  हो  या  विशिष्ट  तथा  मूज्यांनुसार  ढांचा  अपनाया  जाए  ताकि  वस्तुओं  की  गुणवत्ता
 और  कीमत  मेंਂ  अन्तर  बनाए  रखा  जा  सके  ।

 प्रो०  राजा  जे०  चेलैय्या  की  अध्यक्षता  वाली  कर  सुधार  समिति  में  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  हुई  थी  और  कर

 सुधार  समिति  का  मत  था  कि  सरकारी  राजस्व  के  हित  मेंਂ  सरकार  को  मृल्त्यानुसार  शुक्रक  ढांचा  अपनाना  चाहिये

 जिससे  विनिर्माताओं  के  असीमित  लाभ  का  अनुचित  पर  अप्रत्यक्ष  नियन्त्रण  रहेगा  ।  कर  सुधार
 समिति  ने  शुल्क  की  विशिष्ट  दर  के  मौजूदा  पध्दति  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  लिए  मुल्यामुसार  ढांचे  अथवा

 विश्विष्ट  तथा  मृल्यानुसार  के  मिले  जुणे  ढांचे  के  गुणों-अवगुणों  पर  विस्तृत  चर्चा  भी  की  थी  जैसा  कि  डा०  राजा

 चेलैय्या  रिपोर्ट  से  पृष्ठ  |1१  पर  और  वित्त  मंत्राल्तय  की  परामर्शदात्री  समिति  के  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  में  भी

 कहा  गया
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 सभी  सिगरेट  विनिमाताओं  को  वार्षिक  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करने  के  बाद  एक  सरकारी  एजेंसी  ने  सरकार

 को  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  कहा  हे  कि  1087  से  पूर्व  सभी  सिगरेट  विनिर्माताओं  के  लाभ  1987  के  बाद  अनियंत्रित
 रूप  से  बढ़  रहे  हें  और  सिफारिश  की  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुएक  ढांचे  की  समीक्षा  की  जाए  ।

 कर  सुधार  समिति  ने  शुर्क  को  मृल्यानुसार  शुद्क  दर  में  बदलनाਂ  शीर्षक  के  तहत  इस
 प्रस्ताव  के  गुणों  पर  आगे  चर्चा  की  है  ।

 इसी  प्रकार  केन्द्रीय  उत्पाद  शुज्क  (1985)  पर  तकनीकी  अध्ययन  दल  ने  भी  सिफारिश  की  थी

 समीक्षा  को  लचीला  बनाने  के  र्तिए  दत्त  पूर्णतः  विशिष्ट  शुक्रक  की  बजाय  विशिष्ट  तथा  मृल्यानुसार  शुल्क  के

 मिले-जुले  ढांचे  की सिफारिश  कर  सकता  है  ताकि  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  और  मृल्य  में  अन्तर  को  उचित  महत्व

 मिले  ।  यहा  में  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  1987  में  10  सिगरेटों  के  एक  पेकेट  का  मूल्य  |  रूपया  70  पैसे

 तय  किया  गया  था  लेकिन  इस  पर  शुहुक  ।  रुपया  25  पैसे  था  ।  इस  प्रकार  शुल्क  दर  73  प्रतिशत  है  ।  उन
 दिनों  में  यह  सभसे  सस्ती  सिगरेट  थी  ।  सबसे  महंगी  सिगरेट  5  रुपये  50  पैसे  की  थी  और  उस  पर  4  रुपये

 शुल्क  था  ।  आजकल  शुल्क  72  प्रतिशत  है  ।  लेकिन  आज  उत्पाद  शुक्रक  की  दर  बढ़ाने  के  बाद  मौजुदा  शुल्क  62
 से  63  प्रतिशत  रह  गया  है  ।  इस  प्रकार  सिगरेट  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरनाक  और  हानिकारक  हे  चाहे  यह

 60  मि०  मि०  का  हो  या  10  मि०  मि०  हो  अथवा  70  मि०  मि०  हो  ।  इसलिए  सिगरेट  की  लम्बाई  का  अन्तर
 रखने  से  सरकार  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  आप  अधिक  अर्जित  नहीं  कर  इसके  विपरीत

 बदुराष्टीय  कम्पनियां  बहुत  अधिक  लाभ  कमा  रही  है  ।  इस  चार्ट  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  1987  तक

 सिगरेट  कम्पनी  के  ज्ञाभ  की  सीमा  बहुत  कम  थी  और  इसके  बावजूद  सभी  सिगरेट  करम्पनियां  अच्छा  ज्ञाभ  कमा

 रडी  थीं  और  फक्षफूतत  रही  थीं  लेकिन  ताज  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाने  के  बावजुद  विभिन्न  ब्रांडों  पर  छपे  हुए

 मृल्य  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  का  प्रतिशत  57.9  प्रतिशत  से  ह्लगभग  70  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  कर  सुधार
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  लिए  विशिष्ट  ढांचे  के  अवगुणों  पर  विस्तार  से  विचार
 किया  है  ओर  पैरा  9.24  तथा  9.25  में  इन  बातों  का  उल्लेख  है  और  विनिर्माताओं  द्वारा  गलत  घोषणा  के  द्वारा
 कर  चोरी  का  स्पष्ट  मामला  बनाया  हे  और  कहा  हे  कि  मृल्यांकन  के  विवाद  को  हल  करने  की  प्रक्रिया  के  दोरान
 अन्ततः  वर्गीकरण  विवाद  सुलाझाये  जा

 मैंने  सरकारी  राजस्व  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  संशोधन  विधेयक  पेश  किया  है  और  इस  समय  प्रवृत्त
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  विज्षिष्ट  दर  को  बनाए  रखते  हुए  लोक  हित  को  ध्यान  में  रखा  लेकिन  विज्िष्ट

 और  मूल्यानुसार  उत्पाद  शुल्क  दर  के  मिल्मे  जुठो  ढांचे  को  लागू  करने  से  अभिप्राय  है  कि  सिगरेट  विनिर्माताओं

 वार  खुदरा  मृल्यों  में  और  वृध्दि  करने  से  75  प्रतिशत  की  दर  से  मृल्यानुसार  उत्पाद  शुल्क  देय  होगा  ।  इसका

 मतलब  है  कि  मौजूदा  व्यवस्था  भी  बदले  बिना  ही  सिगरेट  विनिर्माताओं  को  बढ़े  हुए  मृल्य  का  75  प्रतिशत

 सरकारी  खजाने  को  देना  होगा  और  25  प्रतिशत  उनके  पास

 यह  तरीका  ।)  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  2)  सिगरेट  विनिर्माताओं  के  असीमित  लाभ  पर  नियन्त्रण  के

 रूप  में  कार्य  3)  विवाद  के  अगेर  सरकार  के  राजस्व  में  वृध्दि

 इसलिए  मेरा  सुझ्नाव  हे  कि  वित्त  मंत्री  लोक  हित  में  मेरे  सुझाव  को  मान  लेंगे  और  वह  सरकार  के  लिए
 दागमग  कुछ  सौ  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  जुटा  सकते  हैं  और  इस  आरे  में  विचार  करें  कि  भारतीय  जनता  पार्टी

 में  मित्रों  को  खुझ  करने  के  लिए  आयकर  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  या  आम  आदमी  को  राहत  देने  के  लिए  ठस  राशि

 का  उपयोग  दिया  जा  सकता  हे  ।
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 इसके  साथ  ही  मेंਂ  वस्त्र  उद्योग  की  जात  शुरू  करता  हूँ  ।  सूती  वस्त्र  उद्योग  में  20'  30'  एस
 मीडियम  काउन्ट  और  लौ  काउन्ट  के  ल्लिए  अजट  से  पहले  उत्पाद  शुल्क  0.375  रूपये  प्रति  किलो  था  ।  आज  यह
 0.65  रूपये  प्रति  किलो  है  यह  पहलो  से  73  प्रतिशत  अधिक  हे  ।  30'  एस  काऊन्ट  घागे  के  लिए  यह  पहले  से  204
 प्रतिशत  अधिक  है  ।  ये  घूती  भागे  के  वे  वो  काऊन्ट  है  जिसे  आम  आदमी  इस्तेमाल  करता  है  अर्थात  जिसे  जनता

 कपड़ा  कहते  हैं  ।  60'  एस  काउप्न्ट  के  लिए  उत्पादन  शुरहूक  को  28  प्रतिशत  घटा  दिया  गया  है  ।  अतः  जिस  बजट  में

 गरीब  लोगों  के  कल्याण  की  आत  होती  उसमें  गरीब  ह्पोगोਂ  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  मीडियम  काउन्स्ट  सूती
 भागे  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  क्रिया  जाना  चाहिए  ।  अतः  उद्योग  के  द्वित  में  इस  पर  पुन:विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रम्पूर्ण  वस्त्र  नीति  पर  पुनः  जिसार  किया  जाना  चाहिए  ।

 1992  में  वस्त्र  उद्योग  संकट  में  था  ।  विश्व  युढ़  के  दौरान  1942  में  अवैध  रूप  से  वस्त्र  उद्योग  लगाये  गये  ।

 अब  50  वर्षों  के  आाद  यह  पुनः  संक्रट  मेंਂ  हे  ।  जब  हम  यहाँ  अगले  सत्र  में  मिलेंगे  तो  हमें  वस्त्र  नीति  पर  काफी  ढत्ला

 एुएला  देखने  को  मिछ्तेगा  ।

 आप  नवम्बर  199]  मेंਂ  कपास  का  निर्यात  कर  रहे  थे  लेकिन  फरवरी  1992  में  आपने  आयात  कौ  अनुमति  दे
 ही  ।  आपने  अब  सूती  धागे  का  मिर्यात  बंद  कर  दिया  है  ।  इससे  लमिलनाढू  की  वस्त्र  कताई  मिण्तों  पर  फर्क  पड़ेगा  ।

 आखिर  आपने  केवल  4  प्रतिक्षत  निर्मात  किया  है  जबकि  चीम  और  पाकिस्तान  इसका  36  प्रतिश्षात  निर्यात  कर  रहे
 हैं  ।  वे अब  हमारे  सजसे  बड़े  प्रतिहन्वी  है  ।  अंततः  इम  सभी  बातों  पर  विचार  करते  हुए  वस्त्र  नीति  की  पुनः  समीक्षा
 की  जानी  चाहिए  और  कपास  तथा  सूती  धागे  की  आयात  और  तिर्यात  नीति  की  सरकार  द्वारा  पुनः
 समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूँ  कि  इसके  शिए  हमारी  मुख्य  मंत्री  डा०  पुरतची  यैलावी  जयललिता  ने  सेतुसमुद्रम
 परियोजना  को  आठवीं  योजना  मेंਂ  शामित्त  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  यह  न  केवल  तमिलनाहू  के  ही  हित  में  है

 बह्टिक  सारे  देश  के  ट्वित  में  हे  ।  अन्यथा  1962  में  हिमालय  पर्वत  भखला  के  साथ  हमारी  जो  समस्यायें  थीं  वही  हमें

 1992  में  समुही  तट  के  साथ  मिलेंगी  ।  अतः  सेतुसमुद्रम  परियोजना  भारत  की  प्रतिरक्षा  के साथ-साथ  आर्थिक

 दृष्टिकोण  से  भी  जरूरी  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हमें  20  करोड़  रूपये  की  लागत  वाले  एरोमेटिक  संयंत्र  के  लिए  अनुमति  दी  है  जिसके  ततिए
 प्रानमीय  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  को  सहृदय  धन्यवाद  दिया  हे  ।  मैं  एक  बार  फिर  आग्रह  करता  हूँ  कि  सेतुस  मुद्रम
 परियोजना  को  आठवीं  योजना  में  शामिल  किया  आए  ।  यद्व  अलग  बात  है  कि  इसे  ज्यादा  से  ज्यादा  2060  या  2500

 तक  शुरू  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  आप  इसे  योजना  में  शामित्त  नहीं  कर  रहे  हैਂ  तो  इसका  अर्थ  हे  कि आप  मितकुल
 मी  आयोजना  नहीं  कर  रहे  है  ।  यह  बहुत  दुख  की  आल  है  कि  आप  बित्कुल  भी  आयोजना  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यदि

 आवश्यकता  पड़ी  तो  में  यहाँ  थिरववेलूवर  हा  नाम  से  सकता  हैं  ।  आपके  उाधिकारी  जो  कुछ  भी  वर्तमान  स्थिति

 बहुत  गंभीर  है  ।  हमारे  नेता  हमारे  साथ  नहीं  हैं  ।  हमने  अपने  नेता  श्री  राजीच  गांची  को  खोया  है  ।  जिनकी  वजह

 से  क्या  हमने  उसे  खोया  ?

 एक  अन्तिम  बात  आप  भविष्य  के  त्लिए  समझ  लें  ।  सेतुसमुद्रम  परियोजना  भारत  के  लिए  जरूरी  हे  और

 इसलिए  इसे  आठतीं  योजना  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  |

 जैसे  कि  हमारे  कांग्रेस  क ेएक  माननीय  संसद  सदस्य  ने  कड्टा  है  कि  में  आपको  बताना  चाहता  सरकार  को

 बताना  चफ़्ता  हैं  कि  आप  चाहे  कुछ  भी  योजना  आप  चाहे  चन्द्रमा  पर  कोई  भी  परियोजना  लगाये  हमारी

 जनता  जिन्होंने  दिल्ली  ही  नहीं  मद़ास  भी  नहीं  देखा  हे  उन्हें  चावत्त  और  गेहूँ  चाहिए  ।  मै  संसद  के  लिए  तीन  बार

 निर्वाचित  हुआ  हूँ  ।  लोग  चाहतें  दे  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  चावत्त  और  गेहूँ  सप्लाई  किया  जाय  ।
 ये

 चीजे  उन्हें  कम  से  कम  कीमत  पर  सप्याई  की  जानी  चाहिए  ।  यह  नीति  श्री  राजीव  गांधी  दारा  अपनायी  गयी  थी  ।
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 उन्होंने  कणस  की  कंबल  दो  तार  गांठों  का  निर्यात  किया  था  ।  लेकिन  सबसे  गलत  कार्य  श्री  देवीलागा  ने  किया  जम्न
 उन्होंने  13  लाख  टन  गेहूँ  का  निर्यात  किया  ।  भारत  के  इतिहास  में  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  था  ।  ऐसा  कभी  नहीं

 हुआ  था  ।

 $&.0)  सलण्प०

 अन्न  हम  उसका  नुकसान  उठा  रहें  हे  ।  कृपया  वस्त्रों  के  आयात  की  नीति  में  राजीवजी  के  मार्ग  का

 अनुसरण  करें  ।  केवल  1985-86  में  श्री  राजीव  गांधी  के  कार्यकाल  के  दोरान  विश्व  के  अन्य  भागों  को  भारतीय  सूत
 जा  निर्यात  किया  गया  था  ।  वर्तमान  वस्त्र  नीति  जिसका  पात्षन  आप  आयात-निर्यात  के  मामले  में  कर  रहे  हैं  उसमें

 संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  में  काले  घन  के  बारे  में  कुछ  कहूँगा  ।  मैं  केवल  भारत  मेंਂ  ही  कार  धन  शब्द  सुन  रहा  हूँ  ।

 लन्दन  या  अमरीका  में  वे  केवता  येन  या  स्टर्लिंग  कहते  हैं  और  वे  इसे  काषता  घन  नहीं  कहते  हैं  ।

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  जब  भारत  पर  ब्रिटेन  का  शासन  था  अर्थात  1942  50  वर्ष  पहले  इस  काले  धन  की

 उत्पत्ति  हुयी  थी  ।  क्या  हमें  इस  पैदा  हुए  काले  घन  की  वजह  से  जो  कि  अमी  तक  चलम  मेंਂ  हे  बेइज्जत  नहीं  होना

 पढ़ता  हम  50  वर्षों  के  बाद  भी  इस  काछे  धन  को  समाप्त  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 दूरदर्शन  कार्यक्रम  मेटर्सਂ  के  अनुसार  हमारे  देश  में  ।5  मिनट  में  एक  करोड़  रुपये  मुल्य  के  काले  धन  की

 उत्पत्ति  होती  है  ।  प्रत्येक  घंटे  हमारे  यहाँ  4  करोड़  रूपये  मूल्य  के  काले  घन  की  उत्पत्ति  होती  है  ।  इसकी
 टेलीविजन  पर  घोषणा  की  गयी  हे  ।

 मेरे  कंग्रेसी  मित्रों  ने  श्रीढ़ी  उच्चोग  जिसमें  केवल  हाथ  से  काम  किया  जाता  है  के  बारे  में  कष्ठा  है और  हमारे

 तमिलनादू  में  माचीस  की  तीली  केततत  हाथ  से  बनाई  जाती  हे  ।  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  श्री  रामेश्वर  ठाकुर  इसके

 बारे  में  विस्तार  से  जानते  हैं  ।  हमारी  मुख्य  मंत्री  ने  तमिलनाडु  की  विधान  सभा  में  कहा  था  तथा  केन्द्र  सरकार  को

 हाथ  से  बनी  छोटी  माचिस  की  डिब्मियों  पर  उत्पाद  शुल्क  हटाने  की सिफारिश  की  थी  ।  अब  कगार  10  से  12  दा

 मराचिस  की  डिब्मियों  के  बण्डल  उत्पाद  शुल्क  की  समस्या  से  बिना  बिक्री  के  पड़ी  हैਂ  ।  य ेमाचिस  की  तीजी  का  उद्योग

 मुख्यतः  तमिज्तनाडू  के  पांच  जिलों  मेंਂ  हें  जैसे  कामराजार  पोत  मुथ्युर  तिरुनेक्वेली

 और  रामनाथपुरम  वे  सभी  कांग्रेस  के  राष्ट्रीय  नेता  थे  ।  इन  जिल्तोंਂ  का  नाम  हमारे  नेता  स्वर्गीय  एम०  जी०  आर०

 हरा  उनके  नाम  पर  रखे  गए  ।  हमने  एक  विश्वविद्यालय  का  नाम  भी  कामराजार  के  नाम  पर  रखा  है  ।

 तमिलनाडु  मेंਂ  कामाराजार  का  नाम  तीन  हजार  साल  के  बाद  तक  भी  स्मरण  किया  जाता  रहेगा  ।  हमने

 कामराजार  के  नाम  को  इतना  महत्व  दिया  है  ।  श्री  एस  अन्त्रदासुृ  अनुरोध  कर  रहे  हैंਂ  कि  एक  रेलवे  स्टेशन  का  नाम

 उनके  नाम  पर  रखा  जाय  ।  ढ़  पूरात्तत्री  थात्तावी  जयललिता  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह

 सेतुसमुद्रम  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  समाप्त  करता  हूँ  ।

 झी  राम  नाईक  :  29  फरवरी  को  जब  वित्त  मंत्री  न ेअजट  और  वित्त  विधेयक  पेश  किया
 या  तो  सब  जगह  इसका  स्वागत  किया  गया  था  ।  वास्तव  में  यड  भाषण  दूरदर्शन  ढारा  सारे  भारत  और  सारे  राष्ट्र  में
 देखा  और  घुना  गया  ।  भारत  की  जन  संख्या  के  उस  वर्ग  ने  भी  इस  बजट  का  स्वागत  किया  जो  इसके  परिणामोंਂ  के  बारे
 में  नहीं  जानता  था  ।  मैं  तो  कहँगा  कि  दस  प्रसन्नता  की  तुहाना  उस  छुशी  से  की  जा  सकती  हे  जम  विवाह  के  बीस  वर्षो
 के  बाद  किसी  परिवार  में  अच्चा  पैदा  होता  है  ।  इसी  तरह  सब  जगह  कुछ  ज्ोगों  ने  नये  श्रजट  का
 स्वागत  किया  ।  ।
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 श्री  हरचन्द  छिंहे  :  आप  तो  हिन्दी  में  मोतत  सकते  हिन्दी  में  मोलिये  ।

 झी  राम  साईक  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  ।

 इसलिये  20  साल  की  शादी  के  जिस  घर  में  कोई  एक  बच्चा  पेदा  होता  हे  तो  बहुत  खुशी  मनायी  जाती

 कई  लोगों  को  इसमें  ही  ततगा  गोकिन  हमारे  जैसे  जो  जोग  जिन्हें  थोड़ी  इसकी  जानकारी  उन्होंने  कष्ठा  कि

 ऊपर  से  देखने  में  यह  बजट  अह्दुत  अच्छा  हगता  लेकिन  जो  चमकता  वह  हमेशा  सोना  ही  नहीं  होता

 ऐसा  नहीं  हे  ।  इसीलिये  हमने  अताया  कि  इसमें  सामान्य  आवमी  के  मध्यम  वर्गीय  व्यक्ति  के  लिये  कुछ  नहीं

 है  ।  हमने  कहा  कि  इसके  कारण  त्तोगों  को  बह्दत  परेशानी  होगी  ।  सामान्य  आदमी  बढ़ती  हुई  कीमतों  क ेकारण  आज

 दबा  जा  रहा  है  और  वष  कितना  दआ  जा  रहा  ज्राज  रूपये  की  कीमत  1947  के  रुपये  की  कीमत  की  तुल्तना  में  10

 पैसे  भी  नहीं  रह  गयी  है  ।  इसणिये  जब  इतनी  महंगाई  बढ़  रही  रूपये  की  कीमत  लगातार  कम  हो  रही  है  तो  ऐसे
 समय  पर  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  में  एक  कार्टूनिस्ट  उनके  चित्र  हम  हर  रोज  देखते  हैं  ।  लक्ष्मण  ने  एक

 कार्टून  के  जरिये  29  फरवरी  को  जब  बजट  यहां  पेश  किया  उसके  बाद  9  मार्च  को  अपना  पहला  कार्टून
 जो  इस  बजट  के  भारे  मेਂ  था  ।  उन्होंने  लिखा  कि  जब  मेंਂ  इस  बजट  का  विश्लेषण  करता  कार्टून  के  नीचे  उन्होंने

 जिसे  में  पहले  इग्लीश  मेंਂ  बताना  पढ़ता  9  मार्च  को  उनका  जो  कार्टून  लक्ष्मण  अपने

 कार्ूनों  क ेकारण  सारी  दुनिया  में  मशहूर  कार्टूनिस्ट  व्यंग  चित्रकार  उन्होंने  ऐसा  बजट  पर  प्रतिक्रिया  करते

 हुए  पहले  दिन  उनको  त्वगा  --

 दिन  ही  यह  वाह्तव  में  काफी  महान  लगा  ।"

 दूसरे  दिन  उनको

 दिन  थोड़ा  चोकाने  वाला  त्वगा  ।”

 डिन्दी|

 उन्होंने  लिखा  कि  इसमें  जरूर  कोई  धोखा  हे  ।  इसमें  सब  कुछ  अस्छी  बातें  ऐसा  नहीं

 और

 आज  यह  इतना  भयभीत  करने  वाला  क्गता  है  कि  मुझे  बजट  पूर्व  की  डी  अच्छी  आर्थिक  स्थिति  ठीक

 क्षाने  लगती  है  ।"
 |

 छ:-“सात  दिन  बाद  उनको  जगा  कि  इससे  पहले  बजट  के  पूर्ण  जो  स्थिति  वही  अच्छी  थी  ।  इस  अजट  ने

 सामान्य  जन  को  कोई  नई  चीज  ऐसा  उन्हें  नहीं  जगा  ।  इसलिये  उन्होंने  लिखा  कि  पहले  से  गम्मीर  स्थिति  हस
 बजट  ने  पेदा  कर  दी  है  ।  आज  उस  बजट  को  यहां  पेश  किये  हुए  दो  महीने  से  ज्यादा  हो  गये  हैं  ओर  इस  अ्रजट  के

 सम्बन्ध  में  लोगों  की  जो  धारणा  वह  गलत  घारणा  अब  बिल्कुल  साफ  हो  गयी  हे  कि  इस  बजट  मेंਂ  आम  आदमी  के

 म्रध्यम  वर्गीय  लोगों  के  लिये  कुछ  विशेष  प्रावधान  नहीं  हैंਂ  ।  इस  तरह  की  धारणा  आज  लोगों  के  मन  में  पैदा  हो

 गयी  है  ।
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 सप्ापति  जिस  दिन  यहां  गिलोटिन  लग  रहा  सदन  ने  5  मिनट  के  ओअदर  ,  दो  लाख  33  हजार  करोड़
 रूपये  की  मांगों  को  अपनी  मंजूरी  दे  उस  समय  मेरे  मन  मेंਂ  यह  आ  रहा  था  कि  अश्न  स्थिति  क्या  बनेगी  ।  मध्यम
 वर्गीय  लोगों  के  साथ-साथ  जो  बुद्धिमान  तोग  विचारक  उनके  विरुद्ध  भी  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब
 अर्च  मंत्री  न ेएक  युद  छेड़  दिया  जब  हम  इस  बजट  का  विश्लेषण  करते  हैं  तो  वेसी  स्थिति  हमे  उसमें  दिख्ययी  देती
 है  ।  इसलिये  में  एक  प्रार्थना  करना  चाहता  अर्थ  मैश्री  जी  से  मेंਂ  साहता  हूँ  कि  वे  अपने  मित्रों  के
 हमारे  भाषण  की  ओर  भी  र्यात  रखें  ।  एक  कान  उनका  उधर  और  एक  कान  हमारी  ओर  ऐसी  में  उनसे  आशा
 करता  हूँ  ।

 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  गये  साल  जब  फाइनेंस  मरित्त  पर  मेंने  यहां  भाषण  दिया  उस  समय  ब्रजट  के  संदर्भ
 में  अपने  कुछ  सुझाव  दिये  थे  ।  उन  सुझावों  को  संक्षेप  मेंਂ  यहां  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  ।  मेरा  पहला  सुझाव  था

 कि  कोआपरेटिव  बैक््स  और  कोआपरोटिय  सोसायटीज  पर  जे  आपने  इनकम  टैक्स  लगाया  वह  ठीक  नहीं  उसे
 वापस  लिया  जाना  चाहिये  ।  दूसरा  सुझाव  मेंने  दिया  था  कि  बैंकों  में  जो  ज्ञोग  अपना  डिपोजिट  रखते  उस  पर

 मिलने  वाले  ब्याज  पर  उन्हें  इनकम  टेक्स  देना  पड़ता  उस  ब्याज  को  इन्टरेस्ट  देते  समय  ही  डिडक्ट  करना

 काट  लेना  इस  प्रकार  का  कानून  था  ।  हमने  उसका  विरोध  किया  ।  तीसरा  सुझ्ञाव  हमने  यह  दिया

 या  कि  जो  एअरकण्डीशन्ड  होटल्स  उन  पर  आपने  जो  टैक्स  वह  भी  ठीक  नहीं  हे  ।  चोथी  धात  हमने  कड़ी

 थी  कि  रजास  मैन्युफेक्चरस  और  इंडस्ट्री  पर  जो  आपने  टेक्स  वह  भी  बराघर  नहीं  हे  ।  उस  समय तो  मंत्री

 महोदय  ने  उसका  बढ़ा  जोरदार  समर्थन  लेकिन  इस  बजट  में  बजट  पेश  करते  हमने  जो  चार

 गये  साल  बड़े  आप्रहपूर्वक  आपके  सामने  रखी  आपने  मान  लिया  कि  हमारा  कहना  ठीक  था  ।  इसलिये  में

 आपसे  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  कम  से  जैसा  गये  साल  आपने  7-8  महीने  बाद  हमारी  आत  मान

 इस  बार  भी  7-8  महीने  का  समय  न  बिताते  आप  जरा  हमारी  आतों  का  ख्याल  जब  आप  जवाब  दें  तो

 किसी  बात  को  7-8  महीने  आद  मंजूर  करने  के  तुरन्त  यदि  आप  उन  बातों  पर  रुयाल  करके  निर्णय  ले  लें  तो

 मुझे  लगता  है  कि  देश  की  दृष्टि  से वह  अधिक  अच्छा  होगा  ।  और  उसको  कोई  प्रतिष्ठा  का  विषय  न  बनाकर  ,  आपको

 इसके  बारे  में  फैसत्ता  करना  चाहिए  ।

 अब  आपने  30  तारीख  को  जो  कुछ  सृत्रिधाएं  एक  अयान  अगर  उन  सारी  बातो  को  देखेंगे  तो  ऐसा
 लगता  है  कि  जो  बहुत  बड़े  उद्योगपति  उनको  आप  सुविधा  देना  चाहते  जो  काला  पैसा  कमाने  वाले  उनको
 आप  सुविधा  देना  चाहते  हैं  ताकि  वे  अपने  काले  पेसे  कों  सफेद  कर  इसके  त्िए  आपके  पास  योजना  है  और
 साथ-साथ  जो  स्मगलर्स  ,  गलत  ढंग  से  हस  देश  में  माल  लाते  उनके  लिए  भी  आपके  पास  कुछ  योजना  लेकिन
 जो  मध्यम  वर्गीय  परिवार  जिसकी  पगार  की  आय  ऐसे  ध्यक्त्ति  के  लिए  आपने  केवल्त  7  हजार  रुपए  की

 सृविधा  इधर-उधर  कर  के  दी  और  उसके  अतिरिक्त  आपने  उसे  कुछ  नहीं  दिया  ।  मध्यम  वर्ग  देश  की  जो  वैचारिक

 हड़िडयां  जो  देश  की  रीढ़  होते  उनकी  आपने  बहुत  उपेक्षा  की  है  ।  इतनी  उपेक्षा  उनकी  आपको
 नहीं  करनी  चाहिए  ।

 सभापति  मध्यमवर्गीय  परिवार  को  सुविधा  देने  के  लिए  मेरे  पास  कुछ  सुझाव  ।  इनकम  टैक्स  की

 एक्जम्यशन  ज्िमिट  जो  आपने  28  हजार  हथर  करके  की  वह  बढनी  चाहिए  ।  इसका  कारण  यह  है
 कि  जब  हम  आज  रुपए  की  वैल्यू  मृठय  पर  विचार  करते  तो  यह  इन्क्रम  टेक्स  लिमिट  ज्यादा  होनी  चाहिए  ।
 पिछले  साल  के  मुकाबले  कीमतेਂ  बहुत  बढ़ी  हैं  और  रुपए  की  वास्तत्रिक  कीमत  बहुत  कम  हो  गई  है  ।  इसलिए  हमने

 आपको  एक  अमेंडमेंट  दी  सह  जो  आयकर  की  सीमा  हे  यह  48  हजार  रूपए  तक  आप  को  धढ़ानी  चाहिए  ।  इसके
 सारे  कारणों  में  मैं  दुबारा  नहीं  उनका  दुआरा  उल्लेख  नहीं  करना  चाहुँगा  ।  बढ़ती  हुई  कीमतेਂ  और

 मुद्रास्फीति  आदि  ये  सारी  बातें  जिनके  कारण  यह  आयकर  की  सीमा  48  हज़ार  रूपए  होनी  चाहिए  ।
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 सभापति  दूसरी  आ्ात  यह  है  कि  जो  आपने  इनकम  टेक्स  की  सेकिंट  स्टेज  रखी  है  50  हजार  रुपए
 उसे  आप  75  हजार  रूपए  करें  ।  तीसरी  जो  एक  लाख  रूपए  की  स्टेज  रखी  वड़  सही  उसे  एक  लाख  ही

 रहने  दें  ।  फिर  कितना  टेक्स  होना  चाहिए  इसके  बारे  मेंਂ  हमने  आपको  सुझाव  दिए  हैं  ।  अगर  उनको  आप  मंजूर
 तो  मध्यम  वर्गीय  परिवार  अपना  गुजारा  चलता  सकेंगे  ।  जो  पगार  वाले  लोग  जो  ईमानदारी  से  काम  करते

 उन  पर  इस  प्रकार  का  हमला  वह  भी  यह  अच्छा  नहीं  होता  है  ।

 अभी  मुझे  लगता  है  कि  आपने  ?  हजार  रुपए  की  छूट  और  दी  है  ।  वह  80  एल  और  80  सरी०सी०भी०  आदि  के

 अन्तर्गत  ।  में  इन  सब  धाराओं  में  न  जाकर  सिर्फ  एक  ही  सीधी-सादी  जात  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  पिछली

 बार  टेक्स  कंसेशन्स  दिए  थे  उन्हीं  को  आप  बस  साछा  भी  बरकरार  रखें  ।  अगर  आप  ऐसा  करते  तो  इनसे  किस

 को  लाभ  होगा  और  किस  को  नुकसान  इस  प्रकार  का  क्षिधार  किसी  के  मन  मेंਂ  नहीं  आएगा  ।  इसके  सम्बन्ध

 में  कहना  चाहता  हूं  कि आपको  इस  प्रकार  से  टेक्स  कंसेशन्स  में  बार  परिवर्तन  नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार
 से  परिवर्तन  करना  लोगों  और  सरकार  की  दृष्टि  से  भी  अच्छा  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  से सरकार  के  ऊपर  से  लोगों  का

 विश्वास  उठ  जाएगा  ।

 सभापति  हस  बारे  में  मेंਂ  आपसे  कहना  याहता  हूं  कि  उदाहरण  के  तौर  पर  समझ  लौजिए  कोई
 इंश्योरेंस  की  40  हजार  रूपए  की  पॉलिसी  लेता  है  ।  यह  कर-मुक्त  थी  +  अब  वह  20.  15  या  10  सात
 के  लिए  कम  से  कम  तो  वह  यद्  सोच  कर  लेता  है  कि  हर  सात  जो  प्रीमियम  उस  पर  इनकम  टेक्स  में  छूट
 मिलने  वाली  है  और  अचानक  आप  अपना  निर्णय  बदल  देते  तो इससे  उसको  नुकसान  तो  होगा  ही  साथ  डी  आपकी
 नीतियोਂ  के  प्रति  उसमें  अधिश्वास  पैदा  हो  जाएगा  ।  यानी  गवर्नमेंट  की  नीतियोਂ  मेंਂ  एक  प्रतिबदता  होनी  चाहिए  ।

 छोगों  को  स्पष्ट  मात्तुम  होना  साहिए  कि  आपकी  हतने  रूपए  तक  की  डश्योरेंस  पॉलिसी  पर  कोई  इनकम  टैक्स  नहीं

 लगेगा  ।  यद्  तो  आप  कर  सकते  यह  तो  आपका  अपना  ही  विभाग  है  ।  इंश्योरेंस  एक्ट  में  आप  परिवर्तन  कर  के

 ऐसा  कर  सकते  हेਂ  ।  यह  कांटेक्चुअठा  शायजमरिणिटी  होती  है  ।  इसलिए  इनकम  टैक्स  का  सादा  स्ट्क्चर  ऐसा  रहना

 चाहिए  जिसमें  हुस  प्रक्रार  का  परिवर्तन  नहीं  हो  ।

 आज  यूनिट  ट्रस्ट  के  ऊपर  कुछ  इंटरेस्ट  मिलता  है  तो  एक  साल  तो  कुछ  हन्कम  टेक्स  लगेगा  और  दूसरे
 साल  कुछ  अलग  तरीके  से  ज्यादा  हन्कम  टेक्स  तो  केसे  काम  चलेगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  हे  कि  हर

 हर  इस  प्रकार  से  परिवर्तन  करना  अच्छा  नही ंहै  ।  मेरा  यह  सुझाव  हे  कि  जैसे  आपने  इम्पोर्ट  -
 एक्सपोर्ट  पॉलिसी  के  अन्तर्गत  अता  दिया  कि  हमारी  5  साल  के  दिए  यह  पॉलिसी  वेसे  ही  इनकम  टैक्स  के  लिए
 भी  जो  कन्सेशन्स  वह  पांच  साल्त  के  त्िए  चठने  चाहिएं  ।  टैक्सेशन  के  जो  कन्सेशन्स  होते  हें  उनमें  कम  से  कम

 पांच  साज्त  तक  परिवर्तन  नहीं  करना  चाहिए  ।  यदि  इस  प्रकार  की  पालिसी  लेंगे  तो  इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट  के  ज्षिए  एक
 पालिसी  और  इनकम  टेक्स  के  त्लिए  दूसरी  पालिसी  क्यों  ।  उसमेंਂ  स्थायित्व  होना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  होगा  तो

 इनवैस्ट  कितना  करना  कहां  करना  इसके  बारे  में  कोई  भी  व्यक्ति  सोच  सकता  है  ।  शोगों  का  विश्वास

 सरकार  में  रहेगा  ।  जैसे  यदि  कोई  व्यक्त्त  रिटायर  होता  है  ओर  उसे  70  हजार  रुपये  ग्रेच्युटी  मिल्ती  हो  तो  वड़  सोचेगा

 कि  मुझे  इसमें  से कितना  कहां  लगाना  है  ।  यदि  आप  ऐसा  कानून  लाएंगे  तो  इससे  सबसे  ज्यादा  भुक्तभोगी  रिटायर

 व्यक्ति  होगा  ।  वह  रिटायरमेंट  के  बाद  अपनी  सारी  पूंजी  को  कहीं  लगा  फोगा  और  आप  कानृम  बदल  देंगे  तो उसका

 क्या  होगा  ।  जो  भी  कन्सेश्न  हो  उसे  पांच  साल  के  लिए  रखना  चाहिए  ।  इस  भूमिका  में  मेंने  कई  अमेंडमेंट्स  दिए  हैं

 और  हर  सेक्याम  में  कहा  हे  कि  1995-०6  तक  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  रहनी  चाहिए  ।  उस  पर  आपको  विचार  करना

 चाहिए  ।

 डिन्दू  अनडिवाइडेड  फेमिली--संयुकत  परिवार  के  बारे  में  आपने  परिषर्तन  किए  है  ।  हिन्यू  अनडिवाइडेड
 फेमिली  हिन्दुस्तान  के  पुराने  विचारों  की  दृष्टि  से एक  सोशल  स्कीम  हे  ।  यदि  कोई  अपेग  होता  काम  नहीं  कर

 सकता  कमजोर  होता  हे  उसको  भी  यदि  हिन्द  अनडिगाइडेड  फेमिलसी  का  एक  मेम्भर  करके  लिया  जाए  तो  उसे
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 और  कोई  काने  ही  आवश्यकता  नहीं  ।  आज  दुनिया  के  प्रतिशील  देक्षों  में  सोशल  सिक््युरिटी
 स्कीम  हमारे  देश  में  नहीं  है  ।  जम  तक  देश  में  सोलत  सिक्सुरिटी  स्कीम  शुरू  नहीं  कर  सकते  तज  तक  हिन्दू
 अर्भडिकाइडेंड  कैंग्रिती  की  सेशी  योजना  की  आओश  इस  श्रकार  से  धक्का  मारऊझर  उसमें  धरिवर्तन  न  करें  ।

 तथ्य  के  तौर  पर  आपने  मान  तलिम्ा  कि  डअत्त  टेव्सेशन  नहीं  रहैंगा  ।  मेरा  सुझाव  फर्टनरक्षिप  की  जो  इम्कम  होती

 है  वह  और  जो  आकी  की  इनकम  है  उसणर  टेक््सेशन  स्लमाइए  ।

 कृष्या  भागेदारी  वाली  फर्मों  के  लिए  अलग  कराधाम  भ॑  लगाये  ।

 पार्टनरशिप  फर्म  पर  टेक्स  न  गगाते  हुए  इनडिवीजुअक्त  पार्टनर  को  पार्टनरशिप  से  जो  इनकम  मिलो  है  उसको  और
 बाकी  जो  अलग  हन्कम  होगी  उसे  एक  अगड़  पर  कृराक़े  येहि  आप  हैंकय  जरारंगे  तो  डम्रल्  दैक्सेशन
 निकल्त  जाएगा  ।

 में  एक्साइज़  डयूटी  के  आरे  में  मी  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  एक्साइज़  में  भी  आपने  परिवर्तन  किए  हैं  ।  गए
 साल  हमने  दो-चार  बार  रिप्रेजेंटेशन्स  दिए  हैं  ओर  उसमें  कुछ  सुझाव  भी  दिए  हैं  ।  एक  सुझाव  उसमे  यह  है  कि

 मोटर  वेहीक॒ल्स  पर  जो  बॉर्डी  अनाते  हैं  और  जीप  पर  जो  बॉडी  बनाते  उस  टेक्सेशन  में  बहुत  बड़ी  असमानता  है  ।
 यदि  कोई  जीप  पर  बॉडी  बनाता  है  तो  उसको  एक्साइज  ड्यूटी  66  प्रतिशत  लगती  है  ।  मतलब  50  हजार  बॉडी  की
 कीमत  होगी  तो  लगभग  33  हजार  टेक्स  देना  पड़ता  हे  एक्साइज  ड्यूटी  का  ।  आप  जानते  हैंਂ  कि  बॉडी  बनाने  वाछे
 गैरेज  कैसे  होते  ?  वह  स्मात  स्केठा  इंडस्टी  जैसे  होते  हैं  ।  वहां  हाथ  से  काम  ज्यादा  होता  है  ।  50  हजार  बॉडी  की

 कीमत  होगी  तो  एक्साइज  डयूटी  33  हजार  होगी  ।  बस  ऑॉडी  जो  कि  बहुत  बड़ी  नती  उस  पर  टेक्स  केवल  8400
 रूपये  ।  आप  कह्यना  कर  सकते  हैं  कि  अस  की  घॉडी  पर  टैक्स  8400  रूपये  और  जीप  की  ऑॉडी  पर

 टेक्स.ह
 हजार  ।  यह  एक  एनामली--विस्तंगति  है  ।  इसलिये  में  चाहूंगा  कि  मोटर  व्डिकल्स  बॉडी  के  भारे  में  जो  सामम्पत
 स्माल  स्केल  इंडस्टी  में  काम  चलता  हे  व  गांव-गांव  मेंਂ  काम  चलता  हे  वहां  ऐसा  नहीं  लगना  चाडिये  ।  मई
 प्रीमियर  की  बॉडी  बनाता  या  मारुति  की  बॉडी  कोई  अनाता  हे  तो  जैसी  इंजन  की  कीमत  डोती  उसी  प्रकार  का
 टैक्स  केक््टी  में  लगाया  जाये  तो  समझ  में  आ  सकता  है  ।  अगर  वह्  स्माल  स्केल  में  बनता  हैं-ती  ऐसा  टैक्स  नहीं
 लगाना  यह  मेरी  पहली  मांग  है  ।

 जो  छोटे-छोटे  सौंदर्य  प्रसाधन  स्माल  स्केल  इंडस्टी  में  बनाते  उसमें  एक्साइज  इयूटी  की  लिमिट  पांच
 लाख  है  ।  अगर  कॉस्सेटिक  वाला  स्मात्त  स्केल  ब्ेडस्टी  में  वह  उसका  पांच  लाख  से  ज्यादा  उत्पादन  करता  है  तो
 उस  पर  ज्यादा  ड्यूटी  लगती  हे  ।  एयरकंडीशनर  या  फ्रीज  स्माल  स्केल  में  बनाता  हे  तो  20  लाख
 तक  ड्यूटी  नहीं  है  लेकिन  अगर  कोई  कोष  सा  सोंदर्य  प्रसाधन  बसायेगा  और  वह  पांच  साक्त  का  होगा  तो  टैबन्स
 णगेगा  ।  जो-जो  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  में  काम  करते  सत्र  के लिये  एक  समाम  कानून  होना  साहिये  ।  इस  दृष्टि  से
 कॉस्मेटिक  पैन्युफैक्चर  जो  सोग  करते  उन  पर  जो  अन्याय  इस  प्रकार  से  हो  रहा  बह  समाप्त  करना  चाबिये
 और  20  लाख  के  ऊपर  यदि  उनका  पमैन्युफैक्चा  होता  डे  तो  फिर  20  परसेट  तक  इस  प्रकार  की

 ड्यूटी  त्वगनी  चाहिये  ।  री

 यह  सारी  बातें  बताने  के  बाद  में  आपको  दो  बातों  के  लिये  घन्यवाद  देना  खाहता  हूं  ।  अभी  30  तारीख  को

 आपने  एक  कन्सैज्ञन  दिया  है  ।  उसमें  मुख्य  आइटम  इंसोलेडिड  षेयर  .  थर्मास  ये  सारी  चीजे
 जो  इसमें  ठंडी  चीजें  ठंडी  और  गर्म  चीजें  गर्म  रहती  हें  ।  इससे  एनर्जी  सेतर--अचत  होती  हे  ।  आपने  30  परसेट
 इस  पर  टेक्स  ज़गाया  था  ।  कई  लोगों  ने ओर  कई  एसतोसिएशन्स  ने  आपके  पास  मेमोर॑ंदम  आपकी  सप्नाझापा
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 और  आपने  समझ  भी  लिया  ।  इससे  इन  चीजों  का  एक्सपोर्ट  भी  ज्यादा  बढ़  सकता  है  ।  स्माल  स्केज़  सेक्टर  में  ये
 सारी  चीजे  प्रैन्युफेकनचर  होती  है  ।  घुझे  इस  आत  की  प्रसन्नता  है  कि  रिप्रेजेंटेशन  देने  के  बाद  आपने  जो  टैक्स  प्रपोज
 किया  हे  ठसके  अनुसार  30  परसेंट  एक्साइज  ड़॒यूटी  त्रापस  लेने  की  घोषणा  की  हे  ।  इसके  लिगरे  मै  आपको  धन्यवाद
 देता  हूँ  क्योंकि  हिंदुस्तान  में  जितना  भी  यह  मैन्युफैक्चर  होता  उसमें  से लगभग  70  परसेंट  थर्मोवेयर  ,  इंसोलेटिड
 बैयर  .  .  .

 सभापति  महोदय  :  धन्यवाद  के  बाद  आप  समाप्त  भी  करिये  ।

 श्री  राम  नाईक  :  एक  बात  का  धन्यवाद  कर  समाप्त  करता  हूं  ।  यह  70  परसेंट  मैन्युफैक्चर  मेरे  उत्तर

 मुंबई  निर्वाचन  क्षेत्र  में  छोटी  फैक्टियां  करती  ।  आप  लोगों  ने एक  भहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  इसके  लिये
 मैंਂ  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 जिस  चीज  का  उल्लेश  मैंने  शुरू  किया  उसका  में  फिर  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  ग्लास  बोटल्स  पर  भी
 आपने  गये  समय  पर  एक्साइज  ड्यूटी  तगायी  वह  आपने  कम  की  है  ।  इससे  उसकाਂ  उत्पादन  बढ़ेगा  और  जो

 स्माल  सेक्टर  में  लोग  उनको  जाभ  होगा  ।  गत  समय  इसके  आरे  में  बताने  के  माद  आपने  7-8  महीने  के  बाद
 कन्सैशन  दिये  ।  जो  भी  मैंने  सुझाव  दिये  उसके  आरे  मेंਂ  कल  जब  जप  उत्सर  देंगे  तो  सारे  अमेंडमेंट्स  को

 विशेषकर  48  हजार  वाले  अमेंडमेंट  को  अवश्य  मानना  चाहिये  ।

 में  अत  में  इतनी  ही  आपेक्षा  करूंगा  कि  अर्थ  मंत्री  जी जम  जवाब  कल  देंगे  तो  हन  सारी  बातों  पर  विचार  करके

 उन्हें  पूरा  करेंसे  जिससे  सदन  को  ही  नहीं  अपितु  सारे  देश  को  ऐसा  छगे  जो  सारी  बातें  हमने  सही  दंग  से  आपके  साममे
 उनको  आपने  माना  ।  दर  बात  के  लिये  आन्दोज़न  करने  की  आवश्यकता  न  पड़े  इसका  आप  रूपाल  रखे  ।  हन

 शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देकर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 के
 प्री  अशोक  आनंदरशाब  देशमुल्च  :  सभापति  सदन  में  फाइनेंस  बित्त  जो  विचार  के

 ie  का

 किया  गया  में  उसका  समर्थन  करता  हूँ  और  इसके  लिए  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी और  वित्त  मंत्री  जी

 देता  हूँ  ।

 5.25  अप७०

 राम  नाईक  पीठासीन

 यह  जो  बजट  ऐसा  बजट  पहले  कभी  इस  सदन  मेंਂ  पेश  नहीं  हुआ  मेंਂ  ऐसा  कहूँगा  ।  यह  बजट

 केवल  ऐतिहासिक  बजट  नहीं  यदि  इस  बजट  के  समर्थन  में  विपक्षी  दल  साथ  तो  यह  अमृत  कलश  हो  सकता

 है  ।  इतना  अच्छा  बजट  जो  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  हमारे  सदन  में  पेश  किया  यह  एक  गर्व  की  बात  हे  ।  कुछ
 संशोधन  हमारे  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  कर  सकते  उनके  सुझावों  को  भी  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ध्यान  में  रखते

 हुए  ,  40-42  सालों  से  इस  सदन  में  जो  वैचारिक  मंथन  चल  रहा  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्री  जी  विचार  करें  ।

 आज  एक  मंथन  यह  भी  चत्ल  रहा  है  कि  हर  इंसान  को  वस्त्र  ओर  निवारा  कैसे  दिया  जाए  ।  ये  हम  आज  तक

 नहीं  दे  लेकिन  यदि  इस  अजट  पर  हम  सत्र  लोग  इकट॒ठे  होकर  साथ  तो  यह  अमृत  कलश  हो  जाएगा  और

 लए

 धिच्रत  रूप  से  हिन्दुस्तान  के  सारे  णोगों  को  वस्त्र  और  निवारा  दे  सकेंगे  ।  यह  बहुत  अच्छा  बजट
 इसलिए

 में  हसका  समर्थन  करता  हूँ  ।  समर्थन  के  साथ-साथ  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी

 ने  भारतीय  अर्थव्यवस्था  को  विश्व  की  अर्थव्यवस्था  के  साथ  जोड़ने  का  गम्भीर  प्रयास्त  किया  लेकिन  विरोधी  पक्ष  के

 लोगों  ने  यह  कहा  है  कि  यहां  देश  में  अहुराष्टीय  कंपनियां  आने  से  हमारे  यहां  नुकसान  होगा  ।  मैं  उनसे  पूछना  चाहता

 1950  से  लेकर  आज  तक  भारत  देश  में  क्रौन  सी  अहुराष्ट्रीय  कंपनियों  से  नुकसान  हुआ  है  ।  आप  कोरिया  का

 उदाहरण  हाँगकाँग  का  उदाहरण  ऐोਂ  और  अन्य  कई  देशों  का  भी  उदाहरण  ले  सकते  हैं  ।  यह  कहना  चाहता  हूं
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 जो  भी  कंपनियां  यहां  श्राती  हें  उनसे  नुकसान  कुछ  महीं  होता  हे  ।  ऐसे  बहुत  से  देश  जिन्होंने  उनके  यहां  विदेशी
 कंपनियों  के  आने  पर  करों  में  अह्रुत  सी  छूट  दी  हैं  ।  अमरीका  ने  30  परसेट  छूट  दी  ब्रिटेन  ने 40  फीसदी  दी

 सिंगापुर  ने  31  परसेंट  और  हॉगकाँग  ने  ।5  परसेंट  छूट  दी  हे  ।  अहुराष्ट्रीय  कंपनियां  जो  दूसरे  देशों  में  आई
 उन्होंने  उनको  छूट  दी  है  ।  में  अ्ताना  चाहता  हूँ  कि  हमारा  देश  गरीब  देश  उसका  साक्षरता  के  मामहे  में  बीसवा
 स्थान  पानी  के  मामले  में  स्थान  है  ।  निर्यात  के  मामले  में  अभी  देखा  1950  मेंਂ  नम्बर  पर  था
 और  अभी  यह  नम्भर  पर  गया  हे  ।  इसलिए  जो  सुझाव  माननीय  सदस्यों  ने  दिए  वे  सही  हैं  ।  आज

 चाईना  हमारे  देश  से  कहीं  आगे  हें  ।  चाईना  हम  से  तीम  गुना  आगे  कोरिया  की  ठार्थष्यवस्था  1950  में
 बराबर  लेकिन  आज  हमारे  से  आगे  है  ।  हाँगकाँय  हम  से  तेरह्  गुना  वआंगे  है  ।  कोरिया  तीस  गुना  आगे  है  ।  इस
 प्रजट  से  में  समझता  हूँ  कि  इन  देशों  के  मुकाअों  आगे  बढ़ने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 विपक्ष  के  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यह  बजट  गरीबों  के  खिलाफ  इससे  इन्फ्तेशन  बढ़ी  है  और  यहां
 देश  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  श्वाने  से  नुकसान  होगा  ।  डैकल्त  की  रिपोर्ट  अभी  इमेਂ  माल्तूम  नहीं  लेकिन  इंकल  के  बारे  में

 इन्होंने  कहा  है  ।  इस  तरह  की  तरह-तरह  की  बाते  वरिष्ठ  नेताओं  ने  अपने  भाषण  में  कहीं  हैं  ।  प्रामीण  क्षेत्र  के  आरे
 में  भी  अभी  लोगों  ने  कहा  है  कि  यह  बजट  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लिए  नहीं  है  पर  में  आपको  कहना  चाहूंगा  कि  प्रामीण  क्षेत्र  के

 किसानों  के  लिए  इन्होंने  पांच  हजार  की  सबसिडी  की  छूट  दी  यह  सराहनीय  बात  हे  ।

 पिछली  बार  में  खुद  इस  सदन  को  छोड़  कर  गया  था  तो  आंज  की  स्थिति  में  में  यहां  बैठा  हूँ  क्योंकि  वित्त  मंत्री

 महोदय  ने  पांच  हजार  की  किसानों  के  लिए  छूट  दी  हे  ।  हस  बजट  के  अन्दर  अधिकतर  गांवों  के  लिए  पानी  देने  की

 योजना  का  प्रावधान  है  ।  श्री  नीतीश्ञ  कुमार  जी  ने  कड्ढा  कि  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  जो  दिवस  होता  श्रमिक

 दिवस  ,  वह  कम  हो  गया  है  ।  1987  में  जो  दिवस  पेदा  किए  श्रमिक  ४7  करोड़  पैदा  किया  और  1990-91

 में  90  करोड़  श्रमिक  दिवस  ।  इस  तरह  का  रोजगार  भी  इस  भजट  में  देने  का  प्रयास  किया  और  पिछली  भार  1988-

 89  में  पांच  हजार  चालीस  करोड़  रूपया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छर्चा  हुआ  बाकी  स्टेट  करे  या  न  लेकिन

 गुजरात  जो-जो  स्टेट  करेंगे  वह  तो  उनका  काम  हे  और  यह  जिसका  काम  है  उसे  करना  चाहिए  और  जिस  स्टेट  से

 संबंधित  मामला  है  उस  स्टेट  की  जिम्मेदारी  है  ।  लेकिन  फाहनेशियल  बजट  के  बारे  में  मैं  यह  कह्टृंगा  कि  रूपए  को

 आंशिक  रूप  से  परिवर्तनीय  घनाया  और  स्वर्ण  कानून  में  दील़  देना  यह  बजट  के  दो  विशेषताएं  ।  अन्य  विशेषताओंਂ

 बजट  के  घाटे  को कम  सीमा  शुल्क  में  भारी  कटौती  विदेशी  निवेश  पर  तरह-तरह  की  रियायतें  भी  दी

 हैं  ।  मुख्यतः  बजट  कारपोरंट  सेक्टर  व  केपिटल  मार्केट  पर  ज्यादा  कॉंसन्ट्रेट  करना  है  ।

 विस्त  विधेयक  न  केवल  बजट  प्रपोजएस  को  प्रस्तुत  करता  हे  परन्तु  करों  के  ढांचे  में  परिषर्तन  करने  का  भी

 प्रयास  करता  है  ।  प्रत्यक्ष  करों  व  अप्रत्यक्ष  करों  का  अनुपात  1950-51  में  43  :  57  था  जो  1990-91  मेंਂ  20  :  80  हो

 गया  ।  1950-51  मेंਂ  आयकर  का  अशदान  कुस्त  करों  से  32  प्रतिशत  था  जो  1990  में  10  प्रतिशत  रह  गया  ।  कारपोरेट

 टैक्स  के  अशदान  में  भी  कोई  बढ़ोत्तरी  नहीं  हुई  ।  1950-51  में  9.9  प्रतिशत  से  घट  कर  यह  1990-91  में  9.1

 प्रतिशत  रह  गया  ।  .

 अप्रत्यक्ष  कर  और  उनमें  भी  एक्साइज़  ड्यूटी  पर  अधिक  ध्यान  देने  के  कारण  मुदास्फीति  बढ़ी  है  और  आम

 जनता  पर  करों  का  बोञ्न  अरढ़ा  है  यह  भी  हम  कहने  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  ऐसा  नहीं  हैँ  कि  सिर्फ  विरोधी  दर्तों  पर  ही  आरोप  कहू  तो  मैं  कुछ  और  सुझ्लाव  भी  देना  चाहूंगा  ।  भारतीय

 अर्थव्यवस्था  एक  हाई  कास्ट  इकोनोमी  श्रन  गई  है  ।  आवश्यकता  इस  आत  की  है  क्रि  अप्रत्यक्ष  कर  मुख्यतः  एक्साइज़

 ड्यूटी  को  कम  किया  जाए  ।  मेरी  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  आगामी  बजट  मेंਂ  न  सिर्फ  कारपोरेट  टेक्स  स्टक्चर  को

 सुधारेंगे  बल्कि  इसके  अलावा  थ्रप्रत्यक्ष  करों  के  ढांचे  में  आमुलाग्र  परिवर्तन  जायेंगे  ।  मेरा  उनसे  यह  आग्रष्ट  रहेगा  कि

 मुदस्फीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रायकर  की  सीमा  को  और  बढ़ाना  चाहिये  ।  ग्राज  की  स्थिति  में  यदि  थे  28,000  से

 0.000  झूपए  कर  देंगे  तो  मध्यम  वर्ग  के  बेतन  भोगियों  को  कुछ  राहत  मिजती
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 बजट  घाटे  को  क्रम  करने  के  शिये  गैर  योजना  और  सर्च  मुख्यतः  इंटरेस्ट  डिफेंस  तथा  सश्नस्िडीस  पर

 कंट्रोल  करता  डोप्  ।  शातची  पंयवर्बरीय  बेजता  में  वित्तीय  पादेका  14009 शा  जहुमान  पक्वस्तुतः
 यह  घाटा  योजना  के  अत  तक  35.000  करोड़  के  सगमगं  हो  गया  ।  विदेशी  ऋण  के  कारण  हम  अधिक  पैर  खरकारी

 अधिक  बजट  घाटा  और  अधिक  विदेश  कर्ज  के  दुश्चक्र  में  फंस  गये  ।  विदेशी  कर्ज  के  बजाय  विदेशी  निर्षेश
 की  आवश्यकता  है  और  दूसरी  तरफ  ओोहोइंग  पर  सीक्षिंग  लगाना  आवश्यक  है  ।  काले  घन  की  समस्या

 के  कारण  आर्थिक  सुधार  के  उपाय  शिथिल  होते  जा  रहे  हैं  ।  काले  धन  की  समस्या  का  निवारण  आवश्यक  हे  ।  मेत्री
 महोदय  ने  दाल  ही  में  आयक्रर  अधिकारियों  को  सम्ब्रोधित  करते  हुए  कहा  कि  करों  की  चोरी  करने  वालों  से  सख्ती  से
 निपटा  जाएगा  ।  यह  सराहनीय  कदम  है  ।  इसलिए  वित्त  मंत्री  जल्दी  एक  वित्स  राज्य  मंत्री  सरतीकरण  और
 स्थायित्व  के  काम  के  जिए  रखेंगे  जिसक्रा  एकमात्र  काम  होगा  कि  नौकर  शाहों  के  हाथों  नयी  नीतियां  मजाक  न  बन

 जाएं  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  किसान  के  मामले  में  काम  किया  ।  एक्सपोर्ट  बढ़ाने  के  एग्रीकल्चर  प्राईस
 फल्लों  के  मामले  में  हम  बहुत  आगे  इनका  निर्यात  बहुत  आवश्यक  है  ।  फल  बाहर  एक्सपोर्ट  करते  वक्त  अच्छी
 पैकेजिंग  होनी  चाहिए  ।  उसके  लिए  जो  इंट्रेस्टिड  लोग  उसके  त़िए  उनको  लोन  देते  वह  लोन  तो  साफ

 लेकिन  उस  पर  बहुत  ज्यादा  ब्याज  ज़गता  करीअ  18  परसेंट  ब्याज  लगता  हे  ।  में  चाहता  हूं  कि  इसे  कम  कर  के

 चार  प्रतिशत  किया  जाए  ।  इसके  अत्मावा  जैसे  अंगूर  इस  पर  टांसपोर्टेश्नन  ज्यादा  लगता  80  रुपये  के  हिसाब  से
 लगता  यह  भी  कम  होना  चाहिए  ।  में  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  यह  कम  करें  ।  कई  मुद॒दे  अच्छे  जो  हस  बजट  में
 है  ।  छोटे  बिजनेस  वाले  को  केवल  |400  रूपये  भरने  पड़ेंगे  साथ  ही  साथ  फ्छैट  रेट  इन्होंने  रखा  है  ।  सोने  के  मामठे
 में  भी  अच्छा  कदम  ठठाया  हे  ।  स्वास्थ्य  बीमा  पॉलिसी  पर  दी  गयी  रकम  अब  6000  रुपये  तक  टैक्स  मुक्त
 यह  पहले  तीन  हजार  तक  थी  ।  विकणांग  लोगों  के  परिवारों  को  6000  से  बढ़ा  कर  छूट  12000  कर  दी  गयी  है  ।

 कामकाजी  महिलाओं  के  जिनकी  आय  75  हजार  रुपये  वार्षिक  उनको  स्टेंडर्ड  डिडकक््शन  15  हजार  कर  दी

 गयी  है  ।  वृद्दों  की  उम्र  का  विष्टाज  करते  हुए  65  माल  से  अधिक  उप्र  के  लोगों  जिनकी  वार्षिक  आय  50  हजार

 रूपये  होगी  उनको  करों  मेंਂ  ।0  प्रतिशत  की  छूट  दी  गयी  है  ।  रिटायरमेंट  की  रियायतें  प्राइवेट  कर्मचारियों  को  भी

 मिलेंगी  ।  किसानों  के  जिए  जैसे  मैंने  अभी  बहुत  कुछ  किया  गया  है  ।

 रॉकेल  और  चीनी  पर  विशेष  उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगेगा  ।  इस  तरह  से  यह  बजट  सराहनीय

 बजट  हे  ।  में  इसमें  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  इनकम  टेक्स  पर  जो  स्पेशल  सरचार्ज  लगा  रहे  जिससे  राज्य

 का  बहुत  नुकसान  होता  में  समझता  हूं  कि  यद्द  सरचार्ज  नहीं  लगाना  चाहिए  ।  यह  मेरी  वित्त  मंत्री

 जी  से  रिक्वेस्ट  हे  ।

 जो  मुझे  थोड़ा  सा समय  मिजा  यह  मेरा  सब्जैक्ट  नहीं  होते  हुए  भी  मेंने  कोशिश  की  ह ैऔर  अपने  विधार

 रखे  हैं  ।  में  रिक्वैस्ट  यह  ऐतिहासिक  अजट  इसकी  अच्छे  हंग  से  पेश  किया  गया  देश  को  आगे  ले  जाने

 के  लिए  सारे  ढल्तों  के  सारे  त्तोगों  को हकटठे  ही  कर  इस  बजट  का  समर्थन  करना  चाहिए  ।  इसके  साथ  मेंਂ  आपको

 धन्यवाद  देते  हुए  अपना  भाषण  समाप्स  करता  है  ।

 श्री  एम०  रमन््ना  राय  :  समाणति  में  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  ।  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  भले  ही  कुछ  क्षेत्रों  में इस  अजट  और  वित्त  विधेयक  की  तारीफ  की  गयी  फिर  भी  इस

 बजट  और  वित्त  विधेयक्र  से  इस  देश  में  साधारण  और  निर्धन  लोगों  को  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।

 सभापति  महोदय  :  राय  आपके  दत्त  का  समय  खत्म  हो  गया  है  ।  आप  सात  या  आठ  मिनट  ले

 सकते  जो  समय  शापके  दठा  को  आर्बटित  किया  गया  था  वह  खत्म  हो  गया
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 भी  एम्र०  रमन्ना  यह  कराघान  नीति  सरकार  की  वर्गीय  चरित्र  को  प्रकट  करती  है  ।  कंग्रिस
 सरकार  की  नीति  हमेशा  पूंजीपतियों  को  शाभ  देने  की  रही  है  ।  वर्तमान  सरकार  कौ  नीति  भी  यही ंहै  ।  विस
 विधेयक  से  यह  सरकार  जोकि  अमीरों  की  पक्षघर  और  गरीओं  की  विरोधी  है  उसकी  असलियत  का  पता  चल
 जाता  है  ।  कांग्रेस  पार्टी  की  नीति  हमेशा  दोगली  रही  हे  अर्थात  कहो  कुछ  और  करो  कुछ  ।  वे  दो  चिपरित  बालेਂ
 हैं  ।  अवाडी  से  तिरुपति  तक  हम  एक  ही  बाल  देखते  हे  कि  कांग्रेस  हमेशा  गरीब  और  दलित  लोगों  के  शिए
 घड़ियाली  आंसू  ही  बहाती  हैं  ।  लेकिन  वास्तविक  रूप  में  यह  धनी  ओर  प्रंजीपतियों  को  ही  लाभ  दे  रही  है  ।
 कप्रिस  पार्टी  हमेशा  दोगली  बात  करती  हे  ।  अवाडी  में  कांग्रेस  घोषित  करती  है  कि  इसकी  नीति  समाज  में
 समाजवादी  व्यवस्था  कायम  करना  हे  ।  लेकिन  हन  40  वर्षों  में  उठाये  गये  कदमों  से  पूरी  तरह  स्पष्ट  होता  है
 कि  यह  केवल  घड़ियाली  आंसू  बहाते  हेंਂ  ओर  इससे  वास्तव  में  अमीर  ज्यादा  अमीर  और  गरीब  ज्यादा  ग़रीश्र  हो
 जाते  हैं  ।

 सरकार  की  इन  वर्षों  में  जो  गलत  नीति  रही  है  उससे  देश  में  करोड़ों  रुपये  का  काला  भ्रन  पैदा  हुआ  हे  ।

 हस  वित्त  विधेयक्त  और  अजषट  में  काला  घन  रोकने  के  लिए  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  हे  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  मेंਂ  भी  काला  धन  रोकने  और  इसका  बढ़ावा  रोकने  के  लिए  कोई  रास्ता  नहींਂ  हे  ।  इस
 भ्रष्टाचार  को  या  काले  घन  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  तरीका  यह  हे  कि  पहले  कग्रिस  सरकार  कौ  इस  संबंध  में

 दृढ़  हच्छा  होनी  चाहिए  क्योंकि  जहां  इच्छा  होगी  वहीं  रास्ता  प्रशस्त  होगा  ।  जहां  तक  कंग्रितत  सरकार  की  बात  हे

 इसकी  भ्रष्टाचार  रोकने  की  इच्छा  नहीं  तस्करी  और  काला  धन  रोकने  की  इच्छा  नही ंहे  ।  इसीलिए  यह  सज

 जारी  और  इस  अजट  में  भी  यद्ट  बहुत  स्पष्ट  है  कि  काला  धन  बढ़ेगा  ।

 जैसे  कि  मैंने  पहले  कहा  था  कांग्रेस  सरकार  घड़ियाली  आंसू  बहाती  है  ।  अब  यह  किसानों  की  मात

 करती  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  यह  किसानों  के  लिए  है  गरीब  लोगों  के  लिए  हें  ।  यदि  सरकार  किसानों  के  लिए
 है  तो  सरकार  ने  यह  राज  सह्ठासता  वापस  क्यों  ली  हे  अर्थात्  यह  उर्वरक  राज  सहायता  ?  यह  इसलिए  हुआ  हे

 क्योंकि  यह  गरीबों  और  किसानों  के  खिलाफ  है  ।  सरकार  ने  राज  सहायता  वापस  ले  जी  ह ैऔर  साथ  ही  यह

 कहते  हें  कि  यह  गरीबों  के  लिए  है  ।  क्या  यद्द  गरीबों  के  लिए  है  ?  क्या  यह  गरीब  के  लिए  यदि  तो

 फिर  इसे  शुरू  किया  जाना  चाहिए  या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उपलब्ध  किये  गये  खाद्य  पदार्थों  के

 लिए  राज  सहायता  वापस  नहीं  लेनी  चाहिए  ।  अतः  सरकार--कंप्रिस  की  सरकार--किसानों  के

 गरीबों  के  लिए  केवल  घढ़ियाली  आंसू  बहा  रहे  हैं  ।  लेकिन  वास्तव  में  उनके  मन  मेंਂ  हमेशा  घनिकों  के  ही  हिल

 की  बात  होती  हे  ।

 आपने  कहा  कि  मुझे  कम  समय  दिया  गया  है  हसलिए  में  अपना  भाषण  भी  कोटा  कर

 रहा  हूँ  ।

 कुछ  दिन  पहले  बोफोर्स  मामले  पर  चर्चा  करते  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उनके  विदेश  मंत्री  ने

 स्विस  विदेश  मंत्री  को  एक  कागज़  सौंपा  था  |  हसमें  रूचिकर  पहलू  मद्द  है  कि  विवेश्ञ  मंत्री  ने  यह  कहा  कि

 स्विटजरलैंड  के  प्रधान  मंत्री  को  देने  के  त्िए  एक  नोट  एक  वकील  ने  उन्हें  दिया  था  ।  एक  माद्द  पहले  सभा  को

 यह  बात  बताई  गई  थी  ।  यदि  सरकार  जानना  चाहती  कि  किस  वकील  ने  विदेश  श्री  सोलंकी  को  नोट

 दिया  तो  वष्ठ  यह  जान  सकती  थी  ।  केकिन  एक  माह  बीतने  के  भाद  भी  सरकार  हस  धात  का  पता  नहीं  लगा

 सकी  है  कि  किस  वकील  ने  यह  नोट  दिया  ।  इसके  पीछे  कारण  यही  हे  कि  सरकार  इसकी  जांच  नहीं

 करना  चाहती  ।  यदि  सरकार  इसकी  जांच  तो  वह  पता  लगा  लेती  कि  किस  वकील  ने  विदेश  मंत्री  को

 नोट  सौंपा  ।  लेकिन  एक  माह  का  समय  बीतने  के  भाद  भी  सरकार  इस  बात  का  पता  नहीं  लगा  सकी  ।  काशा

 तस्करी  और  भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के  प्रति  भी  सरकार  का  ऐसा  ही  रवेया  है  ।  सरकार  इन्हें  समाप्त
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 नहीं  करना  चाहती  ।  इसीलिए  यह  कुप्रथाएं  चात  रही  हैं  ।  सरकार  इस  ओर  गंभीरता  से  ध्यान  दें  ।  यदि

 सरकार  यह  कहती  हे  कि  वह  गरीबों  और  किसानों  के  ज्लिए  गंभीरता  ओर  सच्चाई  से  कार्य  कर  रही  तो  जो

 उर्वरक  राजसहायता  वापिस  ली  गई  जिससे  किसांन  लाभान्वित  होते  उसे  दुधारा  दिया  जाए  ।  जब  तक

 सरकार  वष्ट  राजसहायता  प्रदान  नहीं  करती  तब  तक  उसका  यह्व  कड़ना  कि  वह  गरीबों  ओर  किसानों

 का  हित  चाहती  है  उन्हें  व  राष्ट्र  को  धोखा  देना

 सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  से  क्रूण  लिए  हैं  ।  यदि  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और

 विश्व  बैंक  से  श्रूण  औद्योगिक  और  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  हेतु  लिए  गए  तब  ठीक  है  ।  यदि  उत्पाद  का

 निर्यात  किया  जाता  तो  और  भी  अच्छा  होगा  ।  अब  क्या  हो  रहा  है  ?  यदि  क्रूण  औद्योगिक  और  कृषि  क्षेत्र  में

 अधिक  उत्पाद  हेतु  लिया  गया  तो  हस  आत  की  क्या  गारंटी  है  कि  हम  निर्यात  कर  पाएंगे  ?  हाल  ही  मे  हमने

 यह  बात  जानी  है  कि  यदि  हमारे  देश  मेंਂ  किसान  और  उद्योगपति  निर्यात  के  लिए  अधिक  उत्पादन  करते  हैं  तो

 मी  क्या  हम  अमरीकी  नियम  सुपर  30।  के  तहत  निर्यात  कर  पाएंगे  ?  हम  कौन  से  खाद्य  पदार्थ  और  ओद्योगिक

 उत्पाद  निर्यात  कर  पाएंगे  ?  मुझे  डर  हे  कि  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  से  जो  क्रुण  मारत  सरकार  ने
 जिया  है  वह  हम  वापिस  नहीं  कर  सकेंगे  ।  हम  हस  पहलू  पर  गंभीरता  से  विचार

 अंत  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  अमरीकी  साप्राज्यवाद  हमारे  देश  के  लिए  खतरा  उत्पन्न  कर  रहा  है  ।  वड
 न  कैक्ल्  भारत  को  बल्कि  तृतीय  विश्वत्र  के  प्रत्येक  राष्ट्र  को  धमकी  दे  रहा  है  ।  रुसी  सरकार  को  भी  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  ने  धमकी  दी  थी  ।  इसका  केवल  एक  समाधान  है  कि  हम  आत्म  निर्भर  बनें  और  कम  से  कम
 खाद्य  पदार्थों  के  क्षेत्र  में  तो  आत्म  निर्भर  घने  ।  यदि  भारत  खाद्य  पदार्थों  के  क्षेत्र  में  आत्म  निर्भर  तो  हमें

 अमरीकी  साप्राज्यवाद  अथवा  अन्य  साप्नाज्यवाद  से  डरने  की  आवश्यकता  नहीं  हे  ।

 भारत  को  कृषि  और  खाद्य  पदार्थों  के  क्षेत्र  मे ंअधिक  से  अधिक  ध्रन  व्यय  करना  ताकि  हम  यह
 दावा  कर  सके  कि  हम  इस  क्षेत्र  में  आत्म  निर्भर  है  ।  हम  विदेशी  वीडियो  और  घिलासिता  का  सामान
 आयात  नहीं  कर  लेकिन  कम  से  कम  हम  खाद्य-पदार्थों  के  क्षेत्र  मेंਂ  तो  आत्म  निर्भर  होंगे  ।  इस  क्षोत्र  में
 हमें  किसी  से  डरने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  इस  मामले  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  चरण  पर  सरकार
 को  कृषि  क्षेत्र  और  उत्पादन  क्षेत्र  मेंਂ  राजसहायता  प्रदान  करनी  ताकि  देश  आत्म  निर्भर  हो  सके  और
 एक  स्वतंत्रै  राष्ट  के  रूप  में  कार्य  कर  सके  ।  भारत  को  साप्राज्यवादियों  से  डरना  नहीं  चाहिए  ।  धजट  और  विस
 विधेयक  में  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  गया  हे  कि  भारत  भविष्य  में  अपने  पाग्य  का  निर्णय  करने  के  लिए  स्वतंत्र
 होगा  ।  इस  प्रकार  मेंਂ  इस  वित्त  विधेयक  का  विशेध  करता  हूं  ।

 श्री  खी०  एस०  विजयरशाध्यज्षन  :  *सभापति  में  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता

 में  उनके  हारा  धोषित  विभिन्न  राहतों  का  भी  समर्थन  करता  हूँ  ।  इस  वर्ष  का  बजट  अपभूतपूर्ष  आर्थिक

 संकट  के  समय  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  पिछली  दो  सरकारों  की  गलत  नीतियों  के  कारण  हमारा  विदेशी  मुद्रा
 मंडार  इतना  कम  हो  गया  कि  हम  एक  माद्द  की  अपनी  आवश्यकता  का  सामान  आयात  न  कर  पाएं  ।  ऐसी

 स्थिति  मेंਂ  श्री  नरसिंह  राव  की  अध्यक्षता  में  कांग्रस  सरकार  सत्ता  में  आई  ।  सत्ता  में  6  महीने  रहने  के  भीतर  ही

 विदेशी  मुद्ठा  भंडार  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  गई  डे  ।  यह  उपलब्धि  निर्यात  बढ़ाने  के  साथ-साथ  अनावश्यक  आयात

 कम  करके  प्राप्त  की  गई  है  ।  आर्थिक  क्षेत्र  मेंਂ  अभूतपूर्व  परिवर्तन  आए  हैं  ।  ठदारवादी  नीतियाँ  अपनाने  से

 मारतीय  अर्थव्यवस्था  का  विश्व  अर्थव्यवस्था  के  साथ  सामंजस्य  स्थापित  हो  गया  है  और  इसे  नई  शक्ति  प्राप्त

 हुई  हे  ।  जो  लोग  यह  कहते  हैं  कि  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेकर  देश  की  स्वतंत्रता  और

 स्थिरता  को  खतरे  में  डात्त  दिया  उन्हें  देखना  चाहिए  कि  चीन  और  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  ने  क्या  किया  है  ।

 पल  चला  के  चेन  ने  व  य  नु  कम  का
 यह  पता  चला  है  चीन  ने  अंतर्राष्ट्रीय  मृद्रा  कोष  ढारा  लगाई  गई  सभी  शर्तें  स्वीकार  कर  ली  है  अथवा  वह

 »  मलयात्तम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर
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 स्वीकार  करने  के  लिए  तेयार  था  ।  क्या  आपको  इस  मारे  में  कुछ  नहीं  कहना  हे  ?  एक  अऋणदाता  कोई-न-कोई
 शर्तें  तो  रखेगा  ही  ।  आपसी  बातचीत  हारा  कुछ  प्वलें  स्वीकार  कर  ली  जाएंगी  ।  यह  सार्पभौमिक  प्रथा  है  ।  इसमें
 असाधारण  बात  क्या  है  ?  साथ  ही  सरकार  ने  पेटेंट  कानून  के  बारे  मेंਂ  कौन  सा  रवैया  अपनाया  जबकि
 अमरीकी  प्रशासन  ने  भारत  को  सुपर  301  में  शामिल  करने  और  हमारा  चिदेशी  व्यापार  नष्ट  करने  की  धमकी  दी
 यी  लेकिन  सरकार  उसके  दषाब  के  आगे  झुकी  नहीं  थी  ।  विपक्ष  पिछले  कस  महीनों  से  यह  कह  रहा  है  कि
 सरक्वार  अमरीकी  दआब  के  आगे  झुक  गई  हे  ।  लेकिन  सरकार  अमरीकी  सरकार  के  प्रतिनिधि  के  साथ  इस  पर
 चर्चा  कर  रही  है  और  उन्हें  यह  समझाने  का  प्रयास  कर  रही  है  कि  यह  गलत  नीति  है  ।  जब  अमरीकी  सरकार
 हमारे  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  तो  विपक्ष  को  पता  चलेगा  कि  भारत  सरकार  ने  इस  मुद्दे  पर  दृढ़  रवैया  अपनाया
 है  ।  केरल  में  विपक्षी  दत्तों  ने  केन्द्र  सरकार  की  आर्थिक  नीतियों  के  विरोध  मेंਂ  सड़क  रोको  आंदोलन  किया  ।
 उसी  समय  छित्त  मंत्री  ने घिस  विधेयक  प्रस्तुत  किया  और  राहतों  की  घोषणा  कौ  तब  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  भी
 इस  बात  की  प्रशंसा  की  शी  ।  वहाँ  वे  हसके  विरोध  में  सड़क  रोको  आंदोलन  करते  हैं  और  यहां  इसकी  प्रशंसा
 करते  मुझे  उनकी  यह  नीति  समझ  नहीं  आती

 बजट  अनेक  कारणों  से  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  बुराइयों  को  समाप्त  करने  का
 बेहतर  तरीका  है  ।  श्री  मनमोहन  सिंह  को  एक  विशेषज्ञ  सर्जन  कहा  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  अपना  कार्य  तब

 शुक्  किया  था  जब  अर्थव्यवस्था  की  स्थिति  श्रहुत  खराब  थी  ।  यह  देखते  हुए  कि  इसमें  मारी  परिवर्तन  की

 आवश्यकता  है  तब  उन्होंने  ऐसा  किया  ।  जब  कोई  ऑपरेशन  किया  जाता  हे  तब  ठसमें  दर्द  भी  होता  है  और  खून
 मी  बहता  हे  ।  हमने  पिछले  बजट  में  यही  देखा  हे  ।  उसके  बाद  स्थिति  में  सुभार  होने  जगा  ।  अतः  उन्होंने

 अर्थव्यवस्था  में  और  सुधार  करने  के  लिए  इस  वर्ष  के  बजट  में  कुछ  थोषणाएं  की  ।

 यह  बजट  उदारीकरण  की  नीति  का  एक  भाग  हे  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्होंने  करों  में  छूट
 दी  जिसका  सभी  ने  स्वागत  किया  ।  इसी  प्रकार  मैं  आय  कर  मेंਂ  मृल्न  छूट  बढ़ाने  का  स्वागत  करता  हूं  ।  कीमत

 वृद्धि  के  वर्तमान  स्तर  को  देखते  हुए  28.000  ₹०  छूट  की  सीमा  अपर्याप्त  है  ।  अतः  में  मांग  करता  हूं  कि  इसे

 बढ़ाकर  35,000  रू०  कर  दिया  जाए  ।  आज  मैंहगाई  भत्ते  पर  भी  कर  लग  रहा  है  ।  यह  बिलकुल  असंगत  बात

 है  ।  वास्तव  में  महंगाई  भत्ता  आय  नहीं  हे  ।  यह  केवल  मृज्य  वृद्धि  क ेलिए  सहायता  मात्र  है  ।  यदि  इस  पर  भी

 कर  लगाया  तो  महंगाई  भत्ते  का  कुछ  अर्थ  ही  नहीं  रहेगा  ।  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  महंगाई  भसे  पर

 क्र  की  छूट  दी  जामी  मैं  अन्य  छूटों  विशेष  रूप  से  सोने  पर  छूट  का  स्वागत  करता

 हूँ  ।

 भ्रजट  विकास  का  मुख्य  यंत्र  है  ।  भारत  में  अनेक  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  विकास  नहीं  हुआ  है  ।

 केरल  ऐसा  ही  एक  राज्य  है  ।  यहां  साक्षरता  प्रतिशत  सबसे  अधिक  है  और  साथ  ही  यहां  शिक्षित  बेरोज़गारों  की
 संख्या  भी  सबसे  अधिक  है  ।  इस  राज्य  में  36  लाख  से  भी  अधिक  व्यक्तियों  के  बेरोज़गार  होने  का  अनुमान
 है  ।  यदि  वहां  औद्योगीकरण  किया  जाए  तो  उन्हें  रोज़गार  दिया  जा  सकता  है  ।  यह  देखा  गया  है  कि  वर्ष  1977

 से  केरक्ष  में  किए  जाने  वात  केन्द्रीय  निवेश  में  कमी  आई  डै  ।  इसने  केरल  में  रोज़गार  की  स्थिति  को  प्रभावित

 है  ।  वहां  तीन्न  औद्योगिकीकरण  होना  चाहिए  ।  केन्द्र  वहां  घन  लगाएं  ।  लेकिन  आजकल  ऐसा  नहीं

 हो  रहा  है  ।  क्यानकुलम  में  तापीय  विद्युत  संयंत्र  मेंਂ  कार्य  बहुत  घीमी  गति  से  हो  रहा  है  ।  फेक्ट  का  विकास

 नहीं  हो  रहा  है  ।  रेलवे  विद्युतीकरण  के  लिए  बहुत  कम  राक्षि  प्रदान  की  गई  हे  ।  अनेक  ऐसे  प्रस्ताव  लंबित  पड़े

 हैं  ।  हसमेंਂ  परिवर्तन  करना  होगा  ।  ओद्योगिकीकरण  बढ़ाना  होगा  ।  केरत्त  में  निजीकरण  करने  से  प्रगति  नहीं

 क्योंकि  गैर  उद्योगपति  मद्रास  और  ऐसे  अन्य  शहरों  में  उद्योग  लगाएंगे  ।
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 सरकार  को  क्रेरल  के  आद्योणिक  क्षेत्र  में  निवेश  करना  चाहिए  ।  इस  संदर्भ  में  में  एक  निषेदन  करना  चाहता

 हूं  ।  केरल  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणात्ती  के  माध्यम  से  पुरानी  दरों  पर  चावल  की  आपूर्ति  कर  रही  हे
 जिसके  कारण  उन्हें  घाठा  हो  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  डद  सक  हस  थाठे  की  पूर्ति  करनी  चाहिए  और
 राज्य  सरकार  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 म०  प०

 अब  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  पाल़बाट  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाद्दता  हूँ  ।  पाल्घाट  एक  अविकसित  जिला
 है  ।  लेकिन  यह  केरल  मेंਂ  अधिकतम  चावल  उत्पादक  क्षेत्र  हे  ।  सिंचाई  की  अपर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  होने  के

 कारण  हम  कृषि  उत्पादन  ऋदढ़ा  नहीं  पा  रहे  ।  आज  पालघाट  के  अनेक  क्षेत्र  गंभीर  अकाल  की  चपेट  में  हे  ।

 जब  स्वर्गीय  इंदिराजी  के  आग्रह  पर  साहइतोंट  वेली  परियोजना  श्रीच  में  छोड़  दी  गई  थी  तब  हमें  यह  आइवासन
 दिया  गया  था  कि  इंस  क्षेत्र  की  सिंखाई  और  विद्युत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  वेकल्पिक
 परियोजना  चालू  की  जाएगी  ।  इसी  कारण  कुररुकुट्टी  करुप्पारा  परियोजना  शुरू  की  गई  थी  ।  लेकिन  पर्यावरण

 विशेषज्ञों  दरा  आपत्ति  किए  जाने  के  कारण  इस  परियोजना  को  प्री  छोड़  दिया  गया  ।  चूंकि  यह  जिला  सतत
 अकाल  प्रवण  जिदा  हे  इसठिए  इस  क्षेत्र  के लिए  सिंचाई  की  परियोजनाओं  को  स्थीकृति  दी  जाए  और  पालघाट
 के  किसानों  को  बचाया  जाए  ।

 संच्यदीय  कार्य  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  ओर  कंपनी  कार्य  मेश्रातय  में  शाज्य

 प्त्री  ईंगराजन  :  यदि  सभा  सष्ठमत  हो  तभ  में  सभा  का  समय  आधे  घंटे  के

 लिए  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  7  अजे  आई  पी  जी  की  बैठक  है  ओर  यदि  हम  अआधे  घंटे  सक  और  बैठते  हे

 तब  एक  या  दो  और  सदस्य  अपनी  बात  कष्ट  लेंगे  ।  अभी  अनेक  सदस्यों  को  बोलना  हे  ।

 कुछ  माननीय  हतस्य  :  कृपया  उन्हें  कल  बोलने  का  मौका  दीजिए  ।

 सज्वापति  महोदय  :  श्री  कृपया  आय  कल  अपना  भाषण

 भीटे  मे  प७

 लत्पश्चात्  लोक  सभा  6  1992/16  1914  के  ग्यारह  अजे

 ॥ मर  0  पृ  9  in रे  अं  ह£  है  त्  थ््



 लिग्रेजी  संस्करण  में  सम्मिलित  मृत्त  अंग्रेजी  कार्ययाही  और  हिन्दी  संस्करण  सम्मिलित  मृल  हिन्दी  कार्यवाही
 ही  प्रामाणिक  मानी  उनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना  जायेगा  ॥]


